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 लोक  सभा  ।!  बजे  म०पृ०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासन  हुए ]

 प्रइनों  क ेमोखिक  उत्तर

 कोयले  का  उत्पादन

 ]
 *161  श्री  एस०बोी०  योरात  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  मात्रा  एवं  मूल्य  की  दृष्टि  से  कोयले  के  मांग  और
 बिक्री  सम्बन्धी  वाधिक  आंकड़े  क्‍या

 क्‍या  वर्ष  प्रति  वर्ष  कोयले  के  आयात  में  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रति  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  कोयले  का  आयात

 किया  गया  तथा  उस  पर  कितना  व्यय

 चालू  वर्ष  में  कितने  कोयले  के  आयात  किए  जाने  की  सम्भावना  है  और  उस  पर  कितना

 व्यय  और

 ($)  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  कोयले  के  उत्पादन  में  आत्मनिर्म  रता  लाने  और  कोयर

 का  आयात  घटाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  अथवा  उठाए  जाएंगे  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  एस०बो०  :  से  ब्यौरा  विवरण
 के  रूप  में  संलग्न  है

 विवरण

 योजना  आयोग  द्वारा  मूल्यांकित  की  गई  कच्चे  कोयले  की  कुल  मांग  ओर  पिछले  3  वर्षों
 के  दोरान  कोल  इंडिया  लि०  तथा  सिंगरेनी  कोलियरीजु  कंपनी  लि०  द्वारा  कोयले  का  किया  गया  कुल

 कच्चे  कोयले  का  वास्त्रविक  उठान  तथा  प्रेषित  किए  गए  कोयले  की  कीमत  को  नीचे  दिया
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 गया  है  :--

 वर्ष  मांग  उत्पादन  वास्तविक  प्रेषित  किए  गए  कोयले  की

 उठान  टन  निवल  कीमत  रु

 को०इं०गलि०  सि०को०कं०लि०

 1939-90  222.00  200.89  199.79  $819.03  528.11

 199-91  229.80  211.73  210.71  5095.02  505.31

 1991-92  237.00  229.28  228.93  6009.42  653.60
 nee 2  कल  बनाके  निज  लीन  3  नी  तीन  विभिन्‍न ग्रेड के  कोयले

 और  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  देश  में  आयात  किए  गए  विभिन्‍न  ग्रेड  के  कोयले  के

 संबंध  में  उपलब्ध  को  नीचे  दिया  गया  है

 अनंतिम )

 आयात  किया  गया  टन कोककर कोयले का  आयात किए
 ग्रेड  का  कोयला  ॥

 मात्रा  कीमत  मात्रा  फ्रीमत  मात्रा  कीमत
 टन  टन  टन

 रू०  रु०  रु०  में

 एनथरासाइट  6  3  2.77  2
 कोयला

 2.  कोककर  कोयला  4576  5854  733.59  5272  898.40
 3.  स्टीम  कोयला

 4  7.92  ++

 4.  अन्य  कोयला  76  8.89  3
 5.  कोक  और  3.38

 लिग्नाइट का

 अथवा  पांस

 का

 6.  कोयले का  अन्य  इसके अलावा तमिलनाडु  विद्युत बोर्ड और  कर्नाटक  29.83  मि०

 जोड़  4946  566.92  6200  789.37  5928  कीमतों

 वर्ष  के  दो  शन  6.00  मि०  टन  कोककर  कोयले  का  आयात  किए  जाने  का

 अनुमान लगाया गया इसके अलावा तमिलनाडु विद्युत बोर्ड और कर्नाटक विद्युत निगम की 2 मि० टन तथा ! मि० टन अकोककर कोयले का आयात कर सकते आयातों की कीमतों का वर्तमान में निर्धारण नहीं किया जा सकता चूंकि संविदाओं को अग्तिम रूप नहीं दिया गया है । ३
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 देश  में  अकोककर  कोयले  का  उत्पादन  विभिन्‍न  उपभोक्ताओं  की  मांग  का  समग्र  रूप  में

 पूरा  किए  जाने  के  लिए  पर्याप्त  योजना  अवधि  के  दोरान  बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं  को  पूरा  किए
 जाने  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  पर्याप्त  मात्रा  में  निवेश  किए  जाने  का  कार्यक्रम
 बनाया  जा  रहा  है  ।

 कोल  इंडिया  लि०  भी  इस्पात  संयंत्रों  को कोककर  कोयले  की  उपलब्धता  में  सुधार  किए
 जाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठा  रही  है  और  इससे  आयात  में  कमी

 (1)  लगभग  2.5  मि०  टन  असंयोजित  वाशरी  कोयला  जोकि  गुणवत्ता  में  कुछ  बेहतर
 विद्यमान  वाशरियों  को  उपलब्ध  कराए  जाने  की  संभावना  है  ।

 (2)  तकनीकी  दल  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करके  विद्यमान  कोककर  कोयला  वाश्षरियों
 में  सुधार  करना  ।

 (3)  सीधे  फीडस  के  जरिए  तथा  ग्रहीत  विद्युत  संयंत्रों  की  स्थापना  करके  वाश्रियों  को  विद्युत
 की  आपूर्ति  में  वृद्धि  करना  ।

 (4)  नई  कोककर  कोयला  सानों  का  खोला  जाना  और  योजनाओं  में  वृद्धि  करके/पुनर्गठन
 कर  के  विद्यमान  खानों  से  कोककर  कोयले  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करना  ।

 (5)  मधुवंद  और  केडला  पर  दो  नई  कोककर  वाद्वारियों  को  चालू  किया  जाना  जिससे  कच्चे

 कोयले  की  धुलाई  क्षमता  में  $  मि०  टन  तक  की  वृद्धि  हो  जाएगी  ।

 (6)  असम  और  मेघालय  में  कोककर  कोयला  के  खनन  का  में  तीब्रता  लाया  जाना  ताकि
 कम  राख  वाले  कोककर  कोयला  को  बड़ी  मात्रा  में  प्रयोग  किया  जा  सके  ।

 (7)  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी  में  कोयला  वाशरियों  को  स्थापित  किए  जाने  की  अनुमति
 देना  जिससे  कुल  धुलाई  क्षमता  में  वृद्धि  किए  जाने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 श्रो  एस०बी०  योरात  :  मैं  आपके  जरिए  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  यह  सच  है  कि

 योजना  आयोग  द्वारा  कोल  इंडिया  लिमिटेड  और  सिंगरेनी  कोलियेरीन  कम्पनी  लिमिटेड  को  उपलब्ध

 करायी  गयी  निधियां  विद्युत  क्षत्र  में  विशेषरूप  से  महाराष्ट्र  में  नई  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए
 स्थित  कोयला  खानों  के  विकास  का  व्यान  रखने  के  लिए  बहुत  ही  अपर्याप्त  यदि  तो  नयी
 कोयला  नीति  के  अन्तर्गत  श्यक  पर्याप्त  संसाधनों  को  जुटाने  के  लिए  सरकार  की  क्या  राय  साथ
 ही  महाराष्ट्र  राज्य  में  परियोजनाओं  की  लागत  और  वे  कहां-कहां  स्थित  है  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा
 क्या  है  ?

 मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  ओर  श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो  ०ए०  :

 यह  सच  है  कि  कोयला  मंत्रालय  को  जो  घन  उपलब्ध  कराया  गया  है  वह  पर्याप्त  नहीं  है  ।  और  मैं
 समभता  हूं  कि  ऐसा  हमारे  साथ  ही  नहीं  बल्कि  सबके  साथ  हुआ  हम  योजना  आयोग  को  भो  दोषी

 नहीं  ठहरा  सकते  हैं  क्योंकि  योजना  आयोग  को  संसाधनों  को  निधियों  की  उपलब्धता  के  अनुसार  ही
 आबंटित  करना  पड़ता  मैं  किसी  को  भी  यहां  दोषी  नहीं  ठहराऊंगा  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  कोयला  क्षेत्र  को  कुछ  11769  करोड़  रुपयों  की
 कता  यह  आवश्यकता  सम्बन्धी  ब्योरा  हमने  योजना  आयोग  को  भेज  दिया  लेकिन  योजना
 आयोग  ने  इस  श्रयोजन  के  लिए  अन्ततः  8520  करोड़  रुपए  ही  रखे  ।  पैसा  आंबंटित  होने  से

 लेकर  अब  तक  2249  रुपए  का  अन्तर  अब  इस  8520  करोड़  रुपए  में  से  जोकि  अन्ततਂ  इसके

 3



 मौखिक  उत्तर  4  1992

 लिए  रखे  गए  ।  कोयला  क्षेत्र  के  लिए  उपलब्ध  बजटकारी  सहायता  केवल  1155  करोड़  रुपए  ही  थी

 इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  7265  करोड़  रुपए  कम्पनी  को  अपने  आप  ही  उत्पन्न  करने  होंगे  ।

 बजटका री  सहायता  के  1155  करोड़  रुपयों  में  से  से  पर  व्याज  और  पिछले  ऋण  पर  भारत

 सरकार  को  जो  हमारी  देनदारी  है  वह  कुल  मिलाकर  OO  करोड़  रपए  आती  अतः  वास्तव  में

 कोल  इंडिया  में  गम्भीर  समस्या  चल  रही  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि

 जो  निधियां  आबंटित  की  गई  थीं  वे  पर्याप्त  नहीं

 श्री  एस०बो  ०  थोरात  :  महाराष्ट्र  में  विद्युत  क्षत्र  के  बारे  में  क्या  हो  रहा  है  ?

 श्री  पो०ए०  संगरभा  :  यह  बात  सारे  भारत  पर  लागू  होती  मेरे  पास  राज्यवार  आंकड़े
 भी  मैं  राज्यवार  आंकड़े  हासिल  करके  हो  सदस्यों  को  दे  सकूंगा  ।

 श्री  एस०बी०  योरात  :
 महाराष्ट्र  राज्य  में  कई  महत्वपूर्ण  विद्युत  और  अन्य

 औद्योगिक  परियोजनायें  किसी  न  किसी  बहाने  स्वीकृति  के  लिए  लंबित  पड़ी  हैं
 और  साथ  ही  कोयला

 लिकेज  का  अभाव  भी  इसकी  एक  वजह  उदाहरण  के  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  उजेनी  तापीय

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  राष्ट्र  से  राज्य  पर  आ  गए  हैं  और  अब  राज्य  से  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र

 पर  आ  गए  हैं  ।

 श्री  एस०बो०  थोरात  :  शोलापुर  जिले  की  उजेनी  तापीय  विद्युत  परियोजना  कोयले  के

 लिकेज  के  अभाव  में  बन्द  होने  वाली  कई  वर्षो  से  मैं  सिंगरेनी  या  कोल  इंडिया  या  कहीं  से  भी

 इस  कोयले  के  लिकेज  को  उपलब्ध  कराने  के  लिए  जोर  दे  रहा  हूं  ।  बाहर  से  कोयला  आयात  करने  की

 बजाय  मैं  नहीं  समझ  पा  रहा  हूं  कि  भारत  सरकार  इस  कोयले  के  लिकेज  के  लिए  कोषिश  क्‍यों  नहीं  कर

 रही  मैं  यह  भी  नहीं  समझ  पा  रहा  हूं  कि  सरकार  उजेनी  के  इस  तापीय  विद्युत  केन्द्र  को  सिभरेनी

 या  कोल  इंडिया  से  क्‍यों  नहीं  जोड़  रही  है  ।  कया  मंत्री  इस  परियोजना  पर  सहानुभूतिपू्वंक  विचार

 करेंगे
 ?

 श्री  पो०-ए०  संगमा  :  जहां  तक  उन  विद्यमान  विद्युत  केन्द्रों  की  बात  है  जो  इस  समय

 पहले  से  ही  संचालित  है  मैं  नहीं  समकता  कि  देश  में  कोई  भी  ऐसा  विद्युत  केन्द्र  है  जहां  कोयला  लिकेज

 नहीं  कोयला  लिकेज  का  प्रश्न  ही  तब  उठता  है  जब  कोई  नयी  परियोजना  हो  ।  मेरे  पास  इस

 परियोजना  वेः  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  लकिन  मैं  इसके  बारे  में  निश्चित  रूप

 से  देखूंगा
 और  माननीय  सदस्य  को  जानकारी  दू  गा  ।  लेकिन  मैं  तो  कहूंगा  कि  सामान्य  तोर  पर  जंसे

 कि  मैंने  पहले  भी  तहा  है  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  ध्षंसराधनों  की  कमी  की  वजह  से  कोल

 इंडिया  के  लिए  यह  संभव  नहीं  होगा  कि  वह  सभी  नये  विद्युत  केन्द्रों  को  कोयला  लिंकेज  की  सुविधा
 दे  ।  बही  कारण  है  कि  इस  महान  समा  के  समक्ष  यह  विधेयक  लाया  गया  है  जिसके  जरिये  हम
 कोयला  राष्ट्रीयकरण  अधिनियम  को  संशोधित  करना  चाहते  हैं  और  हम  इन  भविष्य  में  स्थापित  होने
 वाले  विद्युत  केन्द्रों  को  रक्षित  कोयला  खानें  देने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 आचाय॑  :  हमारे  यहां  देश  में  लगभग  184  बिलियन  टन  कोयला  मंडार

 है  और  हमारा  कोकिग  कोयला  भंडार  भी  पर्याप्त  समस्या  केवल  यह  है  कि  हमें  अपने  कोकिंग

 कोयले  में  से  जो  की  मात्रा  है  उस्ते  कम  करना  है  ताकि  इसे  इस्पात  संयंत्रों  में  इस्तेमाल  किया  जा

 सके  ।  इस्पात  मंत्रालय  ने  कोयले  के  आयात  के  लिए  एक  दीघेकालिक  सममौते  को  अन्तिम  रूप  दे

 हि
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 दिया  है  जिसके  तहत  आंकड़े  पिछले  वर्ष
 के  4.05  मिलियन

 टन  से  इस  वर्ष  बढ़कर  6  मिलियन  टन

 हो  गए  इस्पात  मंत्रालय  इस  कोकिंग  कोयले  को  इस्पात  संयंत्रों  के  लिए  आयात  कर  रह  है
 क्योंकि  हमारे  देश  में  लगभग  16  कोयला  वाह्षरियां  हैं  तथा  इनमें  जो  कोयला
 उत्पादित  होता  है  वह  अच्छी  किस्म  का  नहीं  है  तथा  इसमें  राख  की  मात्रा  9  प्रतिशत  से  20
 प्रतिशत  है  ।

 हमारे  देश  में  सरकारी  क्षत्र  में  एक  कोयला  परिशोधनशाला  हमारे  यहां  की

 एक  रक्षित  कोयला  वाह्यरी  है  जिसमें  उत्पादित  कोयले  में  राख  की  मात्रा  17  प्रतिशत

 होती  हम  अपने  कोकिंग  कोयले  की  राख  की  मात्रा  को  कम  कर  सकते  हैं  ताकि  हमें  कोयले  को
 आयात  करने  की  जरूरत  न  पड़े  और  हम  अपनी  विदेशी  मुद्रा  को  बचा  सके  ।  हमारे  पास  असम  में  भी

 कोकिंग  कोयले  के  पर्याप्त  मंडार  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आचाये  आपका  प्रश्न  कया  है  ?

 श्रो  बसुदेव  आचाय॑  :  मैं  अपने  प्रश्न  पर  आ
 रहा  हूं  ।  कया  मैं  मंत्री  महोदय  से  जान

 सकता  हूं  कि  क्‍या  कोयला  मंत्रालय  का  इस्पात  मंत्रालय  के  साथ  समन्वय  करके  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  है
 कि  कोकिंग  कोल  को  असम  से  बंगलादेश  लाया  क्योंकि  इससे  परिवहन  लागत  कम  आती  है
 और  फिर  इसे  अपनी  ही  वाहरी  में  घोया  जाये  जिससे  कि  इसकी  राख  की  मात्रा  को  घटाकर  17

 प्रतिशत  किया  जा  सके  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  बिचार  कर  रही  है
 ताकि  हम  कोकिंग  कोयले  का  आयाठ  कुछ  ह॒द  तक  कम  कर  सकें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  में  शब्दाडउम्बर  कोयले  में  राख  की  मावा  की  ही  तरह  है  ।

 श्रो  पी०ए०  संगमा  :  यह  सच  है  कि  हमारे  देश  में  कोकिंग  कोयले  के  पर्याप्त  मंडार

 लेकिन  :  भाग्य  से  इस  भंडार  का  दो  कारणों  की  वजह  से  दोहन  नहीं  किया  जा  सका  १4हली  बात  तो

 यह  कि  सबसे  अधिक  कोकिंग  कोयला  मंडार  बिहार  में  हैं  विशेषरूप  से  भरिया  क्षेत्र  में  ओर  वह
 पिछले  कम  से  कम  एक  सौ  वर्षों  से  भूमिगत  आग  लगी  हुई  इससे  निपटना  होगा  ।  इस  पर  सदन

 में  एक  आधे  घंटे  की  चर्चा  हुई  हमने  इस  मामले  पर  चर्चा  की  थी  और  मैंने  सदन  को  बताया  था

 कि  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ।  यह  एक  समस्था  है  जिससे  हम  निपटने  की  कोशिष्श  कर  रहे  हैं  ।

 इसके  हमारे  पूर्वोत्तर  भाग  अर्थात्‌  अरुणास्थल  प्रदेश  और  मेघालय  में  कोकिंग  कोयले  के

 अपार  भंडार  हैं  ।  वहां  कोकिंग  कोयले  का  दोहन  परिवहन  समस्या  की  वजह  से  नहीं  किया  गया

 वहां  इन  क्षेत्रों  में  जो  एकमात्र  रेल  लाईन  वोगिय  गांव  से  डिबरूगढ़  तक  है  वह  पिछले  एक

 सौ  वर्षों  से  मीटर  गेज  लाईन  ही  इस  जप॑  भारत  सरकार  ने  इसे  बड़ी  लाईन  में  बदलने  का  फँंसला

 किया  माननीय  प्रधानमंत्री  ने  इसकी  नींव  रखी  है  हम  उनके  आभारी  हैं  ।  जैसे  ही  परिवहन

 नेटवर्क  में  सधार  आयेगा  हम  तुरन्त  ही  पूर्वोत्तर  राज्यों  से कोकिंग  कोयला  के  दोहन  को  शुरू  कर

 देंगे  ।

 मैं  इस  वात  से  भी  सहमत  हूं  कि  इस  बीच  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  से  कॉमकिंग  कोयला  भंडार  को  क्षेष

 भारत  में  बंगलादेश  से  लाए  जांने  के  सुझाव  पर  भी  ध्यान  दिया  जा  सकता  पूर्वोत्तर  क्षेत्र
 की  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  यह  प्रस्ताव  भारत  सरकार  को  भेजा  मेरी  योजना  आयोग  के

 चेेयरमन  श्री  प्रणव  भुखर्जी  से  भी  व्यक्तिगत  चर्चा  हुई  हमारे  इस्प्रात  मंत्री  श्री  संतोष  मोहन  देव
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 भी  इसमें रुचि  दिखा  रहे  हैं  यह  विचार  अभी  तक  बरकरार  है  लेकिन  हम  इसे  अन्तिम  रूप  नहीं दे
 पाये  हैं  ।

 श्री  पोटर  जो०  मारबनिआंग  :  प्रश्न  के  भाग  के  पूरक  प्रइन  के  रूप  में  मैं  मंत्री  जी  से

 आपके  जरिये  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  द्वारा  असम  और  मेघालय  में  कोकिग  कोयला  के  खनन  को

 तेजी  से  आगे  बढ़ाने  के  लिए  सकारात्मक  उपाय  क्‍या  हैं  ओर  हमें  इन  उपायों  में  कितनी  सफलता  हासिल

 हुई  है  ।

 ओ  पी०ए०  संगमा  :  जहां  तक  असम  की  बात  है  हम  एक  नई  खान  शुरू  करने  जा  रहे  वंसे

 यह  पहले  से  वहां  मौजूद  थी  लेकिन  सही  ढंग  से  विकसित  नहीं  की  गयी  थी  |  हम  बो  रोबोलाई  कोकिंग

 कोयला  परियोजना  को  तेजी  से  आगे  बढ़ाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  राख  की  मात्रा  के  बारे  में  पिछले  एक  प्रश्त  का  स्पष्टीकरण  देना  भूल  गया  जहां  तक

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  कोकिंग  कोयला  की  बात  है  इसमें  बहुत  कम  राख  की  मात्रा  उस  कोयले  में
 राख  की  मात्रा  की  समस्या  नहीं  लेकिन  दूसरी  तरफ  पूर्वोत्तर  राज्यों  के कोकिग  कोयले  में  सलल्‍्फर
 की  बहुत  अधिक  मात्रा  इसे  धोने  की  बजाय  हमें  इसका  डीसल्फराईजेशन  करना  ओर

 लिए  हप  असम  में  एक  डीसल्फराईजेशन  परियोजना  शुरू  करने  जा  रहे  अरुणाचल  प्रदेश  में  नामचेक
 नाम  की  एक  परियोजना  मौजूद  है  |  हम  यह  एक  नई  परियोजना  शुरू  करने  जा  रहे  हैं  जहां  तक
 मेघालय  की  बात  है  जहां  के  माननीय  सदस्य  हैं  ओर  मैं  स्वयं  हूं  कोयला  खाने  गर-सरकारी  हाथों  में

 यह  राष्ट्रीयकरण  के  अन्तगंत  भी  नहीं  आते  हैं  ।

 श्रो  पोटर  जो०  साश्वनिञांग  :  गारो  हिल्स्‌  निजी  हाथों  में  नहीं  है  ।

 श्रो  पो०ए०  संग्रमा  :  स्थानौय  लोगों  को  वहां  खनन  की  इजाजत  थी  यह  निजी  हाथों  में
 मेघालय  में  मुख्यतः  तीन  जिले  हैं--अब  पांच-छह-जायंतिया  हिल्‍्स्‌  कोकिंग  कोल  और  खासी  हिल्स्‌
 जहां  तक  गारो  हिल्स्‌  का  संबंध  है  इसमें  गैर-कोकिंग  कोयला  मिलता  है  ।  हमने  वहां  निजी  खनकों

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  से  सलाह  करके  कोई  पेशकश  की--चूंकि  वे  मेघालय  में  व्यापारियों  को
 कोकिंग  कोयला  बहुत  ही  सस्ते  दामों  पर  बेच  रहे  थे--कि  हम  अपने  इस्पात  संयत्रों  के  लिए  मेघालय
 की  कोकिंग  कोयला  परियोजनाओं  को  हाथ  में  लेने  के  इच्छक  हमें  अभी  तक  स्थानीय  व्यापारियों
 से  जवाब  की  अपेक्षा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  आपके  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  एक  प्रइन  पर  पन्द्रह  मिनट

 लग  गये  इस  गति  से  हम  केवल  चार  ही  प्रश्न  ले  पायेंगे  ।  यदि  पांच  सदस्यों  को  पूरक  प्रइन  पूछने
 की  अनुमति  दी  जाये  तो  इसका  मतलब  है  पच्चीस  सदस्य  पूछेंगे  ।  हमारे  यहां  इस  सभा  में  545  सदस्य

 हैं  ।  कृपया  इत  बात  को  समझें  और  अपने  पूरक  प्रश्नों  के  लिए  जोर  न  डालें  ।

 प्रमुख  पत्तनों  पर  माल  का  जतृक्या-उतारा  जाना

 न
 *162.  डा०  के०बो०आर०  चौघरी  :

 ञ्रो  एम०वबो०बी०  एस  ०
 मूर्ति  $

 क्या  झल-भूतल  परिबहन  मंत्री  गह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विभिन्‍न  प्रमुख  पत्तनों  पर  माल  को

 बढ़ाने-उतारने  की  क्षमता  वहां  के  व्यापार-यातायात  की  तुलना  में  कम

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  प्रमुख  पत्तनों  पर  माल  चढ़ाने-उतारने  की क्षमता  में  वृद्धि  करने  का

 विचार  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवोश्ष  :  से  एक

 विवरण  के  संलग्न  है  ।

 विवरण

 सभी  महापत्तनों  की  वर्तमान  क्षमता  169°23  मिलियन  टन  वर्ष  1991-92  के  दोरान

 कुल  157:86  मिलियन  टन  ट्रैफिक  हैंडल  किया  गया  ।  ट्रैफिक  में  वृद्धि  की  प्रवृति  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  योजना  के  दौरान  पत्तन  विकाप्त  के  लिए  2978:00  करोड़  रु०  का  परिव्यय  निर्धारित  किया

 गया  है  |  योजना  के  अन्त  तक  सभी  महापत्तनों  की  क्षमता  को  बढ़ाकर  237:09  मिलियन  टन

 करने  का  प्रस्ताव  इस  अवधि  के  दौरान  शुरू  किए  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  कुछ  महत्वपूर्ण  सकी में
 निम्नलिखित  हैं  :---

 पारादीप  और  इन्नोर  में  जो  एक  नया  अनुषंगी  पत्तन  यंत्रीकृत  कोल

 हैंडलिंग  सुविधाएं  ।

 2.  तथा  न्यू  मंगलोर  पत्तनों  पर  पी०ओ०एल०  हैंडलिग

 सुविधाओं  में  सुधार  ।

 3,  कलकत्ता  और  कांडला  पत्तनों  में  कंटेनर  हैंडलिंग  सुविधाएं  ।

 4.  विज्ञाखापत्तनम  और  जवाहर  लाल  नेहरू  पत्तनों  में  एल०पी०जी०  हैंडलिग  सुविधाएं  ।

 5.  कलकत्ता/हल्दिया,  न्यू  मंगलोर  और  कांडला  पत्तनों  में
 अतिरिक्त  सामान्य  कार्गो  बर्थ  ।

 डा०  के०वो  ०आर०  चोषरी  :  माननीय  मंत्री  का  वक्तव्य  संतोषजनक  नहीं  मेरा

 मुख्य  प्रइन  था  :  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विभिन्‍न  प्रमुख  पत्तनों  पर  माल  को

 चढ़ाने-उता रने  की  क्षमता  वहां  के  व्यापार-यातायात  की  तुलना  में  कम  है  ।”

 जब  विज्ञाखापत्तनम  ओर  काकीनाडा  पत्तनों  की  माल  चढ़ाने-उतारने  की  क्षमता  पर्याप्त  नहीं
 तो  आपने  आठवीं  योजना  के  दौरान  उनमें  सुघार  करने  के  लिए  कोई  कदम  क्‍यों  नहीं  उठाए  हैं  ?

 श्री  जगदोश  टाइटलर  :  कहना  सही  नहीं  है  कि  हमने  आठवीं  योजना  में  कोई  कदम

 नहीं  उठाए  हमने  कदम  उठाए  हैं  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहूंगा  कि  हमने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  विशाखापत्तनम

 पत्तन  में  सुधार  लाने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  ।  हम  20  करोड़  रुपये  परिव्यय  वाली  एक  बहुप्रयोजनीय
 सामान्य  कार्गो  ओ०एस०ओ०  सुधार  योजना  का  एल०पी०जी०  की  हैंडलिंग
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 अपतटीय  टकर  टमिनल  का  इस्पात  के  निर्यात  हेतु  मूलभूत  ढांचा  सुविधाओं  को  बदलने

 का  कार्य  किया  जाएगा  ।

 डा०  के०वो  ०आर०  चौपधतरो  :  काकीनाडा  पत्तन  के  बारे  में  क्या  कहना  है  ?

 श्रो  जगदोक्ष  टाइटलर  :  काकीनाडा  पत्तन  राज्य  सरकार  के  अन्तर्गत

 डा०  के०वी  ०आर०  चोधरो  :  ऐसा  लगता  है  कि  आप  174  करोड़  रुपये  प्रदान  करके
 काकीनाडा  पत्तन  में  सुधार  कर  रहे  क्या  यह  सच  है  ?

 को  जगदीश  टाइटलर  :  मैंने  कुल  प्रस्तावित  धनराशि  का  विवरण  अभी-अभी  दिया  है  इसे

 हमने  विशाखापत्तनम  पर  व्यय  किया  है  ।

 मुझे  अफसोस  है  कि  मेरे  पास  काकीनाडा  ने  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 डा०  के०वो  ०आर०  चोधरी  :  आप  आन्धश्र  प्रदेश  के  साथ  सोतेला  व्यवहार  कर  रहे  हैं  और
 इसलिए  ज्यादातर  माल  पारादीप  या  मद्रास  भेजा  जा  रहा  क्‍या  यह  सच  है  ?

 श्री  जगदोश  टाइटलर  :  यह  सच  नहीं  है  ।

 |

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  अध्यक्ष  उत्तर  पश्चिमी  भारत  के  लिये  कांडला  पत्तन  का

 महत्व  सवंविदित  है  ।  इसके  महत्व  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 कांडला  पत्तन  पर  भी  बम्बई  के  नहावाशिवा  की  भांति  हो  माल  की  चढ़ाई-उतराई
 एवं  कंटेनर्स  की  सुविधा  उपलब्ध  करायी  जायेगी  ?  यदि  तो  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी

 राक्षि  का  प्रावधान  कांडला  पत्तन  के  लिये  निर्धारित  किया  गया  है  ओर  कौन-कोन  सी  योजनाओं  को
 हाथ  में  लिया  गया  है  ?

 श्रो  जगदीश  टाइटलर  :  पहले  सवाल  का  उत्तर  है  हां  और  दूसरे  सवाल  का  उत्तर  है  कि
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  341-62  करोड़  रुपये  लिए  गये  हैं  ।

 ]

 हम  कांडला  में  सात  कार्गो  बर्थ  स्थापित  कर  रहे  हम  कंटेनर  हैंडलिग  सुविधायें  जो
 विकसित  कर  रहे  हम  तेल  हैंडलिंग  के  लिए  अतिरिक्त  सुविधाएं  उपलब्ध  करा  रहे  हैं  ओर  वडीना
 में  बहुउद्देशीय  बर्थ  स्थापित  कर  रहे  हम  कांडला  में  अतिरिक्त  कार्गो  बथ  और  चोथी  तेल  जैटी
 स्थापित  कर  रहे

 श्रो  ए०  चाल्से  :  माननीय  मंत्री  के  उत्तर  के  अनुसार  कार्गो  क्षमता  बढ़ाने  ओर  कंटेनर  सेवाओं
 सहित  ओर  अधिक  हैंडलिंग  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  अनेक  काये  प्रस्तावित  हैं  ।

 कोचीन  एक  मुख्य  पत्तन  है  लेकिन  दुर्भाग्य  से  इसे  पूर्णतया  उपेक्षत  कर  दिया  गया  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  हैंडलिग  सुविधा  में  गुधार  तथा  कार्गो  क्षमता  और
 कंटेनर  सेवा  में  वद्धि  के लिए  कौन  सी  योजनाएं  प्रस्तावित  हैं  ?

 श्री  जगदीश  टाइटलर  :  मुझे  अफसोस  है  कि  सभवतः  मेरे  प्रारंभिक  उत्तर  में  कोचीन  के  लिए
 किया  गया  कुल  परिव्यय  नहीं  दिया  गया  लेकिन  हम  कोचोन  में  एक  पूर्ण  कंटेनर  टमिनन्न  स्थापित
 कर  रहे  हम  सी०ओ०टी०  चैनल  के  गहरा  करने  के  लिए

 डुजर  भी  ले  रहे  कयनकुलम  में
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 विद्युत  केन्द्र के  लिए  कोयला  हैंडलिंग  सुविधाओं  का  विकास  कर  रहे  हैं  और  वल्लारपदम  में  कंटेनर
 टमिनल का  विकास  और  पुल  को  बदलने  का  काम  भी  कर  रहे  हैं  ।

 डा०  कालिकेइधर  पात्र  :  मंत्री  महोदय  ने  पपने  उत्तर  में  पारादीप  में
 मंत्रीकृत  कोयला  हैंडलिंग

 सुविधाओं  का  उल्लेख  किया  आप  जानते  हैं  यह  एक  नया  अनुषंगी  पत्तन  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  पारादीप  पत्तन  पर  नहीं  बाद  के  हम  एक  अन्य  प्रश्न  पर  चर्चा  कर  रहे

 श्रो  अनंतराद  देशमुख :  पत्तन  क्षेत्र  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  तहत  एक  उद्ंश्य  है
 विकास  सुविधाएं  जुटाना  ।  यह  कंटेनर  रूप  में  सामान्य  कार्गो  50  प्रतिष्बत  तक  उतारने  चढ़ाने  के  लिए
 था  ।  तदनुसार  सातवीं  योजना  में  भी  एक  प्रावधान  किया  गया  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  हमने  यह  उद्दे श्य  प्राप्त  कर  लिया  है  ।

 इस  समय  भारतीय  पत्तनों  की  माल  उतारने-चढ़ाने  की  क्षमता  प्रति  घंटा  6  से  12
 कंटेनर  है  जबकि  अन्‍न्तरष्ट्रीय  पत्तनों  में  यह  क्षमता  प्रति  घंटा  25  से  30  कंटेनर  मैं  माननीय  मंत्री
 से  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  उत्तर  में  दिए  गए  उपायों  को  लागू  करने  के  बाद  भारतीय  पत्तनों  को  प्रति

 घंटा  क्षमता  क्‍या  होगी  ?

 श्री  जगदीश  टाइटलर
 :  यह  ही  कठिन  प्रइन  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहूंगा

 कि  हम  समस्याओं  का  सामना  कर  रहे  हैं  और  कुछ  अन्तर्राष्ट्रीय  कम्पनियां  भी  यह  महसूस  कर  रहो  हैं
 कि  हम  एक  कंटेनर  पर  माल  चढ़ाने  ओर  उतारने  में  बहुत  अधिक  श्रमिकों  का  उपयोग  कर  रहे
 लेकिन  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहूंगा  कि  विभिन्‍न  श्रमिक  संघों  से  बातचीत  कर  रहे  हैं  और

 कह  रहे  हैं  कि  लोगों  के  लिए  यह  लाभप्रद  नहीं  है  कि आप  एक  कंटेनर  पर  52  या  अधिक  व्यक्ति  लगा

 रहे  हैं  ।

 मैं  बशाना  चाहता  हूं  कि  हाल  हो  में  हमने  मुरुप  मंत्री  और  यूनियन  को  मदद  से  कोचीत  में  एक

 हल  निकाला  है  ओर  हम  हमने  डी-स्टफिंग  करने  का  कार्य  तेज  किया  है  जिसके  कारण  एक  कंटेनर  पर

 33  प्रतिशत  क्षमता  बढ़  गई  है  ओर  लाभ  में  लगभग  9  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।  मुझे  आशा

 है  कि  अन्य  पत्तन  भी  ऐसा  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  एक  प्रश्न  पूछ  चुके  हैं  ।

 श्री  अनन्तराव  देशमुख  :  मुझे  अभी  तक  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  मिला

 डा०  कारतिकेश्वर  पात्र  :  जब  मैं  प्रशन  कर  रहा  था  तब  आपने  कहा  कि  मैं  भिन्‍न  प्रदन  कर

 रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  :  मैं  आपको  प्रश्न  संख्या  163  पर  प्रइन  करने  की  अनुमति  दे  रहा  162

 पर  नहीं  ।  कृपया  बेठ  जाइए  ।  आप  अनावश्यक  ही  सभा  का  समय ले  रहे  हैं  ।

 श्री  अनन्तराघ  वेशमुख  :  मुर्के  एक  मुद्दा  उठाना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  नहीं  ।
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 +]  63,  ओ  सुधास  चस्द्र  नायक  :

 श्री  लोकनाथ  चोधरो  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  24  1992  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  2601  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पारादीप  पत्तन  में  एक  बहुद्देशीय  कार्गो  वर्थ  तथा  मशीनीकृत  कोयला

 वर्थों  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  ली  जाने  वाली  विदेशी  सहायता  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 जल-भृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  और

 सरकार  ने  पारारीप  पत्तन  में  26.36  करोड़  रु०  की  अनुमानित  लागत  पर  एक  ब  हुप्रयोजनीय  कार्गो

 बर्थ  के  निर्माण  की  मंजूरी  13-8-92  को  दे  दी  इस  परियोजना  के  पूरा  होने  की  लक्षित

 इसकी  मंजूरी  की  तारीख  से  36  महीने  बाद  की  है  ।

 पारादीप  पत्तन  में  यांत्रिक  कोयला  बर्थ  के  निर्माण  को  अभी  सरकार  द्वारा  मंजूर  किया  जाना
 होष  है  ।

 पारादीप  में  बहुप्रयोजनीय  कार्गो  बर्थ  के  लिए  किसी  विदेशी  सहायता  की  आवश्यकता

 नहीं  है  ।

 पारांदीप  में  यंत्रीकरण  कोयला  हैंडलिंग  सुविधाओं  के  लिए  एशियाई  विकास  बंक  से  लगभग

 404  55  करोड़  रु०  की  सहायता  प्राप्त  की  जाएगी  ।

 श्री  सुबास  चन्द्र  नायक  :  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  के  एशियाई  विकास  बंके  पारादीप
 पत्तन  पर  मशीनीकृत  कोयला  बर्थ  स्थापित  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देगा  ।  मशीनीकृत
 कोयला  बचे  के  निर्माण  की  मंजूरी  क्‍यों  नहीं  दी  गई  और  क्या  इसे  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  मंजूरी
 दे  दी  जाएगी  ।

 श्री  जगदीश  टाइटलर  :  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  नहीं  ।  यह  अगली  पंचवर्षीय  योजना  में

 होगा  ।  मैंने  एशियाई  विकास  बंके  द्वारा  मंजर  कुल  राशि  बताई  है  उसने  285  मिलियन  रुपए  का
 ऋण  स्वीकृत  डिया  इस  पारादीप  पत्तन  और  इन्नोर  कोयला  संचारण  परियोजना  के  कारण

 पारादीप  पत्तन  पर  मशीनीकृत  कोयला  हैंडलिंग  सुविधाएं  पंदा  होंगी  ओर  इन्नोर  में  एक  नया  बिजली
 केन्द्र  स्थापित  यह  तापीय  कोयला  है  जो  दक्षिण  में  ताप  विद्युत  संयंत्रों  मे ंजाएया  और  यदि
 आप  चाहते  हैं  तो  मैं  आपको  इसका  ब्यौरा  दू  ।  लेकिन  इस  परियोजना  को  एशियाई  विकास  बंक  ने

 मंज्री  दी

 श्री  सुबास  चस्त्र  नायक  :  माननीय  मन्त्री  बताएं  कि  क्‍या  इस  प्रस्ताव  से  पत्तन  पर  अतिरिक्त

 सुविधाएं  उपलब्ध  की  जाएंगी  जिसमें  65,000  डी०डब्ल्यू०टी०  क्षमता  के  जहाजों  और  पोत  तल  के
 विसर्जन  के  उपयोग  से  चक्र  प्रणाली  से  चलने  वाले  माल  जहाजों  के  लिए  दो  बर्थ  होंगी  और  सरकार
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 द्वारा  निर्माणाधीन  ताप्ीय  कोयला  कार्गो  के  वैगन  संचालन  का  काये  होगा  ?  क्‍या  एश्षियाई  विकास
 बेक  इस  परियोजना  का  वित्त  पोषण  करेगा  ?  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए
 गए

 श्रो  जगदीश  टाइटलर  :  इसे  एशियाई  विकास  बंक  द्वारा  त्रित्त  पोषण  दिया
 जाएगा  और

 हमें  पी०आाईत्बी०  की  स्गेकति  पहले  ही  मिल  गई  हम  मन्त्रिमण्डल  में  इसे  रख  रहे  हैं  और
 इसकी  स्वीकृति  ले  लेंगे  ।

 श्री  श्रोकान्त  :  माननीय  मन्‍्त्री  हाल  ही  में  पारादीप  गए  थे  ओर  वहां  पर  उन्होंने
 पारादीप  के  विकास  हेतु  अनेक  घोदणाएं  की  थीं  ।  लेकिन  मुद्दा  यही  है  कि  मशीनीकृत  कोयला  हैंडलिंग
 बे  का  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  पाद  लम्बित  पड़ा  है  और  जंसाकि  मन्त्री  महोदय  ने  अभी  कहा  है
 कि  इसे  मन्द्रिमण्डल  की  स्वीकृति  हेतु  रखा  क्‍या  इसे  इस  वर्ष  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाएगा
 ताकि  एशियाई  विकास  बक  का  ऋण  उपयोग  में  लाया  जा  सके  ?  भारत  सरकार  से  जो  मन्जूरी
 चाहिए  क्‍या  वह  मिल  रही  है  ?  यदि  तो  यह  स्वीकृति  कब  मिलेगी  ?

 पारादीप  पत्तन  के  लिए  एक  व्यापक  विकास  कार्यक्रम  की  जरूरत  भारत  सरकार

 पारादीप  की  उपेशा  कर  रही  है  और  मन्त्री  महोदय  इस  मुह  पर  सहमत  होंगे  कि  सुविधाओं  के  लिए

 अनेक  मांगें  की  जा  रही  हैं  लेकिन  भारत  सरकार  ने  अभी  तक  पारादीप  के  लिए  कोई  नई  बर्थ  मन्‍्जर

 नहीं  की  मैं  माननीय  मन्त्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  पारादीप  के  विकास  हेतु  उड़ीसा  सरकार  की
 मांग  क्या  थी  ?  इसे  परियोजना  रिपोर्ट  के  मामले  में  आप  इस  वर्ष  क्‍या  करेंगे  ?

 श्री  जगदोश  टाइटलर  :  मैं  अगली  योजना  पारादीप  के  लिए  ही  बनाऊंगा  ।  आपने  अच्छा  प्रश्न

 किया  हम  लगभग  883.15  करोड़  रुपये  व्यय  करेंगे  और  मैं  आपको  आश्वस्त  करता  हूं  कि  मंने
 जो  घोषणा  की  है  उसे  पुरा  करूंगा  अर्थात्‌  जो  भी  सम्भव  जरूर  करूंगा  ।  हम  राज्य  सरकार  की

 मदद  करेंगे  और  इन  योजनाओं  को  लागू  लेकिन  मैं  आपको  कोयला  हैंडलिंग  सुविधा  के

 विकास  के  बारे  में  बताऊंगा  ज॑ंसाकि  मैंने  अन्य  माननीय  सदस्य  को  बताया  है  ।

 हमने  एक  दूसरी  बहु-बर्थ  सुविधा  का  एक  कंटेनर  बर्थ  का  पहली  बहु  बर्थ

 का  कोयला  हैंडलिंग  उपकरण  प्राप्त  करना  और  तेल  बर्थ  तथा  लौह  अयस्क  हैंडलिग  योजना

 में  तब्दीली  तथा  फ्लोटिंग  बन्दरगाह  को  बदलने  की  परियोजनाएं  प।रादीप  पत्तन  के  लिए  मन्‍्जूर
 की

 श्री  श्रोकान्त  जेना  :  क्या  आप  इन्हें  इस  वर्ष  के  दोरान  मन्‍्जरो दे  देंगे  ?

 श्री  जगदोश  टाइटलर  :  यदि  परियोजनाएं  अपने  गुणों  के आधार  पर  उपयुक्त  पाई  गईं  तो

 हम  ऐसा  जरूर  करगे  ।

 डा०  कातिकेश्वर  पात्र  :  माननीय  मन्‍्त्री  ने  उत्तर  दिया  है  कि  पारादीप  पत्तन  एक  नया

 अनुषंगी  पत्तन  अगर  पारादीप  को  एक  नए  अनुषगी  पत्तन  में  परिवर्तित  कर  दिया  गया  तो

 वहां  क्या  अतिरिक्त  सुविधाएं  मिलेंगी  ओर  इसे  अनुषंगी  पत्तन  में  बदलने  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  पारादीप  के  लिए  कितनी  राशि  का  प्रावधान  किया  गया  है  ?

 शी  जगवदोश  टाइटलर  :  पारादीप  एक  नया  अनुषंगी  पत्तन  नहीं  बनाया  जा  रहा  इन्नोर  को
 तया  अनुषंगी  पत्तन  बनाया  जा  रह  है  ।  लेकिन  मैंने  अभी  आपको  सून्नित  किया  है  कि  अगली  पंचवर्षीय
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 योजना  में  हमें  883.15  करोड़  रुपए  व्यय  करने  हैं  !  मैं  माननीय  सदस्य  को  सूचित  करना  चाहता  हूं
 कि  पूर्वी  बन्दरगाह  में  मोजूदा  लौह  अयस्क  बर्थ  के  साथ  ५45  लम्बी  दो  बर्थों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव
 भी  है  ।  कि  क्‍या  सम्बन्धित  पक्ष--विश्व  हिन्दू  परि  और  भाजपा  उच्चतम  न्यायालय  के  आदश  का
 पालन  लेकिन  अब  एक  ओर  बड़ा  प्रइन  उठता  है  जिसे  मैं  माननीय  मन्त्री  से  पूछता  हूं  कि
 अगर  कार  सेवक  या  उनका  एक  वर्ग  या  एक  ग्रुट  जो  उनके  वियंत्रण  से  बाहर  उनके  अनुशासन  में

 नहीं  है  वह  विद्रोह  करके  अदालती  आदेश  का  उल्लंघन  करता  है  तब  क्या  सरकार  हस्तक्ष  प  करेगी
 और  अपने  दायित्व  का  निर्वाह  विश्वासएवेंक  और  अपने  संवंधानिक  दायित्व  का  निर्वाह  करेगी  ।  हमारे

 सम्मुख  ये  दो  प्रश्न  एक  उत्तर  तो  वाजपेयी  जी  दे  सकते  हैं  और  दूसरा  उत्तर  आज  गृह  मस्त्री
 द्वारा  दिया  जाए  ।

 आज  हम  इतिहास  के  बहुत  ही  कठिन  क्षण  में  वास्तव  में  हमारे  सम्मुख  एक  ऐतिहासिक

 मुद्दा  एक  निर्णायक  मुद्दा  या  तो  इस  देश्ष  में  सम्य  समाज  रहेगा  या  जंगल  राज  या  तो

 गणराज्य  रहेगा  65,000  डी०डब्ल्यू  ०टी०  क्षमता  के  जलपोतों  के  संचालन  के  लिए  मौजूदा  अभिगम
 बेसिनਂ  तरंग  रोध  को  उपयुक्त  समझा  जाता  है  ।  रेलवे  द्वारा  डिस्चा्ज  वंगनਂ

 उपलब्ध  कराए  जाएंगे  ।  26,000  वर्ग  मी०  क्षेत्र  को  कोयला  रखने  हेतु  भूमि  सुधार  उपायों  सहित
 अनिवायं  क्षत्र  के  रूप  में  विकसित  किया  जाएगा  ।  आवश्यक  आवासीय  और  गेर-आवासीय
 भवनों **

 *****
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  उन्हें  लिखित  में  भेज  सकते  हैं  ।

 श्री  जगदोश  टाइटलर  :  सदस्य  भी  यही  चाहते  हैं  ।

 डा०  कातिकेदवर  पात्र  :  मन्‍्त्री  महोदय  ने  प्रश्न  संख्या  162  के  उत्तर  में  कहा  है
 कि  पारादीप  ओर  इन्‍्नोर  पत्तन  यंत्रीकृत  कोल  हैंडलिग  सुविधाओं  युक्त  एक  नया  अनुवंगी
 पत्तन  होगा****** +  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  आपको  उनका  उत्तर  नहीं  देना  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइए  ।  मन्‍्त्री  जी  इसे  भेज  रहे  इसे  अभी  कार्यवाही  वत्तान्त
 में  शामिल  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 )
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  डा०  भोई  ।

 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  उड़ोसा  के  संसद  सदस्यों  को  आपके  संरक्षण  की  आवश्यकता

 प्रनन  162  और  163  दोनों  के  उत्तर  मन्‍्त्री  महोदय  ने  मात्र  नौकरशाही  के  रूप  में  दिए कि

 तननीकी  आधिक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  बड़े  पत्तनों  क ेलिए  कतिपय  विवरण  मांगा  गया  अपने

 *कार्येषाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 बज  कक»  ञ्८  जज  न-नजा  जनयि-+-+

 प्रथम  उत्तर  में  मन्‍्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  यंत्रीकृत  कोल  हैंडलिंग  सुविधाओों  युक्त  पारादीप  और

 इन्नोर  पत्तन  एक  नया  अनुषंगी  पत्तन  बन  जाएगा  ।  प्रश्त  163  के  उत्तर  में  उन्होंने

 यह  मानने  से  इन्कार  कर  दिया  ।  दूसरा  पारादीप  की  मूल  परियोजना  रिपोर्ट  में  12  माल  ढुलाई  बर्थों
 का  प्रावधान  किया  गया  एक  बहउह  श्यीय  हैंडलिंग  एक  लौह  अयस्क  और  अन्य

 खनिजों  से  सम्बन्धित  बर्थ  और  रसायन  आस्ट्रेलिया  में  शेर  नामक  स्थान  लोह  अयश्क

 मैगनीज  और  अन्य  खनिजों  के  लिए  प्रतिद्ध  1१70  में  बंगलादेश  में  लडाई  चल  रही  थी  ओर

 150  डी०डब्ल्यू०टी०  के  जड्शाज  सूखे  की  स्थिति  के  कारण  पारादीप  पत्तन  में  रुके  रहे  ।  आज  सूखे
 की  स्थिति  क्‍या  है  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मूल  परियोजना  रिपोर्ट  में  13  माल  ढुलाई  ब्थों

 का  प्रावध।न  किया  गया  था|  यह  विभाग  1972  से  1992  तक  क्‍या  करता  रहा  |  इसकी  प्रगति
 कया  है

 ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  नौक  रशाह  तकनीकी  आधिक  सर्वेक्षण  की  उपेक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 इसके  लिए  एक  इच्छा  होनी  इच्छाशक्ति  के  बिना  इसे  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा

 सकता  **  *****'*
 (  व्यवधान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  पूछए  ।

 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  पारादीप  पत्तन  में  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  के  कितने

 बर्थਂ  स्थापित  किए  जाएंगे  ?  कोल  हैन्डलिग  प्लान्टਂ  का  आकार  क्या  होगा  ।  पारादीप

 पत्तन  से  कितने  मिलियन  टन  कोयले  का  संचालन  किया  जाएगा  ।  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कुल
 कितने  लौहे  अयस्क  मंगनीज  ओर  अन्य  खनिजों  का  निर्यात  किया  जाएगा  ।  इस  प्रकार  मैं  डी०डब्ल्यू  ०

 कारगो  हैन्डलिंग  खनिज  निर्यात  और  कोयला  निर्यात  के  बारे  में  स्पष्ट  जानकारी  चाहता  हूं  ।

 |

 ओर  रवि  राय  :  अध्यक्ष  यह  करेक्‍्शन  की  जाय  कि  शेर  आस्ट्रेलिया  में  नहीं  है  जमंनी

 में

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  यदि  आपकी  समझ  में  आ  गया  है  वो  आप  इसका  उत्तर  दे

 सकते  हैं  ।

 श्री  जगदोश  टाइटलर  :  मैं  सदस्य  को  बताना  चाहूंगा  कि  शेर  आस्ट्रेलिया  में  नहीं  जमंनी  में

 है  ।  सरकारी  तोर  पर  इसे  ठीक  कर  लिया  गया  है'''***  )

 अध्यक्ष  महो दय  :  यह  तो  गलती  से  कह  दिया

 श्री  जगदोश  टाइटलर  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहुंगा  कि  एक्चियाई  विकास  बक  को

 इस  पूरी  परियोजना  के  अन्तगंत  पहले  इन्तौर  ही  नया  सेटेलाइट  पत्तन  होगा  ।  उपलब्ध  कराई  जाने

 वाली  नई  सुविधाएं  अर्थात्‌  ये  सुविधाएं  मौजूदा  पारादीप  पत्तन  में  उपलब्ध  कराई  जाएंगीਂ

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  भापको  व्यवधानों  का  उत्तर  नहीं  देना
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 श्री  जगवीश  टाइटलर  :  एशियाई  विकास  बंक  की  सहायता  से  सजित  की  जाने  वाली  नई

 सुविधाएं  पारादीय  पत्तन  में  मौजूदा  सुविधाओं  के  सःथ  उपलब्ध  कराई  इस  प्रकार  इस  ऋण
 का  प्रयोजन  यंत्रीकृत  ढलाई  सुविधाएं  सुजित  करने  के  लिए  हो  जेसाकि  माननीय  सदस्य  ने

 पूछा  कि  1933  की  स्थिति  के  अनुसार  यातायात  प्रक्ष पण  की  स्थिति  क्‍या  वर्तमान  समय  में  कोयला

 ढुलाई  सुविध  7  की  कमी  है  ।  आप  ठीक  कहते  यह  भी  एक  कारण  है  कि  इन्नोर  और  पारादीप  पत्तनों
 में  ये सुविधाएं  बहुत  कम  हैं  ।  अब  मौजूदा  प्रक्षेपित  तीन  ववाट्टर  सहित  :45  मी०  लम्बाई  के  सीधे
 घाट  में  आपने  जो  दो  बर्थ  की  प्रस्तावित  सुविधा  मांगी  है'*ਂ

 अध्यक्ष  महो  दय  :  मंत्री  जी  यदि  उत्तर  विस्तार  में  है  तो  आप  इसे  लिखित  में  भेज  सकते  हैं  ।

 अंतर्राष्ट्रीय  मुव्रा  कोष/विश्व  बेंक  से  ऋण

 +$!  64.  रो  जनादंत  मिश्र  :

 श्री  मदन  लाल  खराना  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  1993  से  प्रारम्भ  होने  वाले  तीन  वर्षों  की  अवधि  के  लिए
 फण्ड  फेमीलिटीਂ  और  इन्ह।न्सड  स्ट्रक्चरल  एडजस्टमेंट  प्रोग्राम  धन  सुविधा

 और  विस्तारित  बुनियादी  समायोजन  के  उपयुक्त  तरीके  के  अंत्गंत  2:2  बिलियन  डालर
 के  एक  अन्य  ऋण  हेतु  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष/विश्व  बंके  से  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  हाल  के  महोनों  में  केन्द्र  सरकार  तथा  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष/विश्व  बेंक  के  बीच
 कोई  धर्चा  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  और  भारत  के  अनुरोध  पर  इन  एजेंसियों  की
 प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 ]

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राभेश्वर  :  से  इस  अंतर्राष्ट्रीय

 मुद्रा  कोष  के  साथ  हमारी  ?:2  अरब  डालर  की  राशि  हेतु  उच्चतर  ऋण  किश्त  की  वैकल्पिक  व्यवस्था

 है  जो  1993  तक  जारी  रहेगी  ।  वर्तमान  समय  से  आगामी  मार्च  तक  इस  व्यवस्था  के  अंतर्गत

 हमें  कई  किश्तें  प्राप्त  होंगी  ।  हमने  तीन  वर्ष  के  लिए  ई०एस०ए०एफ०  संसाधनों  समेत  विस्तारित

 निधि  सुविधा  व्यवस्था  के  लिए  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  साथ  प्रारम्भिक  बातचीत  की  इस

 व्यवस्था  के  बारे  में  ओफप्चारिक  बातचीत  अगले  वर्ष  की  जाएगी  ।

 ]

 श्री  जनादेन  मिश्र  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  वित्त  राज्य  मंत्री  जो  से

 जानना  चाहता  हूं  कि  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बेक  से  जो  2:2  अरब  डालर  का  ऋण  जारी
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 हा  नमन  हुआ है, वह किन-किन wat पर नमन»  कण

 हुआ  वह  किन-किन  छ््तों  पर  जारी  किया  गया  है  और  क्या  वे  शर्तें  देश  के  द्वित  यह  जो  घन

 दिया  जा  रहा  जो  ऋण  प्राप्त  किया  जा  रहा  क्या  उसका  उपयोग  ऐसी  योजनाओं  में  किया

 जाएगा  जिससे  देश  की  उत्पादकता  बढ़े  और  हम  उस  ऋण  को  वापिस  कर  सर्क  तथा  उस  ऋण  के

 ब्याज  की  दर  क्‍या  है  ?

 श्री  राभेश्वर  ठाकुर  :  अध्यक्ष  दो  मुद्दों  पर  माननीय  सदस्य  ने  ध्यान  आकर्षित  किया  है
 और  जानकारी  चाही  है  ।  पहली  बात  उन्होंने  ऋण  की  शर्तों  के  बारे  में  पृछी  जो  सामान्य  दारर्तें

 उनके  बारे  में  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  लोक  सभा  में  16-12-1991  को  स्टंडबाई  अरेंजमेंट  के  बारे  में
 जानकारी  सदन  के  पटल  पर  रखी  उसमें  सभी  शर्तों  का  उल्लेख  है  और  दूसरा  पत्र  दिनांक
 2-6-1992  को  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  सदन  के  पटल  पर  रखा  उसमें  भी  सारी  जानकारी  दी  हुई
 है  ।

 हां  तक  ऋण  के  ब्याज  और  ऋण  की  अवधि  का  सवाल  दो  तरह  के  ऋण  इस  मद  में
 उपलब्ध  एक  तो  वे  जिनको  स्टेंडबाई  फेसिलिटी  कहते  स्टेंडबाई  अरेंजमेंट  में  एक्सटेडेंड  फंड्स
 फेसिलिटी  का  मगतान  साढ़े  4  साल  से  ।0  साल  के  अंतर्गत  किया  जातः  है  और  इसके  ब्याज  की  दर
 7  प्रतिशत  के  लगभग  है  ।  दूसरी  व्यवस्था  एनहांस  स्ट्रक्चर  एडजस्टमेंट  फेसिलिटी  इसके  अंतगंत

 हमें  जो  सुविधा  दी  जाती  है  वह  साढ़े  5  साल  से  10  साल  तक  की  होती  है  और  इसके  ब्याज  की  दर
 बहुत  “5  अर्थात्‌  आधा  प्रतिशत  होती  है  ।  यह  सुविधा  खासकर  ऐसे  देशों  को  उपलब्ध

 कराई  जाती  है  जो  विकासशील  देश  तो  दोनों  सुविधाओं  को  मिलाकर  हमें  ऋण  दिया  जाता  है  और

 दोनों  सुविधाओं  को  प्राप्त  करने  की  जो  शर्तें  वे  मैंने  आपके  सामने  रखी  हैं  ।

 श्री  जनावंन  मिश्र  :  अध्यक्ष  अभी  मंत्री  जी  ने  उत्तर  दिया  वित्त  मंत्री  जी  ने  वल्ढं

 बंक  की  एनवल  मिटिंग  से  लौटने  के  बाद  जो  यहां  पर  बयान  जारी  किया  है  उसमें  उन्होंने  विश्व

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  इनडीवीजुअल  डोनसं  भी  भारत  को  ऋण  देने  को  तैयार  यह  बात  कही
 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इनडीवीजुअल  डोनसं  की  सूची  क्‍या

 कौन  से  इन्डीवीजुअल  डोनर्स  भारत  को  ऋण  देना  चाहते  हैं  ओर  किन  छ्ार्तों  पर  देना  चाहते  हैं
 ?  क्‍या

 उनकी  कोई  योजनाएं  हैं  ?  उन  योजनाओं  के  आधार  पर  क्‍या  वे  भारत  को  दान  देंगे  ?  दान  करने  के
 बाद  क्‍या  वे  उस  राशि  को  भारत  से  वापस  लेंगे  ?

 श्री  रामेश्चर  ठाकुर  :  अध्यक्ष  वित्त  मन्त्री  जी  ने  जो  वक्तव्य  दिया  है  उसमें  उन्होंने
 जिक्र  किया  था  कि  सितम्बर  महीने  में  वाशिगटन  ओर  दूसरे  देशों  में  गए  थे  ।  उस  समय  उनकी  सामान्य
 चर्चा  विश्व  बंक  से  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  हुई  थी  ।  साथ  ही  साथ  मैं  यह  भी  बत;ना  चाहता

 हूं  कि  अभी  विश्व  बंक  के  अधिकारीगण  का  डंलीगेणन  हिन्दुस्तान  आया  उन्होंने  यहां  पर  उस
 सिलसिले  में  बातचीत  की  है  ।  उम्मीद  यह  जैसे  वित्त  मन्त्री  जी  ने  अपने  वक्‍तव्य  में  बताया  है  कि  जो

 भारत  की  आवश्यकता  है  उसकी  पूर्ति  के  लिए  किस  प्रकार  किन  छार्तों  क ेअनुत्तारा  और  किन-किन

 देशों  से  यह  रुपया  मिल  सकता  है  ।  इसमें  दो  तरह  के  देश  हैं  ।  देशों  से  जो  मिलता  है  जिसको  बाइलेटरल

 संबंध  कहते  जंसे  जमंनी  और  इंगलेंड  के  साथ  वह  दूसरा  प्रावधान  इसके  अन्तगंत
 राज्यों  को  प्रोजेक्ट्स  के आधार  योजना  के  आधार  पर  हम  राशि  देते  जो  राशि  विभिन्‍न  राज्यों
 से  हमें  मिली  है  और  मार्च  1992  में  लगभग  7  हजार  करोड़  की  राश्षि  जो  बरसों  से  विभिन्‍न  राज्यों
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 -  जज  नस  स्  स  जया  -  —

 को  स्वीकृत  प्रोजेक्ट  जो  पूरे  हुए  कुछ  कार्य रत
 कुछ  लम्बित  वह  अलग  यह  सहायता

 एक  देक्ष  की  दूसरे  देश  के  साथ  प्रोजेक्ट  के  आधार  पर  होती  सरकार  विश्व  बेक  से
 और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  भी  लेती  है  इसमें  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  केवल  कर्ज  देता  उसकी
 शर्तें  अलग  जो  विष्व  बंक  है  वह  कर्ज  और  सहायता  दोनों  देता  उनकी  हार्ते  अलग  इसलिए
 हम  आपसे  निवेदन  करना  चाहेंगे  +#  अभी  जो  हमें  स्वीकृत  राशि  है  जिसे  स्टंण्ड  बाई  फेसिलिटी  हमने

 उसके  अन्तगंत  हमें  अब  तक  जो  राशि  मिली  है  वह  जुलाई  19"]  ]  से  लेकर  1५91  ५9]
 तक  2217  करोड़  रुपये  आप्त  हुई  नवम्बर  1991  से  लेकर  जुलाई  1992  तक  2705  करोड़
 रुपये  प्राप्त  हुए  अभी  1992  में  हमें  इसी  के  स्टंण्ड  बाई  अरेंजमेंट  के

 646  मिलियन  डालर  प्राप्त  होने  वाले  1५93  में  323  मिलियन  डालर  प्राप्त  होंगे  और
 1993  में  323  मिलियन  डालर  प्राप्त  होंगे  ।

 श्री  जनादन  मिश्र  :  अध्यक्ष  इन्होंने  इंडीवीजुअल  डोन्स  के  बारे  में  जवाब  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मन्‍्त्री  इन्होंने  पूछा  है  कि
 किस  इंडीवीजुअल  डोनर  से  आपको  पैसे

 मिलने  जा  रहे  हैं  और  कितनी  शर्तों  पर  ?

 श्री  रामेश्वर  ठाक्र  :  अध्यक्ष  मैंने  अर्ज  कर  दिया  अभी  मैं  उन्हीं  के  बारे  में  बता

 सकता  हूं  जो  पीछे  मिल  चका  है  ।  जिनसे  बातचीत  हो  रही  है  उनके  बारे  में  मैं  नहीं  बता  सकता  ।  अभी

 छतें  तय  नहीं  हुई  हैं  ।  बातचीत  जब  पूरी  शर्त  तय  राशि  तय  होगी  उसके  बाद  हम  संसद
 को  यथासमय  सूचित  करेंगे  ।

 ]

 श्री  शरव  दिधे  :  पिछले  महीने  जब  विश्व  बंक  के  अध्यक्ष  श्री  प्रेस्टन  भारत  यात्रा  पर
 आये  थे  तो  उन्होंने  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  घारवी  का  भी  दोरा  किया  मैं  यह  जानना  चाहता
 हूं  कि  विश्व  बंक  के  अध्यक्ष  के  साथ  धारवी  के  के  बारे  में  क्या  वातचीत  हुई  और

 स्लमूस  में
 सुधार  करने  हेतु  उन्होंने  क्या  सहायता  देने  का  आएवासन  दिया

 श्री  रामेइधर  ठाकुर  :  जेसा  मैंने  पहले  जब  जुलाई/अगस्त,  1992  में  यहां
 विश्व  बंक  का  दल  आया  था  और  विभिन्‍न  आवश्यकताओं  और  आगामी  तीन  वर्षों  की  आवश्यकताओं
 के  विभिन्‍न  सामान्य  पहलुओं  पर  चर्चा  हुई  थी  लेकिन  उस  समय  उक्त  चर्चा  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया
 जा  सका  ।  इसलिए  इस  समय  मैं  यह  बताने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  कि  वह  राशि  कितनी  है  और  इसे

 किन  दइर्तों  के  अन्तर्गंत  स्वीकार  किया  गया  है  या  माननीय  मन्त्री  द्वारा  उल्लिखित  परियोजना  विशेष  को

 क्या  अन्तिम  रूप  दिया  गया  इन  विषयों  पर  अभी  भी  बातचीत  चल  रही  है  और  जब  भी  इन्हें
 अन्तिम  रूप  दिया  जाएगा  उसकी  घोषणा  सभा  में  की  जाएवी  ।

 श्री  सेयद  शाहाबुद्दी३  :  अध्यक्ष  पहला  प्रश्न  वास्तव  में  भविष्य  के  बारे  में  था  और

 माननीय  मन्‍्त्री  क्या  उत्तर  विगत  समय  के  बारे

 ]

 जवाबे  दीगरਂ
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 माननीय  मन्त्री  जी  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  साथ  की  गई  वंकल्पिक  व्यवस्था  का  उल्लेख
 किया  में  माननीय  मन्‍्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  31  1992  की  स्थिति  के  अनुसार
 अस्तर्राप्ट्रीय  मुद्रा  से  प्राप्त  होने  वाले  कुल  ऋण  की  स्थिति  क्‍या  चालू  बषं  के  दोरान  वेकल्पिक
 ज्यवस्था  के  अन्तर्गत  आपने  वहां  से  कितनी  घनराशि  प्राप्त  करली  है  ?  बाल  वर्ष  के  दौरान  आपको
 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  प्राप्त  ऋण  पर  कुल  कितनी  राशि  का  मुगतान  करना  है  ?  अन्त  में  ऋण
 और  जमाराशि  से  इतर  चालू  व्रषं  के  दौरान  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होने  का  अनुमान  है  ?

 श्री  रामेश्बर  ठाकुर  :  शेष  के  बारे  में  हमारे  पास  तीन  लेखा  खाते  एक  बाह्य  सहायता  के
 बारे  में  माननीय  मन्‍्त्री  जी  ने  विशेषरूप  से  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  बारे  में  पूछा

 श्री  सेयद  झाहाबुद्दोन  :  मुझे  पूरा  ब्यौरा  नहीं  चाहिए  ।  मैं  पूरे  आंकड़े  के  बारे  में  पूछ  रहा

 श्री  राभेशबर  ठाक्र  :  मैं  विव्व  बंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मृद्रा  कोष  सै  प्राप्त  ऋण  का  अलग-अलग
 ब्योरा  दे  सकता  है

 ।  53!  1992  को  कल  ऋण  के  आंकड़े  अर्थात  बाह्य  दीर्घ  कालिक

 जौर  अल्पकालिक  ऋण--अन्‍्तर्राष्ट्रीय  म॒द्रा  कोष  से  प्राप्त  एवं  बाह्य  वाणिज्यक  ऋणों  क  रूप  में

 कुल
 शा शञ्ि  »०००००

 अध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  वह  केवल  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  बात  कर  रहे

 श्रो  सेयद  शाहाबुद्दीन  :  मैं  केवल  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  संस्थानों  अर्थात्‌  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा
 विश्व  बंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संगठन  की  बात  कर  रहा  हूं  न  कि  वाणिज्यिक  ऋणों  की  ।

 भी  रामेश्वर  ठाक्र  :  मैं  बता  रहा  हूं  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  संबंधित  आंकड़े  8,935
 करोड़  रुपए  की  राशि  के  हैं  ।  विश्व  बंक  और  अन्य  उपायों  से  प्राप्त  वाह्य  रूहायता  राशि  1,09,981
 करोड़  रुपए  यही  दो  आंकड़  हैं  ।

 श्री  सैयद  शाहाबुद्दीन  :  मेरा  प्रश्न  है  कि  आपने  चालू  वर्ष  के  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा
 कोष  ओर  विश्व  बंक  से  कितनी  राशि  हासिल  को  है  और  चालू  वर्ष  में  भापने  कितनी  राशि  का

 जुगतान  किया  है  ओर  चाल  वर्ष  में  कुल  कितनी  बिदेश्ी  मुद्रा  प्राप्त  होनी  है  इसमें  ऋण  की  राशि  को

 बम्मिलित  किया  जाय  ।

 श्री  रामेश्वर  ठाक्र  :  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  नवम्बर  1991  और  1992  के

 बीच  अर्थात्‌  इस  वर्ष  हमें  दो  ऋण  प्राप्त  हुए  एक  ऋण  चालू  कलेन्‍्डर  वर्ष  में  2  1992

 को  प्राप्त  हुआ  ।

 श्री  सेयद  शाहाबुद्दीन  :  आप  वित्तीय  वर्ष  के  आंकड़े  दें  ।

 श्री  रामेहवर  ठाकर  :  यदि  हम  कलैन्‍्डर  वर्ष  .1992  में  हमें  वंकल्पिक  व्यवस्था  के

 रुपये  693  करोड़  रुपए  प्राप्त  हुए  और  जुलाई  1991  में  1,717  करोड़  रुपए  प्राप्त  हुए  ।  हमें  जो

 कुछ  राशि  मिलने  वाली  है  मैंने  अभी  उसो  के  आंकड़े  प्रेश्न  किए

 श्री  सेयद  शाहाबुद्दीन  :  मैंने  इन  आंकड़ों  के  बारे  में  नहीं  पूछा  ।  31  1992  की  स्थिति
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 के  अनुसार  आपने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  ऋण  की  राशि  पर  इस  वर्ष  कितनी  राशि  का  भुगतान
 किया

 श्री  रामेश्वर  ठाक्र  :  मैंने  अभी-अभी  इससे  संबंधित  आंकड़े  दिए  मैं  उस  राश्षि  के  आंकड़े

 भी  देने  को  तंयार  हूं  जो  हमें  मिलने  वाली  )

 जहां  तक  मुगतान  का  सवाल  है  इस  समय  मेरे  पास  इसके  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  मैं  यह
 जानकारी  माननीय  सदस्य  को  बाद  में  दंगा  ।  इसमें  कोई  समस्या  नहीं  )

 श्री  सुधीर  ग्रिरि  :  अध्यक्ष  माननीय  मनन्‍्त्री  जी  ने  कहा  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष
 और  विद्व  बंक  से  प्राप्त  ऋण  की  राशि  विशेष  परियोजनाओं  के  लिए  राज्यों  को  आंवटित  की  जाती

 है  ।  इस  सम्बन्ध  में  क्या  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  पूछ  सकता  हूं  कि  राज्यों  को  ऋण  राशि  की  अदायगी
 शर्तों  के  आधार  पर  की  गई  और  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बंक  को  दिए  जाने

 ले  ब्याज  की  दर  तथा  राज्यों  से  प्राप्त  व्याज  की  दर  में  कोई  अन्तर  है  ?

 श्रो  रामेश्वर  ठाक्र  :  मेरे  बिचार  से  मैंने  उन  परियोजनाओं  का  उल्लेख  किया  था  जिनके  लिए
 न  केवल  विश्व  वंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  बल्कि  विभिन्‍न  देशों  से  भी ऋण  लिया  गया  था
 और  इसके  लिए  अलग-अलग  दातें  विभिन्‍न  राज्यों  में  जल  पूर्ति  ओर  पीने  के  पानी  जैसी
 विभिन्‍न  परियोजनाएं  हैं  ।  मैंने  बताया  था  कि  इस  सम्बन्ध  में  वकाया  राशि  सभी  राज्यों  की  संचित

 कुल  राशि  है  जोकि  लगभग  71,000  करोड़  रुपये  मेरे  पास  विभिन्‍न  राज्यों  का  पूर्ण  ब्यौरा  है  ।
 अलग  परिस्थितियों  में  शत  भो  अलग  हैं  ।  राज्यों  की  छातों  में  पिछले  वर्ष  तक  केवल  एक  ही  भिन्‍नता

 द्विपक्षीय  व्यवस्था  द्वारा  हमें  जो  भी  घनराष्षि  प्राप्त  होती  थी  उसका  70%  हम  राज्यों  को  दे
 देते  थे  ।

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बंठक  के  बाद  राज्यों  को  इसका  शत-प्रतिशत  दिया  जा  रहा

 )

 हिन्दो  | क्‍्््ञ

 अध्यक्ष  महोदय  :  बह  पूछ  रहे  थे  जिप्त  इंटरेस्ट  से  यह  प॑ंसा  आता  है  उसी  इंटरेस्ट  से  राज्य

 सरकार  को  देते  हैं  या  कोई  फक॑  यदि  है  तो  क्‍या  है  ?

 श्री  रामहवबर  ठाकर  :  विभिन्‍न  देशों  से  बिभिन्‍न  प्रकार  की  जा  थाजनाएं  हैं  उन  योजनाओं  के

 लिए  अलग-अलग  दछातें  हैं  और  ब्याज  की  राशि  भी  अलग-अलग  जो  राशि  आती  है  सरकार  लगभग
 उसी  प्रकार  से  समूचे  को  मिला  देती  है और  पंकेज  बनाती  है  फिर  सभी  राज्यों  को  देते  सरकार
 ब्याज  की  बचत  नहीं  करती  पहले  व्यवस्था  थी  कि  रकम  70  प्रतिशत  दी  जाती  थी  30  प्रतिशत

 सरकार  रखती  अब  सारा  केन्द्र  सरकार  देतो  है  और  उसी  ब्याज  पर  देती  है  ।

 श्री  राम  नाईक  :  विश्व  बंक  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  जो  कर्जा  मिला  है  ग़ी  क्‍या

 शर्तें  उनको  सदन  की  मेज  पर  रखा  गया  लेकिन  सितम्बर  में  वित्त  मन्त्री  विदेश  न्यूयाक  में  चर्चा

 करने  के  लिए  गये  थे  ।  उस  समय  इन  दोनों  संस्थाओं  की  ओर  से  कोई  नई  छातं  भी  बताई  गई  हैं
 जिससे  अपनी  आर्थिक  आजादी  पर  कोई  प्रतिबन्ध  आये  ?  इसके  साथ  ही  यह  भौ  बताएं  कि  आज  तक

 जो  प्रतिबन्ध
 हैं  उनमें  से  कुछ  कम  करने  कौ  बात  हमने  की  है  या  नहीं  और  जो  2.2  बिलियन  डालसे

 आपने  ऋण  बताया  है  उसमें  रेट  आफ  इंटरेस्ट  कौन-सी  तय  की  गई  है  ?
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 श्री  रामेइवर  ठाकर  :  मैंने  निवेदन  किया  था  कि  जो  छातें  पहले  निर्धारित  की  गई  थीं  उनको

 सदन  के  पटल  पर  रखा  गया  है  ।  नई  कोई  शर्त  निर्धारित  नहीं  हुई  है  ।  जब  बित्त  मन्‍्त्री  गये  थे  उन्होंने
 सामान्य  तौर  से  जो  हमारी  नई  आर्थिक  नीति  है  उसके  पयंवेक्षण  में  जो  कायं  कर  रहे  हैं  उस  पर  चर्चा

 की  थी  ।  हमारे  भदिः्य  की  जो  आवश्यकता  है  उस  पर  चर्चा  हुई  ।  उस  समय  यह  निर्णय  हुआ  कि

 दिल्‍ली  में  जब  वे  लोग  आयेंगे  तो  उस  पर  चर्चा  होगी  ।  अभी  हाल  में  दिल्ली  में  उनके  कुछ  लोग

 आये  ये  ओर  उनके  साथ  कुछ  चर्चा  हुई  मैं  फिर  कहना  चह॒ता  हूं  कि  कोई  नई  शर्त  नहीं  रखी  गई

 देश  के  हित  में  सारे  काम  होंगे  ।  )

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्र:न  भविष्य  में  लिए  जाने  वाले  ऋणों  के  बारे  में  वे  पिछले  ऋणों

 के  बारे  में  पूछ  रहे  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  संख्या  !65  ।

 पटसन  मिलें

 +  165,  श्री  जितेन्द्र  नाथ  दास  :  क्‍या  बिश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनेक  पटसन  मिलें  बन्द  पड़ी

 यदि  तो  इन  मिलों  को  चालू  करने  के  लिए  ओद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुननिर्माण
 बोर्ड  द्वारा  कोन  से  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  ओर

 इसके  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलबीर  :  से  ब्यौरा  विवरण  के  रूप

 में  संलग्न  है  ।

 विवरण

 हां  ।  2C-15-92  की  स्थिति  के  अनुसार  13  जूट  मिलें  बन्द  पड़ी  थीं  ।

 और  भोद्योगिक  ओर  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बो्  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  जूट
 क्षेत्र  में  रूण  औद्योगिक  कम्पनियों  क ेअब  तक  32  मामले  पंजीकृत  किए  इनमें  से  तदन्तर  5

 मामलों  को  चलाने  योग्य  नहीं  पाया  गया  था  और  9  मामलों  में  पुनर्वास  पैकेजों  को  रुग्ण  आद्योगिक
 कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  18  (4)  के  तहत  मंज्री  दी  गई  है  अथवा  धारा

 17 (2)  के  तहत  अनुमोदित  किया  गया  4  मामलों  में  इस  आश्यय  के  कारण  बताओ  नोटिस  जारी

 किए  गए  कि  क्‍यों  न  कम्पनियों  को  बन्द  कर  दिया  जाए  और  35  मामलों  में  आदेश  जारी  करके  समापन

 की  सिफारिश  की  गई  है  ।  न्यायालयों  द्वारा  3  मामलों  में  स्थगयन  आदेश  जारी  किया  गया  है  और  6

 मामले  जांच  के  विभिन्‍न  बरणों  में  हैं  ।
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 ]
 श्री  जितेन्द्र  नाथ  दास  :  अध्यक्ष  पटसन  मिलों  के  बन्द  होने  से  देश  की  पटसन  अभंव्यवस्था

 पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।  पिछल  दश्षक  के  दौरान  देश  में  पटसन  अर्थव्यवस्था  में  भारी  गिरावट  के  कारथ

 लगभग  2.5  लाख  मजदूर  और  लगभग  50  लाख  परिवार  बुरी  तरह  प्रभावित  हुए  मैं  माननीय  मंत्री
 से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  बन्द  पटसन  मिलों  के  बेरोजगार  मजदूरों  के  प्रति  सरकार  का  क्या  रवंया

 है  ओर  क्या  सरकार  का  इन  मिलों  को  पुनः  चालू  करने  और  देश  की  पटसन  अअ्ंव्यबस्था  में  सुधार
 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 ]

 श्री  दलबोर  सिह  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  कहा  कि  इसमें  जो  जूट  मिल्स  हैं  ओर  खासकर

 इस  बारे  में  टंक्‍्सटाईल  मिनिस्ट्री  से  जो  रिपोर्ट  मिली  इसका  मुख्य  सवाल  यह  है  कि  बी०भाई०

 एफ०आर०  में  कितने  केसेज  यहां  पर  पड़े  हैं  तो  उनकी  संख्या  32  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  तो

 इसमें  40  लाख  किसान  पटसन  ग्रो  करते  हैं  ओर  ढाई  लाख  के  लगभग  कमंचारी  काम  करते  हैं  ।  इस

 का  खास  कारण  यह  है  कि  हमारा  एक्सपोर्ट  यू०एस०एस>आई०  से  होता  वह  बन्द  हो  गया  है  ।

 दूसरा  कारण  यह  है  कि  एफ०सी०आई०  के  तहत  जो  फूड  ग्रेन्स  या  शुगर  उनके  लिए  100  प्रतिशत

 जूट  के  त्रोरे  इस्तेमाल  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ओर  वह  उसमें  हो  रहा  है  लेकिन  नहां  तक  सवाल

 है
 कब

 एक  माननीय  सदस्य  :  वह  नहीं  हो  रहा  है
 ''

 श्री  दलबीर  सिह  :  मैं  बदा  रहा  हूं  कि  वह  हो  रहा  है  लेकिन  जहां  तक  सीमेंट  इंडस्ट्रियलिस्ट्स
 का  सवाल  वे  भी  65  :  70  प्रतिशत  जूट  के  बोरे  खरीदेंगे  ओर  बाकी  दूसरे  बोरे  इस्तेमाल  करेगे  ।

 इसका  यह  है  कि  वे  उद्योगपति  सुप्रीम  कोर्ट  चले  गये  हैं  और  उन्होंने  सटे  आडेर  ले  लिया  है  ।  यह  केस

 अभी  लम्बित  है  भोर  सरकार  इसमें  अभी  कुछ  नहीं  करने  जा  रही  है  ।

 ]

 श्री  जितेन्द्र  नाथ  दास  :  मुझे  अपने  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  मिला  है  ।  तथापि  मैं  अपना

 दूसरा  पूरक
 प्रश्न  पूछता  जिन  पटसन  मिल  स्वामियों  ने  मजदूरों  को  भविष्य  निधि  और  बंक  ऋण

 नहीं  दिया  है  उतके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  रूण  उद्योगों  को  परिसीमन  शक्तियां  बी०आई०एफ०आर०  को  देने  पर

 विचार  कर  रही

 श्री  दलबोर  सिंह  :  अध्यक्ष  जूट  मिल्स  के  बारे  में  टेक्सटाईल  मिनिस्ट्री  ने  तय  किया  है
 और  संक्रेटरी  टंक्सटाईल  फाईनेंस  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  और  कामस  मिनिस्ट्रिज

 की  आपम्न  में  एक  बेठक  हुई  थी  जिसमें  यह्‌  तय  किया  गया  था  कि  डाईवर्सिफिकेशन्स  कैसे  हों  ?  इसके

 लिए  1986  में  एक  मार्ड्नाइजेशन  फण्ड  बनाया  गया  जिसमें  लगभग  !  50  करोड़  रुपया  शुरु  किया  गया

 था  ।  यदिं  किसी  भी  सिदक  कम्पनी  को  अपना  यूनिट  रिवाईवल  करना  हो  और  अपना  शेयर न  दे  पाती

 हो  तो  माह्ताक्ष्णेशत  फण्ड  स्रे  लगभग  80  प्रतिशत  रुपया  मिल  सकता  है  ओर  गह  6%  रिवाक्‍ती  दर
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 पर  मिलेगा  जिसे  12  साल  में  डाईवर्सिफाई  इसके  अतिरिक्त  सन्‌  1987  में  स्वथ०  राजीब  जी  ने

 इस  उद्योग  के  लिए  जूट  डेवलपमेंट  फंण्ड  बनाया  था  जिसके  अन्तगंत  सरकार  अब  तक  !  00  करोड़  रुपया

 खर्च  कर  चुकी  है  |  एक  यू०एन  ०डी  ०पी०  प्रोग्राम  इसमें  टेक्सटाईल  मिनिस्ट्री  ने  यह  तय  किया  था

 और  एक  योजणशा  के  शुदाबिक  इसमें  25  मिलियन  डालर  रखे  गये  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  भी  उसी  अनुपात
 में  पैसा  खर्च  करेगी  और  यह  चाहेगी  कि  किस  तरह  से  जूट  मिल  में  यह  पैसा  लगे  और  उद्योग  के

 कर्मचारियों  के  लिए  काम  आ  सके  |

 तीसरा  सबाल  यह  है  कि  नेशनल  सेंटर  फॉर  जूट  डाइवर्सिफिकेशन  का  अहम  मुद्दा  इसके

 दो  सेंटर  कलकत्ता  और  नोएडा  में  जहां  तक  जूट  का  सम्बन्ध  है  तो  इसकी  टेक्‍्नॉलॉजी  में  सुधार

 होना  चाहिये  कि  जूट  की  किस-किस  चीज  का  हमको  निर्यात  करना  ये  सेंटर  इसी  चीज  के  लिए

 खुले  हैं  और  सरकार  अपनी  ओर  से  बराबर  व्यवस्था  करने  जा  रही

 +  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  सरकार  की  गलत  नीति  के  कारण  आज  जूट  उद्योग

 मरता  जा  रहा  है  ।  मैं  जानता  हूं
 कि  सरकार  के  पास  इतना  समय  नहीं  है  लेकिन  फिर  भी  मैं  जानना

 चाहता
 हूं  कि  जो  आपने  माडनाइजेशन  की  बात  कही  है  जिसके  साथ  रिसच  या  प्रचार  एवं

 प्रसार  या  मानिर्टारेग  की  तमाम  चीजें  जुड़ी  हुई  हैं  ।  ये  तमाम  चीजें  जड़ी  हुई  हैं  जिनके  कारण  आज  जूट
 उद्योग  मर  रहा  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हुं  कि  इन  सारे  मुद्दों  को  जोड़कर  किस  तरीके  से

 जूट  उद्योग  को  पुनर्जीवित  किया  इसके  लिए  सरकार  मे  कोई  प्लानिंग  तेयार  की  भौर  बदि  की

 है  तो  वह  क्‍या  है  !

 श्री  दलबीर  सिह  :  माननीय  अध्यक्ष  मैंने  पहले  जो  रिप्लाई  शायद  वह  इसी  से

 सम्बन्धित  था  ।  इसमें  दो-तीन  चोजें  जूट  मॉडर्नाइजेशन  फण्ड  हमने  बनाया  स्पेशल  डेवलपमेंट

 फण्ड्ज  हमने  बनाए  यू०एन०डी०पी०  हमने  बनाया  है  और  टंक्‍्सटाइल  मिनिस्ट्री  में  बैठकर  ओर  भी

 मन्त्रालय  उन्होंने  तव  किया  है  ओर  उसकी  रिपोर्ट  सितम्बर  में  आई  है  तथा  उसके  आधार  पर  यह्‌
 सब  तय  किता  गया  है  कि  कित  तरीके  स्रें  हम  जूट  मिलों  को  फिर  से  पुनर्जोबित  कर  सके  ।

 श़्दनों  के लिखित  उत्तर

 ]
 बंकों  को  ब्याज  वरें

 +166.  श्री  पी०सी०  बासस  :

 हा०  वसन्‍्त  पवार  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  बंकों  में  जमा-राशि  तथा  ऋण-राशि  पर  ब्याज  की  दरों  में  बार-बार

 परिवतेन  कर  रही  और

 यदि  तो  पिछले  दो  वर्षो  के  दोरान  तथा  चालू  वर्ष  में  उपर्युक्त  ब्याज  की  दरों  में  ६)

 गई  बढ़ि/कमी  का  ब्योरा  क्या  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलबीर  :  भारतीय  रिजबं  बंक  समय-समय  पर

 बंक  अग्रिमों  और  जमाराशियों  पर  ब्याज  दर  निर्धारित  करता

 22-9-1990  से  अग्रिमों  पर  ब्याज  दर  में  परिवरतन  ओर  10-10-1990  से  बंक

 जमाराशियों  पर  ब्याज  दर  में  परिवतंन  सम्बन्धी  बिवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 अग्रिमों  पर  22-9-1990  से  प्रभावी  ब्याज  दरें

 सीमा  का  आकार  से  प्रभावी
 नस  जल  जन  त  तल  +  +»  —EEE

 22-9-90  13-4-91  4-7-91  9-10-91  2-3-92  22-:-92  9-10-92

 1  2  3  4  5  6  7  8

 1.  7500/-  रुपए  तक  10.0  10.0  10.0  11.5  11.5  11.5  11.5

 और  उसके  सहित

 7500/-  रुपए  से  11.5  11.5  11.5  13.0  13.0  13.5  13.5

 अधिक  ओर
 15000/-  रुपए  तक

 15000/-  रुपए  से  12.0  12.0  120  13.5  13.5  13.5  13.5

 अधिक  ओर

 25000/-  रुपए  तक

 25000/- रुपए  से  14.0  140  14.0  15.5  155  16.5  ॥6.5

 अधिक  ओऔर

 50000/- रुपए  तक

 (3)  50000/-  रुपए  से 15.0.  15.0  15.0  16.5  16.5  16.5  16.5

 अधिक  और
 2

 लाख  रुपए  तक
 2

 लाख  रुपए  से  16.0  17.0  18.5  20.0  19.0  19.0  18.0

 अधिक  )  )  )  )  )  )

 2. लघु ओश्योविक क्षेत्र और 2 वाहनों वाले सह परिवहन परिचालकों को सावधि ऋण (४) 25000/- से अधिक और 50000/- रुषए तक 22
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 (ii)  50000/- से  अधिक  14.0  14.0  14.0  14.0  15.0  15.0  15.0

 और  2  लाख  रुपए

 तक

 (iii)  2  लाख  रुपएसे  14.0  14.0  14.0  15.0  15.0  15.0  15.0

 मधिक  का  5.  कनणन+  वतन ने  जन  «के  ee  न्‍सन्‍मन्‍मममभमनन-ी  दल जनना  ऑधममन«नक  ।  अकन-मभ-नतमी  ।

 टिप्पणी  :  उपर्यक्त  दरें  ब्याज  कर  के  अतिरिक्त  हैं  ।

 10-10-1990  से  आज  तक  बंक  जमा  शाशियों  पर  ब्याज  की  बरें
 कब  जलन  जन  अयनन  स्‍ पिन  निनफिननन नमन  भा  न  ननननाा  न  न  +  अभनिर७२ न  वि  नानानननान  जन  जज न्मनकझनाजन  3७.3  a  >  जी  ००  ५-७७...  i  eee  10-10-90 15-4-91  4-7-91

 सावधि  जमा  राश्षियां  से  प्रभावी
 आन

 46  दिन  और  उससे  अधिक  के  लिए  ६.0  80  9.0...  12.0

 परन्तु  एक  वर्ष  से  कम

 (7)  एक  वर्ष  और  उससे  अधिक  के  लिए  9.0  9.  11.0  12.0

 परन्तु  2  वर्षों  से  कम

 (iv)  दो  वर्ष  और  उससे  अधिक  के  लिए  11.0  12.0  13.0

 परन्तु  तीन  वर्षो  से  कम

 तीन  वर्ष  ओर  उससे  अ,घक  के  लिए  अधिक की  परिपक्वता के  लिए जमा  राशि
 न+न+त

 में केवल यह  निर्धारित  46  दिन  से  3  वर्षों  और  अधिक  की  परिपक्वता  के  लिए  जमा  राशि  दरों
 में  केवल  यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि  ब्याज  दर  कम से  प्रतिशत  वाधिक  से  अधिक  न  होਂ
 और  किन्‍्हीं  दो  परवर्ती  परिपकवता  स्लेबों  के  ब्याज  दर  में  कम  से  कम  0.25  प्रतिशत  बिन्दु  का
 अन्तर  हो  ।  इस  समय  कर दिया गया  से  ये  दर  कम  करके  ऋण  प्रतिशत  कर  दी  गई

 बचत  जमाराशियां

 बचत  बंक  खाते  पर  ब्याज  दर  5.0  प्रतिशत  थी  |  इसे  23

 से बढ़ाकर 6.0 प्रतिशत कर दिया गया है । प्रमुख थंकों द्वारा ऋण ओर सुदर्शन राय छोषरी : श्री हन्नाम मोल्लाह : क्या बित्त मन्‍्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 23



 लखित  दत्त र  4  1992
 न  बन  भी  ननाभतातल  पननगरअग+>--++न्लन  कली  अिनजिजनगाद  फनी आर  |ਂ  जे  Fat  जननन

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पूर्वी  ओर  पूर्वोत्तर  क्षंत्रों  में  प्रमुख  बंकों  के  माध्यम  से  लघु

 एककों  के  लिए  ऋण  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  है

 क्‍या  इसके  लिए  योजना  बनाई  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  ब्यौरा  विवरण  के  रूप  में

 संलग्न  है  ।

 विवरण

 वाणिज्यिक  बेंक  अपनी  सामान्य  बंकिंग  गतिविधियों  के  एक  भाग  के  रूप  में  आवश्यकता  पर

 आधारित  ऋण  जरूरतों  के  मूल्यांकन  के  पश्चात्‌  ओर  समय-समय  पर  भारतीय  रिजरव  बंक  द्वारा  जारी

 मार्गनिर्देशों  को  ध्यान  में  रखते  उत्पादक  उद्यमों  का  वित्तपोषण  करते  अग्रणी  बंक  योजना  के

 माध्यम  जिले  में  एक  समुचित  संगठनात्मक  ढांचा  तैयार  किया  ०या  है  जो  ऋण  समर्थन  की
 आवश्यकता  वाले  विकास  कार्यों  के  लिए  विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थाओं  तथा  सम्बद्ध  राज्य  एजेंसियों  के

 साय  मिलकर  उनकी  भागीदारी  सुनिश्चित  करता  है  ।  अग्रणी  बंक  जिला  ऋण  योजनाएं  तयार  करता

 है  जिसमें  उन  स्कीमों  और  कारयेक्रमों  को  शामिल  किया  जाता  है  जिन्हें  बंक  वित्त  की  आवश्यकता

 होती  भग्रणी  बंक  जिले  में  एक  संयोजक  का  कार्य  करता  है  तथा  जिले  के  अन्य  बेंक  स्वयं  भी

 योजनाओं  का  वित्त  पोषण  करते  भारतीय  रिजरवं  बंक  के  मार्गनिर्देशों  के  बंकों  को  निर्देश

 दिए  गए  हैं  कि  वे  प्राथमिकता  क्षेत्र  के  अपने  ऋणों  को  अपने  निवल  बंक  ऋणों  के  40%  तक

 बढ़ाएं  ।  प्राथमिकता  क्षेत्र  के  अग्निमों  में  मुख्य  रूप  से  कृषि  और  लघु  उद्योगों  को  दिए  जाने  वाले

 अग्रिम  शामिल  हैं  ।

 सरकार  भौर  भारतीय  रिजबं  बंक  को  पूर्वी  और  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  निरन्तर  निम्न
 जमा  अनुपात  की  जानकारी  है  ।  किसी  राज्यक्षेत्र  मे ंऋण  खपाने  की  आधर  भूत  ढांचे  सम्बन्धी

 सुविधाओं  के  विकास  और  औद्योगिक  उत्पाद  आदि  के  लिए  आवश्यक  निविष्टियों  और  विपणन

 सुविधाओं  पर  निर्मर  करती  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  बेंकों  को  परामर्श  दिया  है  कि  वे

 सुनिश्चित  करें  कि  बिभिन्‍न  राज्यों  के  अनुपातों  में  अत्यधिक  असमानताएं  न  हों  ।

 लघ॒  बचत  जमा  धनराशि  में  से  राज्यों  में  पू  जो  निवेश

 +168.  श्री  खलित  उरांव  *

 कमा रो  विमला  वर्मा  :

 क्या  विस  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 लघु  बचत  जमा  राशि  में  से  राज्यों  में  किए  गए  पूजी  निवेश  का  राष्ट्रीय  औसत
 कितना

 ॥॒

 गत  तीन  बर्षो  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  प्रत्येक  राज्य  में  लघु  वचत  के  अन्तगंत

 कितती  घनराशि  जमा  थी
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  प्रत्येक  राज्य  में  उक्त  घनराशि  में  से  कितनी
 घनराशि  खर्च  की

 क्‍या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  लघ्‌  बचत  की  जमा  घनराक्षि  में  से  राज्यों  के  हिस्से  में

 बृद्धि  करने  की  मांग  की  और

 (3)  यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलबोीर  :  किसी
 राज्य

 में  किए  गए  निवल
 अल्प  बचत  संग्रहों  का  75  प्रतिशत  राज्य  योजनाओं  में  वित्तपोषण  के  लिए  दीर्घावधिक  ऋण  के  रूप  में
 राज्य  सरकार  को  दे  दिया  जाता  है  ।

 ओर  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 ओर  एक  सुकाव  प्राप्त  हुआ  था  कि  राज्य  के  हिस्से  की  प्रतिशतता  बढ़ाई  जानी

 चाहिए  ।  तथापि  इसे  केन्द्र  सरकार  की  वापसी  ब्याज-अदायगी  और  अल्प  बचत  योजनाओं
 की  प्रबन्ध-लागत  संबंधी  बढ़ती  हुई  जिम्मेदारियों  की  वजह  से  व्यवहायं  नहीं  माना  गया  था  ।

 विवरण

 विनांक  4-12-92  को  उत्तर  के  लिए  लोक  सभा  तारांकित  प्रइन  संक्ष्या  68  के
 भाग  ओर  के  उत्तर  में  उल्लिखित  सूचना  निवल  अल्प  बचत  संग्रह

 और  निवल  संगह  के  एचज  में  स्वीकृत  ऋण

 )

 क्रम  राज्य  1989-90  1999-9]  |  1991-92
 सं०  वन  ७न७ीझीततणीाओ  ee  --  ण  न

 क्
 था

 “
 की  राणा  मी

 निवल  स्वीकृत  निवल  स्वीकृत  निवल  स्वीकृत
 सग्रह  ऋण  संग्रह  ऋण  ऋण

 ।  2  3  4  5  6  7  8

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  50056  29463  53349  43312  31511  30309
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  140  1617  121  492  76  115
 3.  असम  24312  16238  15469  15278  12887  10707
 <'  बिहार  42972  38642  43224  50433  23637  25752
 5.  गोआ  1995  2909  4010  2534  2084
 6.  गुजरात  87634  61033  104555  79378  65788  61906
 7.  हरियाणा  25088  16433  25268  18210  19338  .  15663
 8.

 हिमाचल  प्रदेश  _
 18182  11181  10802  9998  8166  7001

 9.  जम्मू तथा  कश्मीर  14732  11792  4780  6472  4419.  .  3927
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 ॥  2

 10.  कर्नाटक

 11.  केरल

 12.  मध्य  प्रदेश

 13.  महाराष्ट्र

 14.  मणिपुर

 15.  मेघालय

 16.  मिजोरम

 17.  नागालेंड

 18.  उड़ीसा

 19.  पंजाब

 20.  राजस्थान

 21.  सिक्किम

 22.  सपम्तिलनाद

 22,  त्रिपुरा

 24.  उत्तर  प्रदेश

 25.  पर्चिम  बंगाल

 जोड़-राज्य

 3

 45272

 22294

 31916

 76262

 300

 2918

 97

 268

 18393

 40263

 3394५

 125

 34  594

 2521

 115370

 104876

 राज्यों  को  जारी  ऋण  पिछ

 4

 37278

 14443

 19174

 80058

 1680

 2100

 1585

 1685

 1386!

 3009 5

 20325

 5

 3065!

 21772

 26059

 109943  943

 379

 822

 26522

 42864

 9655]

 797288  574210  853065

 6

 25274

 15268

 23296

 96544

 663

 1333

 472

 73

 18525

 29360

 33331

 499

 27298

 < Ww

 11  734,

 82334

 +  1992

 7  8

 31282  23139

 16339  13564

 20799  17929

 69700  109968

 305  240

 742  713

 327  233

 109.  1613

 12535  87  4

 23625  23241

 36566  24347

 84  106

 57782  34975

 1319  1494

 86833  75308

 57999  55058
 हसलसकसःककं

 702348  579702  548146
 नर  जज

 ले  वर्ष  के  जनवरी  से  माचं  तक  और  चालू  वर्ष  के
 अप्रैल  से  दिसम्बर  तक  के  निवल  ग्रहों  पर  आधारित

 2.  निवल  संग्रहों  में  डाकधरों  ओर  भारतीय  स्टेट  बक  के  माध्यम  से  लोक  भविष्य
 नि।ध  शामिल  है  परन्तु  इसमें  अन्य  राष्ट्रीयकृत  बेंक  के  माध्यम  से  निधि
 शामिल  नहीं  इनमें  सेवानिवृत्त  हो  रहे  कमंचारियों  के  लिए  जमा  स्कीमें
 शामिल  नहीं  हैं  ।

 ]
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 राष्ट्रीय  आय  तथा  वेतन  नीति

 *]69,  श्री  अवण  कुमार  पटल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  ब्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वेतन  नीति  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  इस  नीति  के  उहं  श्य  तथा  इसका क्षेत्र क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 क्‍या  सरकार  का  Ta.  एक एक  राष् बा  328 पा
 कलਂ आय  ओर
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रासेशथर  :

 और  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सकल  धरेल्‌  उत्पाद

 $]  70.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  रिजवं  बंक  की  वर्ष  1991-92  की  वाधिक  रिपोर्ट  के  अनुसार  वर्ष  ।  99  2-93
 में  सकल  घरेलू  उत्पाद  और  औद्योगिक  विकास  दर  कितनी

 क्या  ये  वृद्धि  संबंधी  आंकड़े  पिछले  दशक  के  आंकड़ों  में  सबसे  कम

 क्‍या  उपरोक्त  रिपोर्ट  के  अनुसार  1991  के  दोरान  किए  गए  कम  आयात  से  औद्योगिक

 उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (5)  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  अथबा  उठाने  का

 विचार  है
 ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  भारतीय  रिजय॑  बंक  ने  घालू
 वित्तीय  वर्ष  में  सकल  घरेल  उत्पाद  में  3.5  प्रतिशत  की  और  ओऔद्यो।गक  संबद्धि  में  4-5  प्रतिशत
 के  बीच  वद्धि  होने  का  पूर्वानुमान  लगाया  है  ।

 नहीं  ।  निम्न  वृद्धि  दर  1991-92  में  दर्ज  की  गई  भी  ।

 रिपोर्ट  ने  औद्योगिक  उत्पाद  में  गत्यावरोघ  के  लिए  आयात  संकुचन  के  प्रभाव  के

 रिक्त  अनेक  कारकों  को  उत्तरदायी  ठहराया  है  ।

 रिपोर्ट  ओद्योगिक  गत्यावरोध  के  लिए  राजकोषीय  घाटे  को  कम  करने  के  लिए
 सरकार  के  संकल्प  के  परिणामस्वरूप  सरकारी  क्षेत्र  ”  माल  और  वस्तुओं  की  मांग  में  कठौती

 मुद्रास्फीति  का  मुकाबला  करने  ओर  प्रतिक्‌ल  मुगतान  संतुलनों  पर  काब्‌  पाने  के  लिए  ऋण  नियंत्रण

 और  विनिमय  दर  समायोजन  के  सम्बन्ध  में  प्रत्याशाएं  तथा  शुल्क  में  कटौती  करने  ज॑से  विभिन्‍न  अन्य
 कारण  सूचीबद्ध  हैं  ।

 (=)  ओऔद्योनिक  संवृद्धि  की  गति  तेज  करने  के  लिए  गनेक  उपाव  किए  गए  हैं  ।  ये  हैं  :--

 (i)  उदारीकृत  विनिमय  दर  प्रणाली  के  अन्तगंत  आयातिल  क्बी  सामग्री  को  सुलम

 (ii)  भायातों  की  नकारात्मक  सूची  में  काफी  कटोती

 (iii)  शुल्क  की  अधिकतम  दर  को  1:0  प्रतिशत  से  घटाकर  110  प्रतिन्षत

 (iv)  निर्मत  वचनबद्धता  के  लिए  जह्मूं  पू  जीमत  सामान  को  13  प्रतिशत  ब्ुल्क  पर  आयात

 किस्म  जा  सकता  है  वहां  निर्यात  संवर्धन  पू  जोगत  माल  योजना  को  लागू

 (४)  2  लाख  रुपए  से  अधिक  के  बेंक  अग्रिमों  पर  ब्याज  दर  में  कटौती  करके  18  प्रतिशत
 करना  और  कुल  मिलाकर  निर्यात  ऋण  पर  ब्य्मज  दरों  में  कटोती

 संक्धिक  नकदी  अनुपात  में  कटौती  और  बृद्धिकारक  नकदें  जमा  अंभुषोत  की

 प्रृूजी  बाजार  का  उदारीकरणं  और  पू्जी  निरगमी  पर  निम॑त्रैण  की  संभीप्से
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 हाइड्रोकाबंन  और  विद्युत  क्षेत्रों  को  निजी  निवेश  के  लिए  और

 (ix)  )  पूज्  गीगत  लाभों  पर  कराधान  का  साभेदारी  फर्मों  पर  दोहरे  कराधान  को
 समाप्त  करना  और  शेयरों  को  धन  कर  से  छट  देना

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  पुल

 *171.  श्री  हरिसिह  चावड़ा  :

 श्री  काशीराम  राणा  :

 क्या  जल-भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1992-93  में  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों

 पर  कितने  पुलों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव

 गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  कितने  पुलों  की  मरम्मत  की  जा  रही  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  बने  पुलों  की  मरम्मत  पर  हुए  व्यय  का

 ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश  :  गुजरात  राज्य

 से  होकर  गुजरने  वाले  राजमार्गों  1-4-1992  OY  पुलों  को  मंजूरी  दी  गई  1-4-1992

 तक  इनमें  से  64  पुल  निर्माण  की  विभिन्‍न  अवस्था  में  थे  |  99  2-93  में  क्षेष  5  पुलों  पर  कार्य

 करने  का  प्रस्ताव  आठवीं  योजना  अवधि  में  पुलों  को  दी  जाने  वाली  प्राथमिकता  के  बारे  में

 अभी  निर्णय  नहीं  गया  है  ।

 गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  दो  पुलों  को  मरम्मत  की  जा  रही

 गुजरात  सरकारै  ने  सूचना  दी  है  कि  पिछले  3  वर्षों  में  पुलों  को  मरम्मत  पर  162.15

 लाख  २०  व्यय  हुए  हैं  ।

 विदेशी  निवेश

 *]  72.  श्री  सौ०  श्रीनिवासम  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्त  मंत्री  अपनी  हाल  की  पश्चिमो  देशों/अमरीका  की  यात्रा  के  दोरान  देश  में

 विदेक्षी  निवेश  बढ़ाने  में  सफल  हो  पाए  थे

 यदि  तो  तत्संबंधी  प्रस्तावों  का  ब्योरा  क्या  और

 विदेक्षी  निवेश  की  कितनी  घनराशि  प्राप्त  होने  की  संभावना  है  ?

 विश्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेघ्चर  :  से  1992  में

 वित्त  मंत्री  की  पश्चिमो  देशों/अमरीका  की  यात्रा  के  प्रमुख  अन्तर्राष्ट्रीय  निगमों  और  वित्तीय

 संस्थाओं  के  अध्यक्षों  या  प्रतिनिधियों  ने  बित्त  मंत्री  से  मुलाकात  की  ।  इन  मुलाकातों  के

 भारत  द्वारा  वृह  त-आथिक  स्थिरीकरण  के  पुनःस्थापन  में  की  गई  प्रगति  तथा  भारत  में  विदेश्ी
 निवेश  के  प्रवाह  के  लिए  सृुजित  नए  अवसरों  की  आम  प्रशंसा  की  गई  ।  बित्त  मंत्री  ने उन  पृथक
 निवेश्ञ  प्रस्तावों  के  प्रचलनात्मक  विवरणों  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  नहीं  की  जिन  पर  सामान्य  प्रक्रिया  के

 माध्यम  से  विचार  किया  जाता  है  ।
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 *]77.  श्री  अनंतराव  वेशमुख  :  क्या  ज्ित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 im)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राष्ट्रीयकृत  बंकों  में  भर्ती  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  समितिਂ

 की  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली

 यदि  तो  बेकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्ड  द्वारा  अब  तक  कौन-कौन  सी  सिफारिश  लागू  की

 गई

 क्‍या  भारतीय  स्टेट  बंक  तथा  इसके  सहयोगी  सात  बंकों  और  अन्य  राष्ट्रीयकृत  बंकों  के

 लिए  सरकार  अब  भी  अलग-अश्षग  भर्ती  एजेंसियों  अर्थात्‌  केन्द्रीय  भर्ती  बोर्ड  तथा  बेकिंग  सेवा  भर्ती  को

 अस्तित्व  में  रखना  चाहती  और

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलबोर  :  और  सरकार  ने  चारल्‌
 समिति  की  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  और  बंकिंग  सेवा  भर्ती

 बोर्ड  उन्हें  कार्यान्वित  कर  रहे

 1.  आधकारी  संवर्ग  में  भर्ती  के  लिए  आयु  सीमा  को  सरकार  की  सिविल  सेवा  परीक्षाओं  के

 लिए  निर्धारित  अधिकतम  आयु  सीमा  के  बराबर  कर  दिया  गया

 2.  साक्षात्कार  के  लिए  न्यूनतम  अहंता  अंकों  को  समाप्त  कर  दिया  गया

 3.  वस्तुनिष्ठ  प्रश्न  पत्र  द्विभाषी  होंगे  ।

 4.  सभी  प्रतियोगी  अभ्यर्थियों  द्वारा  प्राप्त  कुल  अंकों  के आधार  पर  निर्दिष्ट  अंकों  आफ
 का  निर्धारण  किया  जाता  है  बशर्ते  उन्होंने  प्रत्येक  वस्तुनिष्ठ  परीक्षा  में  न्यूनतम

 अहंता  अंक  प्राप्त  किए  हों  ।

 5.  रिक्त  स्थानों  की  संख्या  से  अणिक  से  अधिक  तीन  गुना  अम्यथियों  को  साक्षात्कार  के  लिए

 बुलाया  जाएगा  ।

 6.  अभ्यर्थी  द्वारा  वस्तुनिष्ठ  परीक्षा  और  साक्षात्कार  में  प्राप्त  कुल  अंकों  के  आधार  पर

 अन्तिम  योग्यता-क्रम  2)  सूची  तंयार  की  जाती

 7  जहां  तक  सम्भव  होता  है  सभी  बंकिग  सेवा  भर्ती  बोर्ड  एक  समान  तारीखों  पर  लिखित

 परीक्षाएं  आयोजित  करते  हैं  ।

 8.  अधिकारी  संवर्ग  की  भर्ती  के  लिए  घुल्क  को  40/-  र०  से  बढ़ाकर  50/-  रु०  कर

 दिया  गया  है  ।

 हां  ।

 बेकिंग  सेवा  भर्ती  बो्डों/केद्रीय  भर्ती  बो्डों  का  ब्यौरा  संलग्न  विधरण  में  दिया  गया  है  ।
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 लिक्षिस  रुसर

 क्रम  स्थापना  संयोजक  बंक
 संख्या  सी०आर०बी

 1.  बंगलौर

 30

 «  बड़ोदा

 «  भोपाल

 «  मुवनेश्वर

 «  बम्बई

 «  कलकत्ता

 विवरण

 बेकिम  सेवा  भर्तों  बोर्ड

 का  वर्ष  संसाधन

 3

 1978

 1981

 1985  5

 तथा  वित्त  पोषण
 के  लिए  उत्तरदायी  )

 4

 1979  केनरा  बंक

 बंक  आफ  बड़ौदा

 सेन्ट्रल  बंक  आफ

 इण्डिया

 स्टेट  बेंक  आफ

 इण्डिया

 बंक  आफ  इंडिया

 यूको  बेंक

 स्टैट  बेंक  भाफ

 इंडिया

 पंजाब  नेशनल
 बेका

 4  1992

 कार्मिकों  की  भर्ती  के  लिए  अधिकार  क्षेत्र
 उन  सनममममक  नाना  सममम<-मममनम  मनन  अननम  सममम>मभनम  अभमन-मा

 सरकारी  क्षेत्र  के  28
 बेकों  के  लिए  लिपिकीय
 संवर्ग  और  राज्य/संघ
 राज्य  क्षेत्र  के  क्ष  त्रीय

 ग्रामीण  बकों  के  लिए

 सभी  संबगे

 कर्नाटक

 दिव
 दादर  एवं  नगर  हवेली

 मध्य  प्रदेश

 पश्चिमी

 सिक्‍की मे  एवं
 निकोबार  द्वीपसमृह

 हिमाचल  और

 अम्मु  एवं  कश्मीर

 केन्द्र  शा  ० प्रदेदा
 और  हरियाणा

 दिल्ली

 निम्नलिखित
 बंकों  के  लिए
 अधिकारी  संवर्ग

 6

 केन रा  विजया

 कारपोरेशन

 बंक

 बंक  आफ

 देना  बंक

 सेन्ट्रल  बेंक  आफ

 इण्डिया

 बेक  आफ  इंडिया
 बेक  आफ  महाराष्ट्र

 यूनियन  बंक

 भ्को  बंके
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 ।  2  3  4  5  6

 9  गुवाहाटी  1981  यूनाइटेड  यूनाइटेड  बेंक  आफ

 आफ  इंडिया  अरुणाचल  इंडिया

 मिजो
 बिपुरा  और  मणिपुर

 10.  हैदराबाद  1985  ओआमन्ध्राबंक  आन्ध्ा  प्रदेश  सिडिकेट  बंक  ओर

 आन्ध्रा  बंक

 11.  जयपुर  1985  स्टेट  बंक  राजस्थान
 बिकानेर  एण्ड

 जयपुर

 12.  लखनऊ  1979  इलाहाबाद  बंक  उत्तर  प्रदेक्ष  इलाहाबाद  बंक

 12.  मद्रास  1979  इंडियन  बेंक  तमिलनाडु  एवं  इंडियन  बंक  और

 प्रांड्निरी  इंडियन  ओवरसंज
 बंक

 14.  जिबेन्द्रम  1985  स्टेट  बंक  बिहार  --

 15.  पटना  1985  स्टेट  बंक  लक्षद्वीप  न+

 16.  सी०आर०्बी०*  1978  स्टेट  बेंक  --  स्टेट  बेंक  और  सात

 )  इंडियन  अनुषंगी  बेक

 *  आरतीय  स्टेट  बंक  और  उसके  अनुषंगी  बेकों  में  अधिकारियों  की  मर्ती  करने  वाले  बोर्ड
 को  केन्द्रीय  भर्ती  बोर्ड  कहा  जाता  है  ।

 बंद  के  कारण  हानि

 *]  74.  श्री  चिरन्जो  लाल  ज्नर्मा  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पुरे  देश  में  एक  दिन  के  बन्द  होने  क ेकारण  सरकारी  राजस्व

 और  उद्योग  को  होने  वाली  हानि  का  मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  बन्दों  का  देश  की  अथंव्यवस्था  पर  समग्ररूप  से  कया  प्रभाव  पड़ता है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेशबर  :  से  यद्यपि  सरकार  को

 बन्‍्दों  से  उत्पादन  में  होने  वाली  हानियों  को  जानकारी  है  फिर  भी  उनकी  लाग्रत  का  बास्तविक  अनुमान
 लगाना  सम्भव  नहीं  क्योंकि  इन  दोनों  की  सीमा  कुछ  तो  अनिश्चित  है  और  किसी  एक  बिशेष
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 में  उत्पादन  में  हुई  हा न  के  कुछ  हिस्से  की  अन्य  दिनों  में  अनेश्चित  सीमा  तक  भरपाई  हो  सकती

 बन्दों  का  अर्थव्यवस्था  पर  समग्र  प्रभाव  हानिकर  ही  हो  सकता  है  जिससे  उत्पादन  और

 गोक  सुविधाएं  दोनों  ही  प्रतिकल  रूप  से  प्रभावित  होती  हैं  ।

 ]

 क्षेत्रीय  ग्रामोभ  बंक

 *+]75.  श्री  सूरज  भशनु  सोलंको  :

 डा०  सुधोर

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा फरेंगे कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  इस  समय  कितने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  कार्यरत

 चालू  वर्ष  में  और  1993  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में  ऐसे  बंकों  को  कितनी  शाखाएं
 खोली

 नई  शाखाएं  खोलने  पर  कि6नी  धनराश्षि  खर्च  होने  की  सम्भावना

 (  )  मीण  क्षे  त्रो  कक  आईःँ रषि धक  विकास
 ००

 न  है  ही  यग्रा  मो  ग॒बने  ं  की  क्या  भूमिका  रही

 है
 ठ

 ञौ  र है  हे

 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  कि  ये  क्षंत्रीय  ग्रामीण
 बंक  अपनी  भूमिका  पूरी  तरह  सै  निभायें  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  बलबोर  :  मार्च  1992  के  अन्त  की  स्थिति
 के  अनुसार  विभिन्‍न  राज्यों  में  ग्रामीण  बंकों  की  14539  शाखाएं  कार्यरत  थीं  जैसाकि  संलग्न

 में  दिया  गया

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेक  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  को
 31-3-93  सक  58  शाखाएं  खोलनी  हैं  जो  विभिन्‍न  राज्यों  में  उपयुक्त  परिसर  की  उपलब्धता  पर
 निर्मर  करेगा  जेसाकि  संलग्न  में  दर्शाया  गया  है  ।

 नई  शाखाओं  की  स्थापना  पर  होने  वाला  शाखाओं  की  नियोजित
 मानव  शक्ति  और  अन्य  व्ययों  पर  निर्मर  करेगा  जो  प्रत्येक  ब्ेंक  के  मामले  में  भिन्‍न-भिन्‍न

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेआथिक  विकास  में  कई  तरह  से  सहयोग
 दिया  है  जेसा  कि  145  9  शाखाओं  के  द्वारा  ग्राभीण  जनता  तक  बेरिंग  सेवा  पहुंचा  रूप
 से  उन  क्षेत्रों  में  जहां  अभी  तक  बेक  शाखाएं  नहीं  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  4086  करोड़
 रुपए  1992  तक  का  सस्थागत  ऋण  उपलब्ध  करवा  ATS 1992  की  स्थिति
 के  अनुसार  5751  करोड़  रुपए  तक  ग्रामीण  जमाराशियां  जुटा  कर  ओर  उन्हें  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 उत्पादक  कार्यों  में  लगा  कर  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कमजोर  वर्गों  के  लिए  राजगार  के  अवसर  प्रदान
 करके  ।

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  की  स्थापना  छोटे  सीमान्तिक  किसानों  और  भूमिहीन
 ग्रामीण  कारीगरों  आदि  जेँंसे  लक्ष्यगत  समृह  के  उधार  रकर्ताओं  को  रियायती  ऋण  उपलब्ध ै  पईए
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 कराने  के  लिए  की  गई  थी  ।  क्षंत्रीय  ग्रामीण  बंकों  के  ऋण  सम्बन्धी  प्रचालनों  को  अभक्षमता  प्रदान
 करने  की  सामान्य  आवश्यकता  को  देखते  हाल  ही  विद्यमान  मानदण्डों  में  छूट  प्रदान  की  गई
 और  इसके  परिणामस्वरूप  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  को  अपने  वृद्धिशील  ऋणों  के  40  प्रतिशत  से  अनाधिक
 राशि  को  गर  लक्ष्यगत  समूहों  के  वित्तपोषण  के  लिए  देने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।  इन  बेंकों  के  प्रचलन
 का  क्षेत्र  एक  या  दो  जिलों  तक  सीमित  होता  है  और  इसलिए  इनके  द्वारा  जुटाए  गए
 संसाधनों  को  उसी  क्षेत्र  में  विकास  कार्थों  में  सहयोग  देने  के  लिए  लगाया  जाता  है  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  में  क्षेत्रीय  ग्रमोण  बकों  को  शाखाओं  को  वर्शानि  वाला  विवरण

 क्रम  राज्यकक्षेत्र  का  नाम  शाखाओं  की  संख्या

 संख्या
 .

 2  3

 हरियाणा  291

 2  हिमाचल  प्रदेश  129

 3.  जम्मू  और  कश्मीर  268
 4  पंजाब  201

 5  राजस्थान  1068

 6.  अरुणाचल  प्रदेश  19

 7  असम  404

 8.  मणिपुर  29

 9.  मेघालय  51

 10.  मिजोरम  50

 11.  नाभालंण्ड  8

 12.  त्रिपुरा  90

 13  बिहार  1892

 14.  उड़ीसा  819

 15.  पर्टिचम  बंगाल  864

 16.  मध्य  प्रदेश  1602

 17.  उत्तर  प्रदेश  3056

 18.  गुजरात  430
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 pg

 2  रु  3

 ः

 19  महाराष्ट्र
 *

 रा

 590

 20  आन्श्र  प्रदेश  1126  26

 कर्नाटक  1075

 22  केरल  269

 23  तमिलनाडु
 208

 4539...

 31-3-93  तक  क्षत्रोीय  प्रामोण  बेकों  द्वारा  विभिन्न  राज्यों  में  खोले  जाने  वाली  शाक्षणों  को

 संख्या  को  वर्शानि  वाला  विवरण

 क्रम  संख्या  राज्य  का  नाम

 ः
 खोले  जाने  वाली  शाखाएं

 1]  राजस्थान

 2  असम  22

 3  मणिपुर  6

 4  मेघालय  1

 5  मिजोरम  3

 6  नागालंण्ड  2

 7  त्रिपुरा  2

 8  बिहार  5

 9  मध्य  प्रदेश  9

 10  उत्तर  प्रदेश  2

 ।]  महाराष्ट्र
 4

 12  कर्नाटक  1

 जोड़
 58...

 ]

 समाचारपजन्न  उच्चोग  के  लिए  वेतन  संशोधन  तंत्र

 *176.  श्री  धर्मसिक्षम  :

 श्री  सृत्युंजय  नायक  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 उन  समाचार  प्रतिष्ठानों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्होंने  वछाबत  बेतन  बोर्ड  की  सिफारिशों
 को  लागू  नहीं  किया

 इसके  कया  कारण

 क्‍या  सरकार  का  समाचार  पत्र  उच्चोग  के  लिए  वेतन  संकोधन  तंत्रकी  स्थापना

 करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  समाचार  पत्र  कर्मचारियों  के  कुछ  श्रमिक  संघों  ने  वेतन  बोर्ड  के  बारे  में  कोई  ज्ञापन

 दिया  और

 यदि  तो  इस  ज्ञापन  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  तथा  श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :

 उपलब्ध  सूचना  के  |  579  समाचर  पत्र  प्रतिष्ठानों  में  से  944  मेंवैछॉीचित  वेतन  बोर्ड

 की  सिफारिशें  लागू  नहीं  की  हैं  ।

 सिफारिशों  को  लागू  न  किए  जाने  के  लिए  अधिकांश  राज्य  शश्कारों  हरा  जो  कारण

 बताए  गए  हैं  वे  हैं--वित्तीय  बाघ्यताएँ  तथा  बछावत  पंचाट  के  विरुद्ध  उच्चतम  न्यायालय  में  दायर  को

 गई  तथा  लम्बित  पड़ी  अनेक  रिट  याचिकाएं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रएइन  नहीं

 मामले  पर  नियोक्‍्ताओं  तथा  कर्मचारियों  के  संगठनों  क ेसाथ  अलग-अलग  बंठकों  में

 शर्चा  की  गयी  निमोक्‍ताओं  के  साथ  बेठक  में  सुझाई  गई  विभिन्‍न  वेकल्पिक  का्यंवाई  के  तरीकों  पर

 उनकी  विद्षिष्ट  प्रतिक्रियाएं  मांगी  गई

 हुथक  रथ  क्षेत्र  का  विकास

 +]  77.  श्री  लाल  बाब  राय  :

 श्री  भाजं  कर्मांडिज  :

 क्या  बस्च्र  मंत्री  यह  बताने  की  क्र्पा  करंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  हचंकरणा  विकास  की  योजनाओं के  कार्थान्व्यन  के  लिए
 सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  राज्यवार  कितनी  घनराद्गि  दी

 चालू  बर्ष  में  अमी  तक  राज्ववआर  कितनी  धनराशि  दी  गई

 क्‍या  सरकार  ने  हथकरघा  विकास  और  इसके  आधुनिकीकरण  तक्ष  कुमकरों  के  पुनर्वास

 हेतु  आवर्तीनिधि
 बनाने  का  निर्भय  लिया  मोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 बस्त्र  संज्ञालय  के  राज्य  संत्री  अशोक  :  हथकरभा  के  बिकास  के  लिए  गत
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 तीन  वर्षों  में  राज्य  सरकारों  और  संघ  श्षासित  क्षेत्रों  को  जारी  की  गई  राशि  का  राज्यवार  ब्यौरा
 इस  प्रकार  है  :--

 रुपयों

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  1989-90  1990-91  1991-92

 1.  आंध्र  प्रदेश  2015.48  2477.23  2667.76

 2.  असम  1140.67  1230.46  1471.84

 3.  बिहार  902.20  542.45  475.93

 4.  गुजरात  641.38  634.24  141.84

 5.  हिमाचल  प्रदेश  23.40  49.29  84.80

 हरियाणा  31.91  20.00  68.20

 ॒  जम्मू  व  कश्मीर  227.63  132.81  47.04

 8.  कर्नाटक  1175.40  1292.45  1451.54

 9.  केरल  433.42  205.63  174.00

 10.  मध्य  प्रदेश  597.29  704.28  550.69

 11.  महाराष्ट्र  1314.93  952.96  1590.24

 12.  मणीपुर  60.59  42.41  3°42

 13.  मेघालय
 न  0.50  न

 14.  मिजोरम
 न

 22.30  2.80

 15.  नागालेण्ड
 न  --  2.32

 16.  उड़ीसा  934.79  1211.14  1441.83

 17.  पंजाब  32.21  50.62  43.86

 18.  राजस्थान  445.33  368.32  395.28

 19.  तमिलनाडु  4390.41  3624.64  4005.00

 20.  जिपुरा  129.67  101.47  26.63

 21.  उत्तर  प्रदेश  3191.32  4499.84  3769.42

 22.  पश्चिमी  बंगाल  1901.65  1573.86  762.56

 23.  दिल्ली  0.72.  0.27  114.06

 24.  पांडिचेरी  19.75  0.94  18.26

 कुल  :  19610.!15  19738.12  19309.32

 चालु  वर्ष के  दोरान  अप्रैल  1992  से  ।5  नवम्बर  1992  राज्यों/संघ
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 शासित  क्षेत्रों  को  जारी  की  गई  राक्षि  का  विवरण  इस  प्रकार  है  :--

 क्रम  राज्य  का  नाम  कुल

 1  असम  416.02

 2.  आन्ध  प्रदेश  89.55

 3  बिहार  51.00

 4...  गुजरात  111.06

 5  हिमाचल  प्रदेश  प्यार

 6.  हरियाणा
 न

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  23.00

 8  केरल
 —

 9  कर्नाटक  416.07

 10.  महाराष्ट्र  383.58

 मणिपुर
 —

 12,  मध्य  प्रदेश  207.81

 13  मिजोरम
 --

 14  नागालंड
 ता

 15  उड़ीसा
 241.16

 16  पंजाब
 ता

 17  राजस्थान  2.53

 18  त्रिपुरा
 35.45

 19  तमिलनाड़ू
 358.48

 20  उत्तर  प्रदेश  1393.18

 21  पर्चिचमी  बंगाल  514.55

 22  पांडिचेरी  0.15

 23  दिल्ली
 न

 कुल  4243.59
 ए+  विा:लभडए।  हक  पाए  ५  ————- —  ८  लत

 और  हथकरघा  क्षेत्र  के  विकास  और  इसके  आधुनिकीकरण  के  लिए  द्वारा

 कई  प्लान  योजनाएं  लागू  की  गई  हैं  इस  क्षत्र  के  विकास  ओर  आधुनिकीकरण  के  कुछ  मुख्य
 करघों  का  अआबुनिकीकरण  और  उपकरणों  की  प्रोजेक्ट  पंकेज  ,  एकीकृत

 हथकरघा  ग्राम  विकास  योजना  और  बुनकर  सेवा  केन्द्रों  के  माध्यम से  प्रशिक्षण  बेना
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 ]

 विदेशों  बोमा  कम्पनियां

 *178.  श्री  अजय  मुखोपाध्याय  :

 श्री  तरित  वरण  तोपदार  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विदेशी  बीमा  कम्पनि  भारत  में  कार्य  करने  की  अनुमति
 देने  का

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 अब  तक  अनुमति  प्राप्त  इन  विदेशी  बीमा  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विक्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  दलवीर  :  जीवन  बीमा  निगम
 1956  और  साधारण  बीमा  कारोबार  1972  के  उपबंधों  के  अंतर्गत  देश

 में  जीवन  बोमा  कारोबार  और  साधारण  बीमा  कारोबार  करने  का  अनन्य  विशेषाधिकार  क्रमश
 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ओर  साधारण  बीमा  निगम(इसकी  चार

 सहायक  कम्पनियों
 को

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रबन्धन  में  कामगारों  को  भागोदारो

 *]79,  श्री  सत्यगो  पाल  सिश्र  :

 श्री  राम  विशास  पासवान  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  प्रबंधन  में  कामगरारों  की  भागीदारी  सम्बन्धी  विधेयक  लाने

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कोयला  मंत्रासय  के  राज्य  संत्री  तथा  श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पी०ए०  :
 से  ब्योरा  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 विघधरण

 सरकार  ने  पहले  ही  1990  में  प्रथन्ध  में  श्रमिकों  की  सहभागिता  1990  राज्य

 सभा  में  प्रस्तुत  कर  दिया  है  जो  अमी  तक  सदन  कै  विधार-विमश  के  लिए  नहीं  आया  है  ।  विधेयक  में

 औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  के  शाप  प्रतिष्ठान  और  प्रबन्धन  स्तर  के  बोडे  में  श्रमिकों  की  विशिष्ट

 ओर  साथेक  सहभागिता  की  की  गईं
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 राष्ट्रीय  ग्रोमोण  श्रम  आयोग

 +]  80.  श्रीमती  शीला  गोतम  :

 श्री  राजेश  कुमार  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रम  आयोग  को  एक  स्थ  यी दर्जा  देने  का  सरकार  का  विधार

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिये  जाने  की  सम्भावना  ओर

 इस  आयोग  से  ग्रामीण  श्रमिक  कहां  तक  लाभान्वित  होगे  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  श्रम  मंत्रालल  के  राज्य  मंत्री  पी०ए०

 और  प्रश्न  नहीं  रठता  ।

 ]
 शेयर  के  कारोधार  में  विदेशों  सुत्रा  विनियमम  अधिनियम का  उल्लंधन

 1856.  श्री  विष्थनाथ  दास  शास्त्री  :

 श्रीमतो  प्रतिभा  बेवीसिह  पाटील  :

 क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1984-85  में  आनिवासी  भारतीयों  को  कम्पनियों  के  क्षेयर  खरीदने  की

 अनुमति  दी  गई

 क्या  आइजल  ओफम्‌न  तथा  अन्य  उन  क्षंत्रों  जहां  कर  नहीं  लगता  पंजीकृत  कुछ
 कम्पनियों  ने  भारतीय  कम्पनियों  के  क्षेयर  खरीदे  थे

 क्‍या  इन  शेयरों  के  1990  में  कुछ  अन्य  भारतीय  कम्पनियों  की  शेयर  हॉल्डिग  में

 सम्मिलित  होने  का  आरोप  लगाया  गया  और

 विदेशी  मुद्रा  विनयमन  अधिनियम  के  ऐसे  उल्लंघन  को  रोकने'के  लिए  सरकार  का

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेइबर  :  और  हां  ।

 वर्ष  1990  के  दोरान  कुछ  अन्य  भारतीय  कंपनियों  की  शेयरघारिताओं  में  कथित  रूप

 से  शेयरों  क ेशामिल  किए  जाने  की  कोई  अधिकृत  सूचना  अभी  तक  भारतीय  रिजव  बेक  अथवा  भारत

 सरकार को
 प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  महीं  उठता  ।

 कोयला  उत्पादन  लागत

 1857.  श्री  अर्जुन  चरण  सेठो  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कोयले  की  उत्पादन  लागत  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  और
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 )  विकसित  विकसित  देशों  में  कोयले  की  उक्त  लागत  की  तुलना  में  किस  प्रकार

 की  जा  सकती  है
 ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  एस०बी०
 :  कोल  इंडिया  लि०  में

 कोयले  की  उत्पादन  लागत  को  कम  किए  जाने  के  संबंध  में  उठाए  जा  रहे  कदमों  में  निम्नलिखित

 कदम  शामिल

 1.  श्रमशक्ति  आयोजन  में  जिसमें  फालतू  कामगारों  को  तैनाती  और  प्राकृतिक
 रूप  में  फिजूलखर्ची  के  कारण  रिक्त  पदों  के  एवज  में  नए  कमंचारियों  की  भर्ती  पर  रोक
 लगाया  जाना  शामिल  है  ।

 श्र  मशक्ति  में  वृद्धि  पर  स्वेच्छिक  सेवा-निवृत्ति  योजना  के  जरिए  *ियंत्रण  । N 3

 3.  मन-आल-जॉबਂ  की  संकल्पना  को  प्रायोगिक  आधार  पर  प्रयोग  में  लाया  जा  रहा

 4.  पर्याप्त  रूप  में  स्पेयर  पुर्जों  की  व्यवस्था  में  सुधार  और  उपकरणों  की  समय
 पर  विस्थापन  करके  उपकरणों  की  उपयोगिता  तथा  उपलब्धता  में  सुधार  ।

 5  मूमिगत  खानों  पर  विशेष  जोर  देकर  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  में  वद्धि  ।

 6.  कार्यचालन  की  दक्षता  में  सुधार  लाए  जाने  के  लिए  कई  सुधार  पद्धतियां  तथा  प्रबंधनीय
 उपाय  अंगीकृत  किए  गए  हैं  ।

 कोल  इंडिया  लि०  की  तुलना  में  बषं  1986-87  के  लिए  कुछ  देक्षों  के  कोयले  की
 उत्पादन  की  उपलब्ध  लागत  नीचे  दी  गई  है  :---

 उत्पादन  लागत
 सीता  अनअननओ>न, तनमन  नमन  सनक

 देश  अमरीकी  डालर  प्रति  टन  रु०  प्रति  टन

 गूके०  प्र 68.80 ः  873.0

 बेलजियम  71.00  901.02

 एफ०आर०  जमंनी  114.20  1449.24

 पोलेंड  29.00  368.02

 --  221.54
 -ल्‍दल्‍वयय<यए7  76  पथਂ  ओद्योगिक प्रशिक्षणण संस्थानों में नया पाठ्यक्रम  --+-

 ओद्योगिक  प्रशिक्षणण  संस्थानों  में  नया  पाठ्यक्रम

 श्री  राम  सागर  :  क्‍या  श्रम  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  द्वारा  चलाए  जा  रहे

 विभिन्‍न  पाठ्यक्रमों  के  लिए  नया  सिलेबस  तेयार  करने  का

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ओद्योगिक  प्रश्षिक्षण  संस्थानों  में  नए  पाठ्यक्रम  लागू  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और
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 न  जनम  ेे

 आगामी  दो  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  ओद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  खोलने
 का  विचार

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  संत्री  पैन  सिह  :  देश  में  ओद्योगिक  प्रशिक्षण
 संस्थानां  द्वारा  आयोजित  किए  जाने  वाले  नामित  व्यक्षसायों  के  पाठ्यक्रमों  में  संशोधन  करना  एक
 लगातार  चल्नने  वाली  प्रज्निया  है  जो  कि  व्यवसाय  समितियों  के  विशेषज्ञ  मार्गदशन  के  अधीन

 समय  पर  किया  जाता  है  ताकि  उद्योगों  में  उभरती  हुई  नई  परिष्कृत  प्रौद्योगिकियों  तथा  तीव्र

 करण  के  साथ  चल

 और  छझिल्पकार  प्रशिक्षण  ग्रोजनता  के  अधीन  नये  व्यवस्ताय  आरम्भ  करना  एक
 लगातार  क्‍लने  व्राली  प्रक्रिया  है  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  के  नियोक्‍्ता

 संगठनों  से-प्रेतिनिधित्व  प्राप्त  प्रयोक्ता  संगठनों  एवं  विशेषज्ञों  की  सिफारिशों  पर  आधारित  है  ।

 औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  में  आरम्भ  करने  के  लिए  निम्नलिखित  नए  व्यवसायों  की

 छिनार्त  की  गई  है  ।

 प्रोटोटाइप  संटर  एण्ड  डेस्क  टॉप  पब्लिशिंग  आपरेटर  ।

 2.  बेकर  एंड  कन्फेक्शनर  ।

 3.  आकिटेक्च रल  ड्राफ्ट्समेनशिप  ।

 उपरोक्त  के  राज्य  सरकारें  अपनी  राज्य  व्यावसायिक  प्रशिण  प्ररिषदों:का

 प्राप्त  करने  के  पश्चात  अपने-अपने  राज्यों  में  स्थानीय  आवश्यकताओं  के  आधार  प२  ओद्योगिक  प्रशिक्षण

 संस्थानों  में  व्यवसाय  प्रारम्भ  करने  के  लिए  स्वतन्त्र

 जहां  तक  उत्तर  प्रदेश  में  नये  ओद्योगिक  प्रश्चिक्षण  संस्थान  खोलने  का  सम्बन्ध  यह
 उद्योग  तथा  कुशल  जन  शक्ति  आवश्यकता  के  आधार  पर  राज्य  सरकार  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  में

 आता  है  ।  रोजगार  एवं  प्रशिक्षण  श्रम  मंत्रालय  की  भूमिका  राष्ट्रीय  व्याव्रसा/थक

 प्रशिक्षण  परिषद  को  सम्बन्ध  प्रदान  करने  तक  सीमित  है  यदि  सभी  पृवंअपेक्षाएं  संतोषजनक  रूप  से

 पूरी  होती-हों  .  केन्द्र  सरकार  ने  विश्व  बंक  द्वारा  सहायता  प्राप्त  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  परिथोजना  के

 अधीन  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  महिलाओं  के  लिए  नौ  नए  ओद्योप्रिक-प्रश्चिक्षण

 संस्थानों  की  स्थापना  का  भी  अनुमोदन  कर  दिया  है  ।

 राज्य  आवास  निर्माण  योजनाओं  के  लिए  जोवन  बीमा  निगम  और

 साधारण  बीमा  निगम  से  ऋण

 1859.  श्री  माणिकराव  होडल्या  गावीत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  हाल  में  राज्य  सरकारों  की  1991-92  और  1992-93  की  आवासीय
 योजनाओं  के  लिए  जीवन  और  साधारण  बीमा  निगम  से  ऋण-राशि  आवंटित  करने  की  घोषणा  की
 और

 यदि  तो  इन  ऋणों  वा  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  अपेक्षित  सूचना  संलग्त
 विवरण में  दी  गई  है  ।
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 विधरण

 1991-92  और  ।992-93  के  दौरान  राज्य  सरकारों  को  उनकी

 आवास  योजनाओं  के  लिए  ऋण

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1991-92  2  2-93
 सं०  का  नाम  तीन  +++

 जीवन  बीमा  साधारण  जीवन  बीमा  साधारण

 निगम  बीमा  निगम  निगम  बीमा  निगम

 1  2  3  4  5  6

 1.  आंध्र  प्रदेश  20.64  5.46  22.76  6.26

 2.  असम  1.26  033  2.27.  0.68

 3.  बिहार  —  —  1.81  0.54

 4.  दमन  एवं  दीव  0.92  न+  --  1.14

 5.  गुजरात  7.81  2.07  8.37  2.50

 6.  हरियाणा  14.07  3.73  14  54  5.04

 7.  हिमाचल  प्रदेश  1.11  0.29  1.14  0.34

 8.  जम्मू  एवं  कश्मीर  6.87.  182  2.68...  0.34

 9.  कर्नाटक  9.49  2.51  14.12  2.54

 10  केरल  13.35  3.54  2000  8.13

 11.  मध्य  प्रदेश  *,49  1.45  5.83  2.15

 12.  महाराष्ट्र  4.35  1.15  4.66  1.39

 13.  मणिपुर  0.43  0.37  0.69  0.21

 14,  मेघालय  2.89  0.77  2.86  0.85

 15.  नागालेंड  0.02  0.01  0.02  0.01

 16.  उड़ीसा  8.08  2.14  8.66  2.54

 17.  पंजाब  2.54  0.67  न  —

 18.  राजस्थान  4.77  1.26  5.11  1.52

 19.  सिक्किम  0.43  0.12  0.47...  0.14
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 1  2  3  4  5  6

 20.  तमिलनाडु  15.79  4.18  16.74  5.23

 21.  त्रिपुरा  3.65  0.96  3.72  1.12 2

 22.  उत्तर  प्रदेश  11.08  2.91  10.71  3.21

 23.  पश्चिम  बंगाल  24.23  6.42  17.32  5.18

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  92  ---  —  —

 डिवेशी  मुद्रा  अनिवासी  खाता  योजना  के  कारण  भारतोय  रिजब  बंक  को  हुई  हानि

 1860.  श्री  सनत  कमार  मंडल  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बंक  को  इस  वर्ष  जन  में  समाप्त  हुए  बारह  महीनों  की  अवधि  में

 विदेशी  मुद्रा  अनिवासी  खाता  योजना  के  कारण  हुए  विनिमय  जोखिम  के  फलस्वरूप  भारी  द्वानि

 हुई

 यदि  तो  इससे  कितनी  राशि  को  हानि  हुई  और  इसकी  इस  अवधि  सै  बारह  महीने

 पूर्व  भारतीय  रिजवं  बक  को  विनिमय  जोखिम  से  हुई  हानि  के  साथ  तुलनात्मक  स्थ्विति  कया

 इस  हानि  के  क्या  कारण  और

 इसका  समग्र  रूप  में  भारतीय  अर्थव्यवस्था  और  भारतोय  रिजवं  बंक  की  होल्डिम्स  पर

 क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 वित्त  संत्रासय  में  राज्य  मंत्रों  रामेहथर  :  और  30
 ।  992  को  समाप्त  वर्ष  पिछले  बारह  महीनों  में  भारतीम  रिजवं  बंक  पर  पड़ने  बाला  जो

 विदेशी  म॒द्रा  अनिवासी  खातों  से  आहरणों/नवीकरणों  के  कारण  होने  वाले  विनिमय  जोखिम  की  वजह  से

 2513.83  3.83  करोड़  रुपए  की  तुलना  में  कुल  5531.91  करोड़  रुपए

 जब  विदेशी  मुद्रा  अनिवासी  खाता  स्कीम  के  अंतर्गत  जमाराक्षि  प्राप्त  होती  है  तो
 वाणिज्यिक  बेक  विदेशी  मुद्रा  की  रादि  को  वतेमान  विनिमय  दर  पर  भार  तीय  रिजवबं  बंके  को  अग्रेषित
 कर  देता  आहरण  किए  जाने  पर  भारतीय  रिजर्व  बंक  विदेशी  मुद्रा  की उस  राशि  को  उस  समय

 की  लागू  विनिमय  दर  पर  ध्यान  दि  /  बर्गर  उसी  दर  पर  वापिस  कर  देता  इसी  अवधि  में

 बिदेशी  मुद्राओं  की  तुलना  में  रुपए  के  मूल्य  में  वृद्धि  हो  जाती  है  तो  भारतीय  रिजवं  बंक  को  में

 लाभ  होगा  और  यदि  इसी  अवधि  में  विनिमय  दर  घट  जःती  है  तो  भारतीय  रिजवं  बके  को  रुपए  में

 हानि  होगी  ।

 विदेशी  मुद्रा  अनिवासी  स्कीम  के  अंतर्गत  जुटाई  गई  विदेशी  मुद्राओं  को  विदेशी  मुद्रा
 प्रारक्षित  निधि  में  रखा  गया  है  ओर  इससे  भमारतोय  अर्थव्यवस्था  को  मुगतान  संतुलन  की  कठिनाइयों  का

 सामना  करने  में  सहायता  मिली  है  ।
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 पॉंड  स्ट्लिंग  के  मूल्य  में  आयो  गिरावट  भारतोय  अर्थव्यवस्था  पर  प्रभाव

 1861.  श्री  हरोश  नारायण  प्रभु  भांटये  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पौंड-स्टलिग  के  मूल्य  में  तेजी  से  आयी  गरावट  ८था  यूर  गेप  के  वित्तीय  संकट  का

 भारतीय  अधं॑व्यवस्था  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना

 यदि  तो  किस  प्रकार  कहां-कहां  ओर  किस  सोमा  तक  प्रभाव  पड़ेगा  उसका  ब्यौरा

 क्या  और

 इसका  मूल्यांकन  एवं  उपचारात्मक  उपाय  करने  के  लिऐ  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने
 का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशवर  :  से  )  1992  से

 यूरोपीय  मुद्रा  वाजएर  में  सेकेट  आने'के  बाद  कुछ  यूरोपीय  मुद्राओं  विशेषकर  पौंड  स्टलिग  और  इटालियन

 लीरा  में  मूल्यह्नास  हुआ  इन  मुद्राब्रों  की  तुलना  में  रुपए  की  परिणामी  मूल्यवृद्धि  सै  भारत  की

 व्यवस्था  प्रर  कोई  महत्वपूर्ण  प्रभाव  नहीं  क्योंकि  यू०के०  और  इटली  दोनों  का  हिस्सा  मिलकर

 भारत  के  विश्वव्यापी  व्यापार  का  10  प्रतिशत  से  भी  कम  बंठता  फिर  सरकार  रुपए  की

 विनिमय  दर  में  घट-बढ़  पर  बारीकी  से  नजर  रख  रही  है  ।

 प्रमोटर्स  कोटा  के  अम्तगंत  सरकारी  कर्मचारियों  को  शेयर  जाशे  कर्ता

 1862.  भेजर  जरनल  )  भुवनचन्द्र  खन्डूरी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यहबतताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  कमंचारियों  को  प्रमोटर्स  कोटा  के  अन्त्गंत  अपने  अथवा  अम्मी

 बच्चों  के  नाम  पर  शेयर  खरीदने  की  अनुमति  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  ध्यान  इन  समाचारों  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिलसें

 बेक  कर्मचारियों  सहित  कुछ  सरकारी  अधिकारियों  द्वारा  अपने  अथवा  अपनी  पत्लनियों|बच्चों के  नामਂ
 पर  कुछ  कम्पनियों  के  शेयर  प्राप्त  करने  का  आरोप  लगाया  गया  ओर

 सरकार  द्वारा  इन  व्यक्तियों  के  विर्द्ध  तथा  भविष्य  में  उक्त  कमंचारियों  को  अपने  पद

 का  दुरूपयोग  करमे  से  रीकमे  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  क्कतर  किया  गया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रामेश्वर  :  से  सूचना  संकलित  की

 जा  रही है  और  सदन  के  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 ]
 अल  परिचारिका  योजता

 1803.  श्री  एन०जे०  राठवा  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे  कि  +
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 क्‍या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम ने  अम्तर्राष्ट्रीय  महिला  क्य  के  दोरा्म  बस-परिचारिका
 योजना  चलाने  के  लिए  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इसमें  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 इस  योजना  को  अब  तक  क्ियान्बित  न  किए  जाने  तथा  इसमें  विलम्ब  होने  के  क्या कारण
 और

 इस  कार्य  योजना  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परियहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  हां  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  महिला  197>  के  दौरान  किए  गए  प्रयासों  के  परिणामस्वरूप  वर्ष

 1  “76-77  में  183  महिला  कंडक्टर  नियुक्त  की  गई  थी  ।  इसमें  से  ।79  या  तो  टिकट  टली

 स्वागत  अधिकारी  के  पद  पर  प्रोन्‍नत/नियुक्त  क्र  दी  गई  अथवा  सहायक  यातायात  नि  रीक्षक  के  पद

 पर  पद्ोन्‍्नत  कर  दी  गई  हैं  ।  1916-77  के  दौरान  नियुक्त  की  गई  इन  कंडक्टरों  में  स ेफिलहाल  केवल

 4  कंडक्टर  के  रूप  में  काम  रही  हैं  ।

 और  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 |

 राष्ट्रीय  फंशन  प्रोश्वोगिको  संस्थान  में  सरकारों  निवेश

 18:  4.  श्रो  बापू  हरि  चोरे  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  फेशन  प्रौद्योगिकी  संस्थान  में  ओर  अधिक  घन  लगाने  की  कोई

 योजना  बनायी

 यदि  तो  तत्सम्धन्धी  ब्यौरा

 क्‍या  सरकार  को  उक्त  संस्थान  को  निर्यातकों  द्वारा  चलाये  जाने  हेतु  उनसे  कोई  अनुरोष
 प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  और  केन्द्रीय  सरकार  राष्ट्रीय
 फंशन  टेक्नालाजी  संस्थान  को  अलग-अलग  वर्ष  के  लिये  निर्धारित  वजट  आबंटन  के  आधार

 पर  सहायता  अनुदान  रिलीज  करती  है  ।  वर्ष  1992-93  के  चालू  क्तसिोय  वर्ष  के  लिये  निफ्ट  के  लिए
 2.35  करोड़  रु०  का  बजष्ट  आबंटन  किया  गयाःहै  ।

 सरकार  को  अभी  तक  कोई  ठोस  प्रस्ताव  नहीं  हुआ  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 1865.  श्रो  आर०  सुरेस्र  रेड्डो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यहं  क्ताने  को  कुपा  कि  :
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 लिखित  उत्तर  4  1992

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बंक  देश  में  पहले  से  ही  कायं  कर  रहे  विदेशी  बेकों  को  शेयर

 बाजार  में  बड़े  विदेशी  निवेशकों  के  लिए  पूंजी  जमा  करने  वाले  संस्थानों  के  रूप  में  कार्य  करने  की

 अनुमति  देने  को  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निदेश  जारी  किये  और

 विदेशी  बेंकों  की  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  सूचित  किया

 है  कि  उन्होंने  भारत  में  पहले  से  कार्यरत  विदेशी  बंकों  को  स्टाक  मार्किट  में  बड़े  विदेशी  निवेशकों  के

 लिए  जमाकर्ता  संस्थानों  के  रूप  में  कार्य  करने  की  अनुमति  प्रदान  नहीं  की  है  ।

 ओर  प्रश्न  पंदा  ही  नहीं  होते  ।

 भारतोय  वायुसेना  के  विमानों  को  बृघंटनाएं

 1866.  श्री  कालका  दास  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरात  वर्षवार  भारतीय  वाथुसेना  के  कितने  विमान  और  हेलीकॉप्टर

 दुर्घटनाग्रस्त

 इन  दुघंटनाओं  के  क्या  कारण  हैं  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इन  दृधेटनाओं  में  कितने  व्यक्तियों  की  मौतें  हुईं  और  इन  दुर्घटनाओं  के  कारण  सरकार
 कितना  नुकसान  और

 मृतक  और  घायल  व्यक्तियों  के  उत्तराधिकारियों  को  कितना-कितना  मुआवजा  दिया
 गया  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :

 वर्ष  वायुयान  हैलीकॉप्टर  कुल
 |

 1989-90...  30...  1  3

 1990-91  22  1  23

 1991-92  30  2  32

 जोड़  ह

 ह

 82...  OO  86

 दुर्घटनाएं  मानव  तकनीकी  पक्षी

 प्राकृतिक  और  संक्रियात्मक  जोखिमों  आदि  के  कारण  हुई  85  दुषंनाएं  हुई  जिनमें  86

 वायुयान  दुघंटनाग्रस्त  इनमें  से  41  मानव  त्रुटियों  की  वजह  28  तकनीकी  खराबियों
 के  6  पक्षी  टकराने  से  तथा  10  अन्य  कारणों  से  हुईं  ।

 दुर्घटनाओं  में  मारे  गए  सैवा  कामिक  न  91

 दुषघंटनाओं  में  मारे  गए  सिविलियः  न  24

 सरकार  को  हुई  क्षति  न  370.70  करोड़  रुपए
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 सेवा  कामिकों  को  दिया  गया  (  9.00  लाख  रुपए

 सिविलियनों  को  दिया  गया  :  दुर्घटना  में  मृतकों  के  लिए
 7.86  लाख  रुपए

 दुर्घटना  में  घायलों  के  लिए
 0  हजार  रुपए

 श्रम  ब्यूरो  द्वारा  किया  गया  अनुसंधान

 1867.  श्री  विजय  एन०  पाटोल  :  क्‍या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  श्रम  ब्यूरो  द्वारा  किये  गये  अनुसंधान
 सर्वेक्षणों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  कितनी  रिपोर्ट  तैयार  की  गईं  तथा  प्रकाशित  की

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  प्रस्तावित  अनुसंघान/सर्वेक्षणों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  प्रमुख  उद्योगों  में  श्रमिकों  की  समस्याओं  के  विभिन्‍त  पहलुओं  संबंधी

 नीतियां  बनाने  के  लिए  श्रम  अध्ययनों/विशेष  सर्वेक्षणों  को  उचित  महत्व  दे  रही  ओर

 (a)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  पवन  सिह  :  एक  विवरण  संलग्न

 एक  विवरण  संलग्न

 सरकार  नीति  बनाने  के  लिए  श्रम  अध्ययनों/विशेष  सर्वेक्षणों  को  उचित  महत्व
 दे  रही  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अम  ब्यूरो  द्वारा  सातवीं  योजना  के  दौरान  आयोजित  अमुसंघान  अध्ययनों  तथा
 तैयार  को  गई  एवं  प्रकाशित  को  गई  रिपोर्टों  के  ब्यौरे

 ।  शहरी  क्षेत्रों  में  अनुसूचित  जाति  तथा  योजना  के  अन्तगंत  चुनींदा  अस्वच्छ  व्यवसायों

 अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  में  अनुसूचित  जाति  के  कर्मकारों  की  कार्य  तथा

 श्रमिकों  की  कार्य  तथा  रहन-सहत  सहन  की  दशाओं  के  बारे  में  पटना  में  सर्वेक्षण

 की  दक्ाओं  का  सर्वेक्षण  आयोजित  किया  गया  था  तथा  उस  पर  एक  रिपोर्ट
 भी  तैयार  की  गयी  मद्रास  में  किए  गये  इसी
 तरह  के  सर्वेक्षण  पर  एक  रिपोर्ट  भी  प्रकाशित  की

 गई  थी  ।

 राउरकेला  सूरत  तथा  रांची  में  अनुसूचित
 जनजाति  श्रमिकों  की  सामाजिक  आर्थिक  दशाओं
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 2.  म  ॥ह्री  तर्वेक्षण

 3.  असंगठित  क्षेत्र  के  उद्योगों  में

 करमंकारों  की  रहन-सहन  एवं  काये

 दक्षाओं  के  बारे  में  सर्वेक्षण

 4.  श्रमिक  दशाओं  का  सर्वेक्षण

 5,  ठेका  श्रम  सर्वेक्षण

 48
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 संबंधी  सर्वेक्षण  आयोजित  किये  गये  थे  और  उनकी

 रिपोर्ट  प्रकाशित  की  गयी  थीं  ।

 सातवीं  योजना  के  दौरान  53  चुने  हुए
 उद्योगों  (3  5  खनन  तथा  45

 कारी  में  सर्वेक्षण  किये  गये  थे  ।  अब  तक
 नौ  (i)  3  बागानों  (॥)  5  खानें

 (iii)  चाय  प्रसंस्करण  उद्योगों  (iv)  5  बस्त्र  उद्योगों

 (५)  सिले-सिलाये  वस्त्र  उद्योगों  तथा  19

 इंजीनियनी  उद्योगों  पर  चार  श्षण्डों  में  प्रकाशित  की
 गई  इसके  चाय  प्रसंसकरण  उद्योग  पर

 खनन  उद्योगों  पर  5,  बागान  उद्योगों  पर  3,
 वस्त्र  उद्योगों  तथा  सिले  सिलाये  कपड़ा  उद्योगों  पर

 5  तथा  इंजीनियरी  पर  9  भागों

 विश्लेषणात्मक  टिप्पणियां  भी  जारी  की  गई  हैं  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  ऊनी  कालीन

 विनिर्माण  उद्योग  हथकरघा  उद्योग  तथा  बिजली
 करघा  उद्योग  में  सर्वेक्षण  किये  गये  थे  ।  ऊनी  कालीन

 विनिर्माण  उद्योग  पर  सातवीं  योजना  के  दौरान

 रिपोर्ट  जारी  की  गयी  थी  जबकि  हथकरघा  तथा
 बिजली  करघधा  संबंधी  रिपोर्टों  को  सातवीं  योजना  के
 दोरान  अन्तिम  रूप  घधिया  गयाथा  ओर  उसके  पश्चात्‌
 उन्हें  प्रकाशित  किया  गया  था  ।

 शहरी  असंगठित  क्षेत्र  में  रोजगार  तथा
 अेखलोगिक  संबंधों  पर  सर्वेक्षण  आयोजित  किया  गया
 था  तथा  उस  पर  एक  रिपोर्ट  तंयार  की  गई  थी  ।

 के  अन्सगंत  विभिन्‍न  उद्योगों  में
 नियोजित  व्यक्तियों  के  करे  मे  सेजगार  मजदूरी  तथा

 कल्याण  सामाजिक

 सुरक्षा  इत्यादि  पर  एकत्र  की  जा  रहो
 समीक्षाघीन  में  अवधि-के  दोरान  चावल्न  मिलिग

 उद्योग  की  मशीनों  में  सर्वेक्षण

 आयोजित  किया  गया  जिस  पर  एक  रिपोर्ट  भी

 जजारी  की  गयी  थी  ।
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 6.  उद्योगों  का  वाधिक  सर्वेक्षण

 7.  उद्यक्यों  का  वाश्कित्सबंक्षण

 9,  उद्योग  कमंकारों  की

 लिशिश  उत्तर

 दक्शाओं  का  पता  लगाना  था  ।  सातबीं  योजना  अवधि
 के  दोरान  चावल  मिलिंग  उद्योग  की
 मक्षीनों  तथा  लोह  अयस्क  खनन  उद्योग  में
 ठेका  श्रमिक  सर्वेक्षण  आथोजित  किये  गये  थे  ।  चावल
 मिलिंग  उद्योग  पर  एक  रिपोर्ट  जारी  की  गयी  थी
 जबकि  लौह  अयस्क  खनन  पर  रिपोर्ट  क्षीघ्र  ही  जारी
 जाएगी  ।

 इस  योजना  के  अन्तगंत  आंकड़े  एकत्र  करने
 का  काये  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा  किया
 जाता  है  जबकि  सारणीयन  तथा  रिपोर्ट
 लिखने  का  दायित्व  श्रम  ब्यूरो  को  सौंपा  गया
 समीक्षाधीन  अवधि  के  उद्योगों  के  वाषिक
 सर्वेक्षक  1983-84,  1984-85,  1985-86
 1986-87  तथा  1987-88  दौर  के  लिए  आंकड़े

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा  एकत्र  किये  गये
 श्रम  ब्यूरो  द्वारा  उद्योगों  के  वाषिक  सर्वक्षण
 1984-85,  5,  1985-86  5-86  तथा  1986-87

 एवं  श्रम  लागत  के  लिए  रिपोर्टो  को  अन्तिम
 रूप  दे  दिया  गया  था  और  प्रकाशित  किया  गया  था  ।

 उद्योगों  के  वाधिक  सर्वेक्षण  1987-88  के  लिए  रिपोर्ट
 तेयार  की  जा  चक्री  ह ैऔर  उसे  अन्तिम  रूप  दे  दिया
 जा  रहा  है  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  उद्योगों  के
 वार्षषिक  सर्वेक्षण  1983-84,  1984-85,  5,  1985-86,  5-86,

 तथा  1987-88  दोर  के  लिये  आंकड़े
 प्राप्त  हो  गये  थे  और  उद्योगों  के  वार्षिक  सर्वेक्षण

 1985-86  5-86  के  लिये  रिपोर्ट  प्रकाशित  की  गई  थी  ।

 उत्तर  प्रदेश  उड़ीसा  केरल  तथा
 मध्य  प्रदेश  राज्यों  में  कृषि  में  किये
 गये  मूल्यांकन  अध्ययनों  के  संबंब  में  रिपोर्ट  प्रकाशित
 की  यई  थी  ।  बॉक्साइट  खानों  क्षेत्र  )  तथा
 भवन  एवं  निर्माण  प्रयोजन  में  किये
 गये  इसी  प्रकार  के  अध्ययनों  के  बारे  में  रिपोर्ट भी
 प्रकादित  की  गई  थीं  ।

 इस  योजना  का  उद्देश्य  महिला  कमंकारों  की
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 सामाजिक-आर्थिक  परिस्थितियां

 10.  कामकाजी  परिवार  की  आय  तथा

 ग्ण्य  1981-82
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 कामकाजी  तथा  रहन-सहन  की  परिस्थितियों  का

 अध्ययन  करने  के  लिये  उनके  बारे  में  आंकड़े  एकत्र

 करना  समोक्षाधीन  अवधि  के  दौरान  किये  गये

 सर्वेक्षण  तथा  प्रकाशित  रिपोर्ट  निम्न  प्रकार  हैं  :

 (1)  कच्ची  जर्दा  तथा

 टाइल्स  पत्थर  ड्रेंसिंग  तथा  स्टोन

 बिजली  तथा  रेडियो  तथा  टेलिविजनों

 सेटों  फाउंटेनपेन  और  बाल-पेन  उद्योगों  में  महिला
 कमेकारों  की  सामाजिक-आर्थिक  परिस्थितियों  के  बारे

 में  रिपोर्ट  ।

 (ii)  चाय  कहवा  पेपर

 तथा  माचिस  स्प्लिंट  तथा  विनीयर  एवं

 रबर  तथा  प्लास्टिक  चीनी  मिट्टी
 के  इलंक्ट्रिल  उपकरण  तथा

 इलेक्ट्रॉनिक  वस्तुएं  तथा  कल  पुर्जे

 तथा  टी०वी०  सैटों  के  निर्माण  को  उद्योगों

 में  महिला  कर्ंकारों  की  सामाजिक-आर्थिक

 स्थितियों  के  बारे  में  रिपोर्ट  ।

 (iii)  भवन  एवं  निर्माण  उद्योग  में  महिला

 कर्मकारों  की  सामाजिक-आर्थिक  परिस्थितियों  के  बारे

 में  रिपोर्ट  ।

 (iv)  पानीपत  में  हथकरभा
 इकाइयों  में  महिला  कमंकारों  की  सामाजिक  आर्थिक

 परिस्थितियों  के  बारे  में  रिपोर्ट  ।

 (५)  उत्तर  प्रदेश  में  चुनिंदा  हथकरघा  तथा

 खादी  इकाइयों  में  महिला  कमेंकारों  की  सामाजिक

 आशिक  परिस्थितियों  के  बारे  में  रिपोर्ट  ।

 (५)  दिल्ली  तथा  जम्मू  एवं  कर्मीर  की  चुनिंदा

 हथक  रघा  तथा  खादी  इकाइयों  में  महिला  कमंकारों

 की  सामाजिक  आर्थिक  परिस्थितियों  के  बारे  में

 रिपोर्ट  ।

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  1960

 100  के  आधार  पर  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के

 आधार  तथा  वेटिंग  डाथग्रामों  में  संशोधन  करने  के
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 11.  मकान  किराये  का  दुवारा  सर्वेक्षण

 12.  ग्रामीण  श्रम  जांच
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 लिखित  उत्तर

 उद्देश्य  से  76  महत्वपूर्ण  ओद्योगिक  केन्द्रों  में  ये

 सर्वेक्षण  करवाये  गये  थे  ।  इन  76  चुनिंदा  केन्द्रों  में  से

 70  केन्द्रों  को  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक
 1982-- 1 00)  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  जिसे

 1988  सूचकांक  से  जारी  किया  गया  था  ।

 योजना  अवधि  के  सभी  76  केन्द्रों  के

 लिए  सर्वक्षणों  के  निष्कर्ष  पर  आधारित  केन्द्र  विशिष्ट
 विदलेषणात्मक  रिपोर्टों  तथा  मुख्य  रूप  से  सर्वेक्षण
 के  तकनीकी  ब्यौरे  तथा  महत्वपूर्ण  विशेषताओं  ३
 अन्तकेंन्द्रीय  तुलना  का  वर्णन  करने  बाले  एक  सामान्य

 रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया  तथा  प्रकाशित
 किया  गया  था  ।

 कामकाजी  परिवार  की  आय  एवं  ब्यय  सर्वेक्षण
 1981-82  के  उप  सिद्धान्त  के  रूप  श्रम  ब्यूरो

 छमाही  आधार  पर  मकान  सूचकांक  के  संकलन  के
 लिये  नियमित  आधार  पर  नमूना  निवास  के  मकान
 किराया  आंकड़े  एकत्र  करने  के  उद्देश्य  से  मकान
 किराये  के  बारे  में  दुबारा  सर्वेक्षण  करता  रहा  है  ।

 योजना  अवधि  के  मकान  किराया  सर्वेक्षण
 के  10  छमाही  दौर  पूरे  किए  गए  थे  ।

 श्रम  ब्यूरो  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा

 किए  गए  पंचवर्षीय  सर्वेक्षणों  द्वारा  प्रदर्शित  किए  गए
 आंकड़ों  के  आधार  पर  ग्रामीण  श्रम  जांच  पर  रिपोर्टे
 तैयार  करता  है  ।

 योजना  अवधि  के  ब्यूरो  ने  सभी
 चारीं  रिपोर्ट  अर्थात्‌  (1)  रोजगार  तथा

 (11)  मजदूरी  ओर  (11)  उपभोग  व्यय
 तथा  (iv)  ग्रामीण  श्रम  जांच  1977-78  77-78  की  ऋण
 ग्रस्तता  सर्वेक्षण  सर्वेक्षण  संगठन  का

 प्रकाशित  कर  दी  इनके
 दो  रिपोर्ट  अर्थात्‌  (1)  उपभोग  तथा

 (ii)  ग्रामीण  श्रम  जांच  1983  नमृना
 सर्वेक्षण  संगठन  का  से  संबंधित  ग्रामीण
 श्रमिक  परिवारों  की  ऋण  ग्रस्तता  भी  प्रकाशित  कर

 $1
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 आठवीं  योजना  अवधि  के  लिए  प्रस्तावित  ओर  अनुमोदित  शोध  सर्वेक्षणों
 का

 विवरण

 लगातार  प्लान  स्कीोमें

 1.  काम  काजी  परिवार  की  आय  और  व्यय  1981-821  ।

 2,  ग्रामीण  श्रम  जांच  कृषि  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  ।

 3.  देश  में  असंगठित  श्रमिकों  की  कार्य  करने  और  रहन-सहन  की  दक्षाओं  का  सर्वेक्षण  ।

 4.  व्यावसायिक  मजदूरी  सर्वेक्षण  और  पांचवां  ।

 5.  मशीन  सारणीकरण  इक।ई  का  आधुनिकीकरण  ।

 6.  शहरी  क्षेत्रो  में  मनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  समुदायों  से  संबंधित  श्रमिकों
 की  कार्य  करने  ओर  रह१-सहन  की  दछ्षाओं  का  सर्वेक्षण  ।

 7.  नमूना  क्षेत्र  में  औद्योगिक  विस्तार  के  वार्षिक  सर्वेक्षण  के  तहत  श्रम  सांख्यिको
 का  एकत्रीकरण  ।

 8.  न्यूनतम  मजदूरी  ।  948  क़े  कार्यान्वयन  से  संबंधित  मुल्यांकन  अध्ययन  ।

 9.  उद्योग  मैं  महिलां  श्रमिकों  की  सामांजिक-आ्िक  दह्याएं  ।

 10.  दोहरा  मकान  किराया  सर्वेक्षण  परिवार  की  आय  ओर  व्यय
 1981-8  2  के  तहत )  ।

 4].  औद्योगिक  अर्थात्‌  रोजगार  सुजन  को  ओद्योगिक  लाइसस  के  सांध संबद्धता  देने
 बाली  इकाइयों  के  रोजगार  संभाव्य  को  मानीटर  करना  ।

 नई  प्रस्तावित  प्लान  स्कोमें  :

 1.  कामकाजी  परिवार  की  आय  ओर  व्यय  का  1992-93  2-93  ।

 2.  कामकाजी  परिवार  की  आय  और  व्यय  199  2-93  के  अन्तग्रंत  दोहरा  मकान
 किराया  सर्वेक्षण  ।

 3.  कामकाजी  परिवार  की  आय  और  व्यय  1981-82  के  तहत  3।  आवश्यक
 के  संबंध  में  खुदरा  मूल्य  सूचकांकों  का  निर्माण  और  अनुरक्षण  ।

 4.  मजदूरी  दर  सूचक--नई  श्रेणियां  परिष्षोधित  आधार  ।

 $.  काम्काजी  परिवार  की  आय  ओर  व्यय  1981-82  योजना  के  तहत  मूल्य
 परीक्षा  कार्य  करने  के  लिए  क्षैत्रीय  कार्यालयों  की  कमंचारी  संख्या  को  बढ़ाना  ।

 6.  कामकाजी  परिबार  की  आय  और  व्यय  सर्वेक्षण  ,  1981-52  पर  आधारित  शोध  ।

 दर
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 7.  श्रम  सूचना  केम्द्र  ।

 8.  भारत  में  बाल  श्रम  सर्वेक्षण  ।

 9.  औद्योगिक  बिवादों  के  अतिरिबत  अन्य  कारणों  से  हानि  हुए  श्रम  दिवसों  का  सर्वेक्षण  ।

 :10.  श्रम  लामत  का  अध्ययन  और  श्रम  लागत  ूचकों  का  संकलन  ।

 ]।  लाइसेंस  देने  सहित  वास्तविक  रोजगार  सृजन  को  मानीटर  करना  ।

 12.  व्यावसायिक  मजदूरी  सांख्यिकी  पर  आधारित  शोध  ।

 13.  श्रम  सांख्यिकी  ओर  प्रशिक्षण  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  योजना  ।

 14.  ओद्योगिक  लाइसेंश  अर्थात्‌  रोजगार  सृजन  की  औद्योगिक  लाहससिंग  के  साथ  सम्बद्धता
 वाली  इकाइयों  के  रोजगार  संभाव्य  को  मानीटर  करने  जिसे  समाप्त  किया  जा  रहा  है
 के  अतिरिक्त  सभी  लगातार  प्लान  स्कीमों  को  अनुमोदित  किया  गयां  है  जबकि  ।3  नई
 प्लान  स्कीमों  में  से  क्रम  संख्या  |  से  4  पर  केवल  चार  स्कीमों  को  आठवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  अनुमोदित  किया  गया  है  |

 वाणिसम्मिक  बेकों  के  बिल-पोर्टफोलियो  में  अनियमिततायें

 186५.  डा०  डो०  बेंकटंइथर  राव  :  क्या“क्षित्त  मंत्री  जेंह  बताभे  की  ऋूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आास्तीय  रित्रवं  बंक  ने  वाणिज्यिक  क्षकों  के  कतिप्य  आओश्वोशिक  घरानों  को  बंकों
 सामान्य  सहायता  सर्विधाओं  से  बराहुर  जाऊर  बिल  सीमाओं  के  अतिरिक्त  वित्त  पोषण  कर  ने  को

 ऋठोरता  से  लिया

 यदि  तो  क्या  हाल  ही  में'वाणिज्यिक  बेंकों  के  बिल-पोर्टफोलियों  में  थरती  गई  अनेक
 अन्ियमितताएं  भारतीय  रिजवं  बंक  की  जानकारी  में  आई

 यद्वि  त्तो  अनियमितताओं  के  इस  प्रकार  के  मामलों  का  ब्योरा  क्या  ओर

 )  में  की  भई  काय  बाही  नया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।  भारतीय  रिजवं  बंके  ने

 सूचित  रिया  हैं
 कि  उसने  दिनांक  27  1992  को  बकों  से  कहा  है  कि  बड़े  उधारकर्ताओं  के

 मामले  में  किसी  भी  उधारकर्ता  को  कसा्शियम  व्यवस्था  के  बाहर  निधि-आधारित  अथबा  गर-निधि

 आधघारित  सुविधाएं  नहीं  क्रदान  की  जानी  चॉहिए  ।

 ओर  भारतीय  बंफ  द्वारा  बकों  के  कल  पीर्टंकीलियी  के  निरीक्षण/आंच  से

 निम्नलिखित  अनियमितताओं  का  पता  चला  है  :---

 (i)  लीड  बेंक  और  अन्य  कंसाशियम  सदस्यों  को  सूचित  किए  बिना  बेंक  कंसाशियभ  के

 बाहर  बड़े  उधारकर्ताओं  को  बिल  वित्त  प्रदान  करते  रहे

 (7)  कतिपय  कम्पनियों
 को  अस्थायी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  प्रयोजन  बक  ढेसे
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 ग्राहकों  के  नाम  बिल  आहरित  करते  रहे  हैं  और  वे  स्वयं  ऐसे  बिल  भुना  रहे  हैं  तथा  ऐसे
 बिलों  के  बदले  पुनर्मुनाई  सुविधाओं  का  लाभ  उठा  रहे

 (iii)  )  बेंकों  ने कतिपय  औद्योगिक  घरानों  को  कंसाशियम  व्यवस्थाओं  के  बाहर  सामानों  की
 बिक्री  को  कवर  करते  हुए  बिल  सीमाओं  के  रूप  में  अतिरिक्त  वित्त  प्रदान  किया हु

 (iv)  बड़ी  विनिर्माण  कम्पनियों  के  डीलरों/स्टाकिस्टों  को  मात्र  इन  कम्पनियों  की  सिफारिश
 ओर  गारंटियों  के  आधार  पर  डीलरों/स्टाकिस्टों  की ऋण  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  का
 मूल्यांकन  किए  बिना  और  आवशध्यदता  पर  आधारित  कार्यशील  पूंजी  ऋण  सुविधाएं
 निश्चित  किए  बिना  बिल  वित्त  प्रदान  क्या

 (५)  बंकों  ह्वारा  कुछ  लेन-देनों  से  सभ्बन्धित  ऐसे  बिलों  की  मुनाई  और  पुनरमुंनाई  की  गई  है
 जिनकी  बिल  मुनाई/पुनर्मूनाई  योजना  के  अन्तर्गत  अनुमति  नहीं

 (५४)  ओद्योगिक  समूहों  द्वारा  स्थापित  फ्रन्‍्ट  कम्पनियों  द्वारा  अपनी  होल्डिग/मूल  कम्पनी  पर
 आहरित  बिलों  जो  स्पष्ट  रूप  से  निभाव  बिलों  की  प्रकृति  के  बंकों  ने

 पुनर्मुनाई  की  ओर

 (vii)  पोर्टफोलियो  प्रबन्ध  के  लिए  बेकों  द्वारा  अन्य  ग्राहकों  से  स्वीकार  की  जाने  वाली  निधियों
 का  उपयोग  बंकों  द्वारा  कम  ब्याज  दर  पर  खोले  गए  साख  पत्रों  के  बदले  आहरित  बिलों
 की  पनर्मुनाई  लिए  किया  जा  रहा  है  ।

 जबकि  बिलों  की  भुनाई/पुनर्मुनाई  योजना  में  बरती  गई  अनियमितताओं  के  मामलों  को

 अलग-अलग  बंकों  के  साथ  उठाया  जाता  भारतीय  रिजर्व  बक  ने  1992  में  बंकों  को

 हिंदायतें  जारी  की  हैं  कि  अपात्र  मीयादी  बिलों  के  बदले  उनके  द्वारा  प्राप्त  किए  गए  किसी  भी  अधिक

 बित्त  को  उधार  माना  जाएगा  और  तदनुसार  उन्हें  सम्बन्धित  अवधियों  के  लिए  प्रारक्षित  नकदी

 अनुपात/सांविधिक  नकदी  अड  बनाए  रखने  के  प्रयोजन  के  लिए  अपनी  बाहरी  देनदारियों  के  रूप  में

 हिसाब  में  लेना  होगा  ।  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  जोर  दिया  है  कि  इन  हिदायतों  के  उल्लंघन  को

 गंभीरता  सै  लिया  जाएगा  ओर  बंकों  के  खिलाफ  दण्डात्मक  कार्यवाही  की  जाएगी  जिसमें  प्रारक्षित

 नकदी  अपेक्षाओं  में  वृद्धि  भारतीय  रिजषं  बंक  से  मिलने  वाले  पुनवित्त  को  वापस  लेना  और

 मृद्रा  बाजार  तक  पहुंच  घै  इन्कार  करना  शामिल

 बसत्र  निर्यात

 1869.  डा०  खुझो  राम  डंगरोसल  जेस्वाणो  :  क्‍या  बस्तर  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्तगंत  कार्यरत  कपड़ा  मिलों  की  संख्या  कितनी

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दोरान  प्रत्येक  कपड़ा  मिल  की  वित्तीय  स्थिति  क्या

 सरकारी  क्षेत्र  के  ऐसे  कपड़ा  मिलों  की  संख्या  कितनी  है  जो  विदेशों  को  अपने  उत्पादों

 का  निर्यात  कर  रही
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 विदेशों  को  वस्त्नों  का  अधिकतम  निर्यात  करने  वाले  राज्यों  के  नाम  क्या

 (=)  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  वस्त्र  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की
 और

 विदेश  व्यापार  बढ़ाने  और  विदेशी  मुद्रा  अर्जन  हेतु  नवीनतम  वैज्ञानिक  विकास  हेतु  क्या
 कदम  उठाये  गये  हैं

 ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रों  अशोक  :  इस  समय  एनण्टी०्सी०
 लि०  के  अन्तगंत  12  बस्त्र  भिलें  हैं  ।

 एन०टी-सी०  के  अन्तर्गत  मिलों  द्वारा  वर्ष  1989-9.  से  199:-92  के
 दौरान  उठाये  गये  घाटों  को  दाने  वाला  एक  संलग्न  है  ।

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  द्वारा  प्रबन्धित  ।9  वस्त्र  मिलें  विदेशों  को  सामान  का  निर्यात  कर

 रही  हैं  ।

 राज्य-वार  निर्यात  आंकड़े  न  तो  संकलित  किग्रे  जाते  हैं  न  ही  मानीटर  किये  जाते  हैं  ।

 वर्ष  ;५:9-90  से  :  १991-92  के  दौरान  वस्त्र  सामान  के  निर्यात  के  मूल्य  को  दर्शाने

 वाला  एक  संलग्न

 सरकार  ने  वस्त्र  निर्यात  में  बुद्धि  करने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  इनमें  शामिल

 हैं  :  उदारीकृत  विनिमय  दर  प्रबन्ध  प्रणाली  शुरू  परिवतंनशील  मुद्राओं  के  सन्दर्म  में  कोटा  मदों

 के  फ्लोर  मूल्य  निर्घारित  लाइसेंस  की  आवश्यकताओं  के  बिना  नई  बस्त्र  और  परिधान  मशीनरी

 के  आयात  को  सुकर  कुछ  शर्तों  के  अधीन  लाइसेंस  की  आवश्यकता  के  बिना  होजरी
 और  मेड-अप्स  क्षेत्रों  ह्वारा  आवश्यक  पुरानी  मशीनरी  का  आयात  निर्यात  संवर्धन

 योजना  शुरू  करना  जिसके  अन्तरगंत  निर्यात  दायित्व  के  अधोन  पूंजीगत  माल  का  रियायती

 सीमा  शुल्क  पर  आयात  किया  जा  सकता  विशेष  मूम्य  आधारित  अग्रिम  लाइसेंस  योजना  शुरू
 वस्त्र  और  परिधान  निर्यात  हकदारी  वितरण  नीति  के  अन्तगंत  उचित  नीतिगत  उपायों  के  जरिए

 विनिर्माता-निर्यातकों  ओर  निर्यातकों  को  प्रोत्धाहन  देना  आदि  ।

 एन०टी  ०सो०  लि०  के  अस्तगंत  वस्त्र  मिलों  के  घाटों  को  स्थिति

 रु०

 )

 क्रम  मिल  का  नाम  1989-90  1970-91  !99!-92

 |  2  3  4  5

 |

 राजकोट  टैक्सटाइल  मिल्स

 कर

 16  2.90  117.96  148.24

 2.  महालक्ष्मी  मिल्स  313.40  222.49  .  378.91
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 1  2  3  4  5

 3.  पेटलड  मिह्स  277.70  285.93  325.27

 4.  अहमदाबाद  न्यू  टेक्सटाइल  मिल्स  407.70  :35.03  413  75

 5.  अहमदाबाद  जुषीटर  टेक्सटाइल  मिक्स  $19.40  375.33  632  65

 6.  जहांगीर  भिल्स  443.10  311.25  425.93

 7.  राजनगर  नं०  |  5
 8.  राजनगर  नं०  2

 $10.88  392.32  522.51

 9.  वीरमगांव  मिल्स  293.30  231.15  285.57

 10.  न्यू  मानक  चौक  मिल्स  228.90  201.13.  275  33

 11.  हिमाद्री  मिल्स  247.10  192.93  256.64

 12.  फाईन  निर्टिंग  मिल्स  अभी  चालू  नहीं  हुई

 विधरण

 वर्ष  19:9-90  से  1991-92  के  दोरान  वस्त्र  सामान  पटसन  और

 हस्तशिक्क को  के  निर्सल  कर  मूस्स  .

 वर्ष  निर्षात

 हल्‍७एएंधााआ  जब्त

 करोड़-रु०  फ्रिलिग्रव डाल  से  में

 9-90  6473  3888

 ।  8366  4652

 4872

 जीवन  बीमा  निगम  को  पासिसियों  का  अधिक  भुगतान
 प्रबोन  डेंका  :  क्या  बिस्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अधिक  जीवन  बीमा  गुवाहाटी  में  जीवन  वीमा  निगम  की  पालिसियों  के  समपंण

 मूल्य  के  अधिक  मुगतान  तथा  चिकित्सा  झुरुक  के  दुरूपयोग  के  केन्द्र  सरकारः  की  जानकासी  -

 आए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  ओर

 भविष्य  में  ऐसी  अनियमितत/ओं  को  रोकने  हेतु  सरकार  ने  क्या.कदम  उठाए  हैं  .?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  (१)  हां  ।  भारतीय  जोवन
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 बीमा  निगम  के  लेखा  परीक्षा  दल  ने  अम्पर्पण  भूल्म  की:सुलना  में  ।4  904.73  रुपए  राशि  की  अधिक
 अदायगी  करने  सम्बन्धी  29  मामलों  तथा  चिकित्सा  शुल्क  के  रूप  में  225/-  रुपए  राशि  की  अधिक
 अदायगी  करने  के  19  मामलों  का  पता  लगाया  है  ।  ये  मामले  परिकलना  की  त्रुटियों  से  सम्बन्धित  हैंन
 कि  दुब्िनियोम  किए  जाने  सम्बन्धी  मामले  अदा  की  गई  अधिक  राशि  को  वसूल  करने  के  बारे  में

 कार्यथवाई  की  जा  रही  है  ।

 दिल्ली  में  फ्लाई  ओवर/भार०यू०वो  ०/भुमिगत  पंदल-पारपयों  का  निर्माण

 |  श्री  जोवन  दरार्मा  :

 ओशो  भ्ोबल्लभ  पाणिग्रहो  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  तथा  शहरी  कला  आयोग  द्वारा  विमत  महीनों  के  दोरान

 दिल्ली  में  क्रियान्वयन  के  लि  एस्  किए  गए  फ्लाईओव  आ
 र०यू०बी  ०/  भूमिगत  पैदस-पा  रफथों  ह

 की  संख्या  क्‍या

 इन परियोजनाओं का कार्य कब तक प्रारम्भ होने की संभावता ओर इन परियोजनामों की अनुमानित लागत कितनी है ? जल-भतल परिवह्स मंजरालक के राज्य मंत्री जगदीश : दो । क्‍योंकि परियोजनाओं को अभी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाना इसलिए अभी से इन परियोजनाओं के आरम्भ होने की संभावित तारीख बताना संभव नहीं है । लबभग 45 करोड़ रुपये । बोरसूस में मए कोयला क्षेत्र श्री रामचन्त्र डोम : क्‍या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या बीरभूम में विदेशी सहायता से नए कोयला क्षेत्रों के समन्वित इसके साथ ही जलमार्ग के शहरीकरण और इस क्षेत्र में कोयला पर आधारित उद्योगों के लिए कोई योजना और यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? कोयला मंत्रालय में उपमंत्री छझस०शथो० : ओर भारतीय सर्वेक्षण द्वारा पदिचम बंगाल राज्य में स्थित बीरभूम जिले की कोलफील्डस में क्षेत्रीय अन्वेषण कार्प प्रगति पर कोयले के भण्डारों को प्रमाणित करने के लिए विस्तृत अन्वेषण कार्य क्षत्रीय अन्वेषण कार्य पूरा किए जाने के पश्चात्‌ ही किया जा सकता कोलफील्ड्स के विकास की व्यवहायंता तथा कोयले पर आधारित उद्योगों को स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में कोई भी दृष्टिकोण विस्तृत रूप में अन्वेषण काये पूरा किए जाने के पश्चात्‌ ही अपनाया जा सकता दि
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 करों/झुल्कों  को  वसूलो

 1873.  श्री  राम  नाइक  :  क्‍या  जित्त  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1991  से  30  1991  ओर  ।  1992  से  30

 1992  तक  निगमित  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  ओर  सीमा  शुल्क  की  कितनी  वसूली  की

 उपरोक्त  प्रत्येक  कर  शुल्क  के  मामले  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  अथवा  कमी  हुई
 और

 इस  वृद्धि  अथवा  कमी  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइवर  :  ओर  दिनांक

 1991  से  30  1991  तथा  दिनांक  ।  1992  से  30  1992  के  दोरान

 निगम-कर  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  तथा  सीमा-शुल्क  की  वसूली  तथा  इन  प्रत्येक

 के  मामले  में  वृद्धि  की  प्रतिशतता  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :--

 ee  -  64  «न  जनम 3  ७.  पी

 दिनांक  1  1991  दिनांक  ।  1992  प्रतिशत
 से  30  1991  से  30  1992  वृद्धि

 के  दौरान  वसूली  के  दोरान  वसूली

 रुपयों  रुपयों

 7  जप  --+--  -

 आयकर  1954  2892.  48.00

 निगम-कर  1422  3160  122.22

 केन्द्रीय-उत्पाद  शुल्क  12690  14472  72  14.04

 सीमा-छुल्क  9224  11885  28.85
 वश  गण

 चालू  वित्त  वर्ष  के  प्रथम  6  महीनों  के  दौरान  आयकर  तथा  तिगम-कर  की  वसूली  में  हुई

 बद्धि  के  लिए  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उत्तरदायी  कारण  इस  प्रकार  हैं--अग्निम-कर  की  अदायगी  करने

 की  समय-सूची  में  कर  निर्धारण  कर  की  अपेक्षाकृत  अधिक  वसूली  तथा  मार्ग

 की  बेहतर  वसूली  ।  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  तथा  सीमा-शुल्क  की  वसूली  में  हुई  वृद्धि  अन्य  बातों  के  साथ-१

 साथ  क्रमशः  विनिर्भित  माल  में  तथा  आयात  के  मूल्य  में  वृद्धि  के
 कारण  हुई

 परिधान  निर्यात  सम्बन्धों  नोति

 1874.  डा०  लक्ष्मीनारायभ  पाण्डेय  :  क्‍या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्‍या  सरकार  ने  गर-कोटा  म॒दों  को  कोटा  वाले  देशों  को  और  कोटा  मदों  गैर  कोटा  वाले

 देशों  को  निर्यात  करने  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कोई  नीति  घोषित  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
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 क्‍या  ऐसे  खण्ड  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दोरान  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन

 प्रोत्साहन  परिषद  को  आवेदन  करने  के  लिए  रेशम  के  परिधान  शामिल  किए  गए

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दोरान  रेशम  के  वस्त्रों  के  निर्यात  के लिए  कितने  आवेदन
 प्राप्त

 (=)  इस  खण्ड  में  आने  वाले  रेशम  सहित  वस्त्रों  में  कया  कोई  परिवर्तन  किया  गया  है  अथवा
 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  और  नहीं  ।

 से  वर्ष  1990  से  गेर-कोटा  निर्यातक  हकदारी  )  प्रणाली  के  अंतर्गत
 कोटों  के  आवंटन  के  लिए  रेशमी  परिधानों  के  निर्यात  को  ध्यान  में  रखा  गया  सरकार  ने
 अभी  हाल  में  यह  निर्णय  लिया  था  कि  इस  प्रणाल्नी  के  अन्तर्गत  वर्ष  1993  के  लिये  आवंटन  के  लिए
 रेशमी  परिधानों  पर  चिचार  नहीं  किया  जाएगा  क्योंकि  विशुद्ध  रेशम  एक  गंर-एम०एफ०ए०  फाइबर

 है  ।  कुछ  प्राप्त  हुए  भम्यावेदनों  के  आधार  पर  सरकार  ने  निर्णय  की  समीक्षा  की  है  और  अब  ऐसा
 निर्णय  लिया  गया  है  कि  वर्ष  1993  के  दौरान  एन०क्यू०ई०  प्रणाली  के  अन्तगंत  रेशमी  परिधान  कोटों

 के  लिये  पात्र  बने  रहेंगे  ।

 लघु  ओश्योगिक  ओर  निर्यातोन्मुखो  एककों  को  सहायता

 1875.  श्री  हाराधन  राय  :  क्‍या  कित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  दिचार  पूर्वी  ओर  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  वित्तीय  संकट  का  सामना  कर

 रहे  लघु  ओद्योगिक  ओर  निर्यातोन्पुखी  एककों  को  वित्तीय  सहायता  देने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्ची  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  भारतीय  रिजव  बंक  ने  इसके  लिए  कोई  योजना  बनायी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  नहीं  ।  पूर्वी  तथा

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  वित्तीय  तंगहाली  का  सामना  कर  रहे  लघु  औद्योगिक  तथा  निर्यातोन्मुल  एककों  को

 वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  विशेष  योजना  सम्बन्धी  कोई  भी  प्रस्ताव  सरकार  अथवा  भारतीय  रिजवं

 बेक  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 सरकार  तथा  भारतीय  रिजवं  बेंक  पूर्वी  तथा  पूर्वोत्तर  क्षत्रों  में  स्थित  बंकों  की

 निधियों  के  संवितरण  में  सतत  कम  ऋण-जमा  अनुपात  की  जानकारी  है  ।  किसी  राज्य/क्षेत्र  की  ऋण

 को  खपाने  की  क्ष  पता  आधारभूत  सुविधाओं  के  विकास  और  अपेक्षित  निविष्टियों  की  उपलब्धता  तथा

 कृषि  और  ओऔद्योगिक  उत्पादन  के  लिए  विपणन  सम्बन्धी  साधनों  आदि  ज॑सी  बातों  पर  निर्मर  करती

 भारतीय  रिजवं  बंक  बेकों  को  अलग-अलग  राज्यों  में  उक्त  अनुपात  में  व्यापक  असमानता

 को  दूर  करने  के  लिए  कहा

 ३9



 लिखित  उत्तर  4  1992

 विदेशी  ऋण  सेवा  का  भुगतान

 1876.  श्री  संयद  शाहाबुद्दीन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  विदेशी  ऋण  सेवा  के  रूप  में  कितनी  राशि  का  मुगतान  किया

 इस  वर्ष  के  दौरान  यह  निर्यात  अग्य  का  कितना  प्रतिशत

 सम्बद्ध  वर्ष  के  दौरान  यह  अनुमानित  सकल  घरेलू  उत्पाद  का  कितना  अतिशत

 मूलधन  के  पुनर्भुगतान  पर  ओर  स्वदेश  भेजी  गई  जमा-राशियों  पर  व्छूण  सेवा  राशि

 कितनी-कितनी  और

 पहले  छः  माह  के  आंकड़ों  क ेआधार  पर  मोजूदा  चर्ष  की  कया  करेगी
 ?

 जित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेहवर  :  वर्ष  199!-92  के  दौरान  बकाया

 विदेशी  ऋण  पर  मूलघन  की  वापसी  अदायगी  और  ब्याज  अदायगी  137:9  करोड़  रुपए  की  थी  ।

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  बिदेशी  ऋण  परिशोधन  अदायगी  निर्धात  आय  का  30.8

 प्रतिशत  थी  ।

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  विदेशी  ऋण  परिशोधन  अदायगी  सकल  घरेलू  उत्पाद  का
 2.26  प्रतिशत  होने  का  अनुमान  है  ।

 वर्ष  19?  -92  के  दोरान  विदेशी  ऋण  के  मूलधन  की  वापसी  अदायगी  से  सम्बन्धित

 ऋण  परिझोघन  अदायगी  की  राशि  7676  करोड़  रुपए  वर्ष  1991-92  के  दौराम  अनिवासी

 )  रुपया  लेखे  ओर  धिदेशी  मुद्रा  अनिषासी  खाते  से  निवल  बाह्यप्रवाट  16540  लाख  अमेरिकी

 डालर

 (3)  वर्ष  1992-93  2-93  के  दौरान  विदेशी  ऋणों  के  ऋण  परिशोधन  अदायगी  की  राशि  17609

 करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान  है  ।

 भारत-नेपाल  सो  मा  पर  सामान  को  तस्करी

 1877,  थ्रो  भोगेन्द्र  का  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  को  बिहार  के  मधुबनी  जिले  में  भारत  और  नेपाल  के  बीच  सामान  की
 तस्करी  किये  जाने  की  जानकारी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  का  बिद्धार  के  मधुबनी  जिले  में  स्थानीय  सीमा  शुल्क  केन्द्र  स्थाधित
 «का  विचार

 तो  तल्सस्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (३)  इसे  कब  तक  स्थापित  किया  जाएगा  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शमेश्थर  :  और  प्राप्त  रिपोर्टों  से

 बिहार  के  मधुबनी  जिले  की  सीमा  पर  भारत-नेपाल  के  बीच  बड़  प॑माने  पर  तस्करी  होने  का  पता  नहीं
 इलता है  ।  ब्ध  1992  के  दो  अब  तक  इस  बिले  में  लगभग  37.19  लाख  रुपए  मूल्य  का

 निधिद्ध  माल  पकड़ा  गया  है  ।

 से  मधुबनों  जिले  में  जयनगर  में  एक  भू-सीमा  शुल्क  चोकी  है  और  इस  समय  इस
 जिले  में  कोई  अन्य  भू-ततीमा  शुल्क  चौकी  स्थापित  क  रने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 भारतीय  कपास  निगम  द्वारा  रूई  निर्यात  हेतु  अंतर्राष्ट्रीय  निजिद्या

 1878.  श्री  श्रीबल्लभ  पराणिग्नहो  :  क्‍या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  कम्मास  निगम  ने  रूई  के  निर्यात  हेतु  अंतर्राष्ट्रीय  निविदा  आमन्त्रित

 की

 यदि  तो  तत्धंबंधी  ब्योरा  क्‍या

 विभिन्‍न  किस्मों  की  रूई  के  निर्यात  का  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अश्योेक  :  ओर  29  1992

 को  भारतीय  कपास  निगम  ने  (1991-92)  की

 1007,  एल०आर०ए०  तथा  किस्मों  के  लिए  प्रस्ताव

 आमंत्रित  करने  के  लिए  स्टेपल  कपास  के  निर्यात  के  लिए  थिश्वन्यापी  निबिदा  जारी  की  9
 1992  को  दी  गई  निकिदा  के  प्रत्युत्तर  में  3,25,650  गांठों  के  प्रस्ताव  में  से  केकल  20,516

 यांठों  की  ही  बिक्री  की  जा  सकी  ।  25  1992  को  खोली  गई  दूसरी  निविदा  में  से  भारतीय

 कम्लस  निभम  क्रो  1,71,50।  यांठों  की  बोलियां  ही  प्राप्त  हुईं  जिसमें  से  12,265  यांठों  की  बिक्ली

 हुई  ।  इन  दोनों  निविदाओं  के  बन्द  होने  के समय  48,941  गांठों  की  बिक्री  हुई  जिसमें  से  46,000
 गाठें  वर्ष  1991-52  की  उपज  तथा  32,941  गांठें  बर्ष  1992-93  की  उपज  में  से  थीं  ।

 कोई  किस्म-वार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  थे  ।

 उपरोक्त  भाग  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हथकरघधा/हस्तशिल्प  ओर  लर्म  बस्‍्तुओं  का  लिर्धात

 1879.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  बच्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि  :

 )  कया  विद्व  बाजार  में  उड़ीसा  के  हस्तक्िल्प  और  चर्म  उत्पादों  की  भारी

 मांग

 यदि  तो  इन  वस्तुओं  को  बढ़ावा  देने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 ड्स  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  वद्धि  करने  नध्‌  सुथमियों  को  अतिरिक्त  प्रोत्साहन
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  +प्रा'कदम  रुठांपे  गये  हैं  और  सरसंबंधी  अयौरा क्‍या  है  ?
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 तहत  न  ७० कावाकक  कप  भ३  3७-3०»  लज्जकता

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  विश्व  बाजार  में  उड़ीसा  में

 निर्मित  हस्तशिल्प  तथा  चमड़ा  उत्पादों  की  कुछ  मांग  है  ।

 और  सरकार  देश  से  हस्तशिल्प  तथा  चमड़ा  उत्पादों  के  निर्यात  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  अनेक  कदम  उठा  रही  जंसे  विक्रेता-सह-अध्ययन  दलों  को  प्रायोजित

 प्रमुख  बाजारों  में  मेलों  में  विदेशी  व्यापार  पत्रिकाओं  में  विज्ञापन  रिलीज  उत्पाद

 तथा  उपयुक्त  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  के  जरिए  क्वालिटी  उन्‍नयन/निर्यात  सदन  की  मान्यता  के तः  रु  4  ।

 उदं श्य  से  हस्तशिल्प  ओर  हथकरघा  उत्पादों  के  निर्यात  से  प्राप्त  निबल  विदेशी  मुद्रा  आय  को  तिग्रुना
 महत्व  दिया  जाता  है  ।

 ऊन/ऊनो  उत्पादों  का  निर्यात

 1880.  श्रीमतो  बसुन्धरा  राजे  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1992-93  के  दोराउ  ऊन/ऊनी  उत्पादों  के  निर्यात  का  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 गया

 क्‍या  ऊनी  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कोई  नई  नीति  अपनाए  जाने  का

 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 इन  नीतियों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  वर्ष  1992-93  के  दोरान  ऊन
 मौर  ऊनी  बस्त्र  उत्पादों  के  निर्यात  के  लिए  263  करोड़  रु०  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 से  ऊनी  वस्त्र  उत्पादों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  नई  रणनीति  का  उ्द  श्य
 उत्पादन  आधार  का  विस्तार  बाजारों  को  विविध  बनाना  तथा  उत्पाद  शृंखला  को  विविध
 बनाना

 नई  रणनीति  के  क्रियान्वयन  के  एक  भाग  के  रूप  में  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :---

 (1)  तमिलनाडु  में  तिरुपुर  को  ऊनी  वस्त्र  तथा  एक्रिलिक  निटवियर्स  को  एक  उत्पादन
 आधार  के  रूप  में  विस्तृत  किया  जा  रहा  है  ।

 (2)  पश्चिम  स्केंडीनिवियाई  देशों  तथा  उत्तरी  अमरीका  में  नए  बाजारों  का  पता
 लगाया  जा  रहा  है  ।

 (3)  ऊनी  परिघानों  तथा  ऊनी  फर्नीक्षिग  जेसे  विविधोकृत  उत्पादों  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन
 दिया  जा  रहा  है  |

 मध्य  प्रदेश  में  ताप  विद्वत  केन्द्रों  के लिए  कोयले  को  सप्लाई

 1881.  श्री  सुशील  चस्र  वर्मा  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )
 कया  मध्य  प्रदेश  में  पाठाखेरा  स्थित  कोयला  खानें  उक्त  क्षत्र  में  स्थापित  ताप  विद्युत

 केस्द्रों  की  कोयले  की  कुल  आवश्यकता  खान  मुहाने  से  पूरी  करने  में  असमर्थ
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 यदि  तो  दो  तीन  वर्षों  के  दौरान  उक्त  विद्युत  केन्द्र  को  कोयले  की  कितनी
 आवश्यकता  थी  तथा  इस  अवधि  के  दौरान  पाठ  खेड़ा  कोयला  खानों  द्वारा  वस्तुतः  उसे  कितना  कोयला
 सप्लाई  किया  ओर

 भविष्य  में  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  कोयले  की  अपेक्षित  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 को  यला  मंत्रालय  के  उपमंत्री  एस०थो०  :  से  सतपुरा  तापीय

 विद्युत  गृह  को  कोयले  की  आवश्यकता  वर्ष  1990-91,  1991-92  2  और  1992-93  के  दोरान

 4.09  मिलियन  4:09  टन  और  4.16  मि०  टन  तक  रही  और  पाथरखेड़ा  खान  से  कोयले  की

 आपूर्ति  2  मि०  टन  रही  ।  इस  विद्युत  गृह  को  पर्याप्त  रूप  में  कोयले  की  आपूर्ति  करने  हेतु  वेस्टर्न

 कोलफील्ड्स  लि०  के  वैकल्पिक  स्रोतों  से  कोयले  का  प्रेषण  करने  की  व्यवस्था  की  गई  वेस्टर्न

 कोलफील्ड्स
 से  सतपुरा  विद्युत  गृह  का  कोयले  के  प्रेषण  किए  जाते  में  तेजी  से  वृद्धि  की  गई

 है  ।  सतपुरा  तापीय  विद्युत  गह  का  वर्ष  1990-91,  1991-92  और  1992-93  (  अवतूबर  माह

 कुल  प्रेषण  किए  गए  कोयले  की  मात्रा  को  नीचे  दर्शाया  गया  है  :

 बषं....रः
 टन

 4990-91
 -  3...

 1992-93  --  3.99

 --  2.30

 )

 तूतीकोरिन  और  भव्रास  में  अफीम  का  जब्त  किया  जाना

 :  882.  राजागोपालन  ओधरण  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1992  के  दोरान  तृतीकौरिन  और  मद्रास  में  बड़े  पंमाने  पर  अफीम  जब्त
 की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  करायी  गई  और

 यदि  तो  तत्प्म्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशवर  :  हां  ।
 |

 सूचना  प्राप्त  होने  के  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  के  अधिकारियों  ने
 22-10-92  0-92  को  तूृतीकोरिन  के  बाह्यांचल  में  कार  को  बीत  में  रोक  कर  तथा  उसमें  छिपी  115.500
 किलोग्राम  अफीम  जब्त  की  ।  इ।की  अनुवर्ती  कायंवाई  के  अनुसार  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  तथा
 स्वापक  नियंत्रण  मद्रास  क्षेत्रीय  एकक  के  अंधकारियों  ने  मद्रास  में  126.400  .  किलोग्राम
 अफीम  जब्त  को  तथा  इस  सम्बन्ध  में  दो  व्यक्ति  अथ  ति्‌  श्री  एम०  देवरा  जन  और  एम०्जी०  रंगानाथन
 को  मद्गाप्ष  में  गिरफ्तार  किया  गया  ।
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 और  जांच  के  दोरान  अभियुक्त  श्री  एम०  देवराजन  ने  यह  बताया  कि  उसे  मद्रास
 में  श्रीलंका  के  एक  व्यक्ति  राज  द्वारा  अफीम  दी  गई  राज  को  तूतीकोरिन  के  सम्परीष )
 माल  को  उसके  मद्रास  से  ढोने  के  पश्चात  एकत्र  करने  के  लिए  आना  जो  श्रीलंका  का
 निवासी  का  अभी  तक  पता  नहीं  चला  है  ।

 गुजरात  में  बक  शाखाएं  खो  लना

 श्री  चर्रेश  फ्टेल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृत  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दोरान  अब  तक  गुजरात  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  ओर  अन्य  बंकों  की

 कितनी  शाखाएं  खोली  जा  चुकी  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  अब  तक  ये  कहां-कहां  खोली  गई

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  गुजरात  में  इन  बंकों  की ओर  अधिक  शाखाएं  खोलने  हेतु  कोई

 अम्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कायवाही  की  गई  है  ?

 विस  मम्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्रो  दलवोर  :  ब्ष  के  दोरान  गुजरात  में
 सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  द्वारा  खोली  गई  शाखाओं  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 ऋ०सं०  बेक  का  नाम  जिले  का  नाम  केन्द्र  का  नाम

 ]  2  3  4

 2.  बेंक  आफ  इंडिया  अहमदाबाद  अहमक्ाबाद

 पु

 2.  बंक  आफ  बड़ोदा  बंसकन्था  चादोतर

 3.  स्टेट  बक  आफ  सोराष्ट्र  भावनगर  भावनगर

 4.  बेंक  आफ  बड़ोदा  गांधीनगर  गांधीनगर  सैक्टर  ०ढी

 5.  इलाहाबाद  बेंक  जामनगर  जामनगर-जी ०  आई  ०डी  ०सी

 ० फेस वा 6. इलाहाबाद बंक जनागढ़ बूनागढ़-माकिटिंग याई 7. सेंट्रल बेंक आफ इंडिया खेड़ा कसोर 8. खेड़ा लम्भवेल 9. इलाहाबाद बंक नादियाड वेशालो रोड बंक आफ बड़ोदा नादिय्राड मिश्चन रोड देना बंक क्‌्ज्छ न्यू अंब।र बेंक आफ बड़ोदा मेहसाणा मेऊ बेक आफ बड़ौदा मेहसाणा चन्सोल 64
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 1  2  3  4

 14.  बेंक  ऑफ  बड़ोदा  पंचमहल  शेहरा

 15.  दिवाड़ा  कालोनी

 16.  इलाहाबाद  बंक  सूरत  सूरत  नानाबाराचा

 17.  वड़ोदरा  वड़ोदरा  आज्वा  रोड  इन्द्रपुरी

 18.  स्टेट  बंक  आफ  सौराष्ट्र  वड़ोदरा  हर्नी  रोड  नियर

 एरोः  ड्रोम

 देना  बेक  वड़ोदरा  महर्षि  अरविन्द  मार्ग
 मान  वी  ०आई०पी०  रोड

 जय  पूपथायय  एप्प  ऑल में

 से  गत  तीन  वर्षों  के  गुजरात में  निम्नलिखित  केन्द्रों  पर  बके  शाखाएं

 लोलने के  लिए  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  थे  :--

 न

 क्रम  सं०  जिले  का  नाम  केन्द्र  का  नाम

 2  3

 1.
 पंचमहल  दहोद

 2.  अहमदाबाद  डायमांड  अहमदाबाद

 3.  बंसकथा  ए०पी०एम०सी०  दीसा

 4.  इंसकंथा  अनेरा

 5.  राजकोट  राबानी  राजकोट

 6.  बंसकंया  श्री  अमीरगढ़

 7...  बंसकंया  शैहोरी

 8.  बंसकंथा  संतालपुर

 9.  पंचमहल  दाहोद

 10  साबरकंथा*  भेलोदा

 11  कच्छठ  कृचछ  ग्रामीण  मृज  की  नई  शाखाएं  एवं  विस्तार

 काउन्टर  खोलना

 12.  मेहसाणा  वदनाभर
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 फे  4  1992

 1  2  3

 13.  खेड़ा  ब्रादक्षपुर  गांव

 14.  बब्साद

 15.  पंज्रसहल  जरकीतगढ़  गांव

 16.  मेहाना  छत्तराल  जी  ०आई०डी०सी ०  कलाल

 17.  सुरेन्द्र  नगर  औुरेद्ध  नगर

 18.  पंचमहल  संत्रामपुर

 19.  बरौच  अंकलेश्वर
 —

 उपर्युक्त  अम्यावेदनों  में  से  भारतीय  रिजर्व  बंक  ने  दो  को  मंजूर  किये  हैं  अतः  बेंक  आफ

 इंडिया  को  पंचमहल  में  दहोद  में  क्रमत्री  शाला  खोलने  की  अनुमति  दी  ।

 गुजरात  से  प्राप्त  योजनाएं

 1884.  श्रो  गाभीजो  मंगराजों  ठाकुर  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  .

 )  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  स्वीकृति  के  गुजरात  सरकार  द्वारा  भेजे  गए  प्रस्तावों  का

 ब्यौरा  क्‍या

 इन  प्रस्तावों  की  वर्तमान  स्थिति  कक  ओर

 इन  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  में  विलंब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  संत्रालय.के  राज्य  मंत्री  जगदीक्ष  :  ओर  वर्ष

 ।  99  2-93  के  दौरान  1992  तक  गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  सम्बन्ध  में  गुजरात  सरकार

 से  77.40  करोड़  रु०  की  राशि  के  31  प्रक्कछक  भआप्त  हुए  इसमें  से  15.22  करोह़  रु०  की  द्राशि

 के  6  प्राक्कलन  संल्वीक्ृत  क्रिए  ज़रा  चुके  इसके  अतिरिक्त  51.08  करोड़  रुण  की  लागत  के  9

 प्राककलनों  पर  विभिन्‍न  स्तरों  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  शेष  !6  प्राक्कलनों  को  राज्य  सरकार
 को  वापस  भेज्र  दिया  गया  है  क्‍योंकि  ये  संस्वक्‍कृत  किए  जाने  वाले  कार्यों  की  सूची  में  श्राममिल  नहीं  हैं  ।

 परियोजना  को  स्वीक्षृति  देने  में  कौरिई  विलम्ब  नहीं  हुआ  है  ।  मंऋलय  में  लम्बित  9

 प्रस्तावों  में  से  50.,9  करोड़  रु०  के  4  प्रस्तावों  पर  काफी  हृद  तक  कार्यवाही  की  जा  चुको  शेष
 5  प्रस्ताव  अभी  हाल  में  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 हु

 ््ि

 शुनकरों  को  सूत  को  आपूर्ति  हेतु  नई  प्रणाली  का  आरम्भ  किया  जाना

 1885.  5.  श्री  नोतोश  कुमार
 :

 ओ  सुकदेव  पासवान  :  ह

 क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  बुनकरों  को  सस्ती  दरों  पर  सूत  की  आपूर्ति  की  वर्तमान

 प्रणालीं के  स्थान  पर  उनको  मिल  दरों  में  सूत  प्रदान  करने  हेतु
 नई  प्रणाली शुरू  करेंने  का

 यदि  तो  बुनकरों  का  इस  वैकल्पिक  प्रणाली  के  अंतगेंत  सृत  खरीदने  के  लिए  क्‍या

 अतिरिक्त  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  विचार

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  फैले  हथकरधा  बुनरकरों  को  रियायती  दर  पर  सूत  देने  हेतु
 प्रस्तावित  योजना  में  क्‍या  प्रबन्ध  किए  गए  और

 यह  योजना  कब  तक  क्रियान्वित  हो  जाएगी  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  अशोक  :  नहीं  ।  सरकार  ने  हथकरघा

 बुनकरों  को  मिल  गेट  मूल्यों  पर  सूत  की  आपूर्ति  के  लिए  अंभी  हाल  ही  में  एक  संक्योधित  योजना  लागू
 की

 और  राष्ट्रीय  हृथकरधा  विकास  निगम  के  तत्वावधान  में  लागू  कौ  गई  मिल  गेट

 मूल्यों  प्र  सूत  की  आपूर्ति  की  इस  योजना  में  राज्य  हथकरधा  अभिकरणों  जंसे:---राज्य  हथयकरघा
 विकास  निगम  ओर  राज्य  शीर्ष/क्षेत्रीय  हथकरघा  बुनकर  सरकारी  सभितियों  में  पंजीकृत  बुनकरों  को

 सूत  की  आपूर्ति  की  बात  कही  गई  इस  योजर्नां  में  इन  अभिकरंणों  के  सार्थ  कीयेरत  व्यक्तिगत

 बुनकरों  को  भी  शामिल  किया  गया  इस  बोजना  के  अंतर्गत  राष्ट्रीय  हृथक  रधा  विकास  निगम  व

 199  2-93  के  दौरान  10  मिलियन  किलोग्राम  सूतः  को  आपूर्ति  करेगा  ।  भारत  सरकार  राष्ट्रीय

 हथकरघा  विकास  निगम  द्वारा  मिल  गेट  मूल्यों  पर  किए  गए  कुल  सूत  की  आपूर्ति  के  कुल  मूल्य  का

 20:  की  दर  से  सब्सिडी  का  भुगतान  करेगा  जो  निगम  द्वारा  परिवहन  व्यय  ओर  ऊपरो  खर्बचों  के  लिए

 होगा  ।  हथकरधा  अभिकरणों  को  विक्रय/सप्लाई  किए  गये  सूत  निगम  द्वारा  वास्तव  में  इन  अभिकरणों
 के  उत्पादन  केन्द्रों।जिला  स्तर  के  कार्यालयों  तक  पहुंचायेगा  बशतें  सूत  की  मांग  कम  से  कम  एक  ट्रक

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 |
 हथकरघा  बस्श्रों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  महिला  संगठनों  के  लिए

 विशेष  प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 1886  श्रीमती  भावना  चिखलिया  :  क्‍या  ब्त्र  मंत्री  यहे  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्‍न  देझों  को  राजस्थानी  हथकरघा  बस्त्रोंਂ  एंवं  सिले-सिलाए
 वस्त्रों  का  निर्यात  करने  की  कोई  योजना  बनाई  है  ताकि  इस  क्षेत्र  में  और  अधिक  दस्तकारी

 और  स्व-रोजगार  को  ब्रढ़ावा  मिल

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  उक्त  क्षेत्र  के  महिलों  संगर्ठतों से  विक्षिष  प्रंशिंकर्ण  चलाने  हेतु

 कोई  अध्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ताकि  विश्व  के  नवीनतम  फंशन  के  अनुरूप  वच्त्रों की  नई-नई
 छिजाइन  और  उनकी  तकनीक  को  बनाया  रला  जा
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 यदि  तो  क्या  इन  संगठनों  ने  केन्द्र  से महिला  स्व-रोजगार  कार्यक्रम  को  संवर्धित  करने

 ओर  हथकरघा  एवं  दस्तकारी  क्षेत्र  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  भी  मांगी  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अक्षोक  :  और  सरकार  ने  समस्त

 भारत  से  हथकरधा  और  सिले  सिलाए  परिधानों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाये  हैं
 जिसमें  शामिल  हैं  :  बिक्री-सह-अध्ययन  दलों  को  प्रायोजित  प्रमुख  बाजारों  के  मेलों  में  भाग

 विदेशी  व्यापार  पत्रिकाओं  में  विज्ञापन  प्रकाशित  शुल्क  वापश्षी  की  स्वीकृति  और  उचित  कोटा

 नीति  उपाय  ।  अपरल  निर्यात  संवर्धन  परिषद  परिधान  विनिर्माण  कामगारों  को  प्रशिक्षण  प्रदान  करने
 के  लिए  जोधपुर  और  जयपुर  में  अपरल  प्रशिक्षण  और  डिजाइन  केन्द्र  की  स्थापना  कर  रहो  है  ।

 से  हस्तछिल्प  क्षेत्र  में  छिल्पों  में  प्रक्षिक्षण  योजनाओं  के  अन्तगंत  निम्नलिखित
 संगठनों  उनके  सामने  दक्षयि  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  हैं

 1.  एस०ई०डब्ल्यू  ०0०,  अहमदाबाद  में  पंच  वर्क  ।

 2.  एस  ०ई०टी  जयपुर  में  दरी  विनिर्माण  ।

 सरकार  ने  एस०ई०डब्ल्यू०ए०  के  शिल्प  विकास  केन्द्र  के  लिए  अनुदान  सहायता  पहले  ही

 मंजर  कर  दी  यदि  संबद्ध  राज्य  सरकारों  के  जरिये  उपरोक्त  संगठनों  से  हथकरघा  क्षेत्र  से

 सम्बन्धित  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  होते  हैं  तो  हृथकरघा  क्षेत्र  में  कार्यान्वित  पंकेज  योजनाਂ

 के  अन्तर्गत  उन  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  बाल  श्रमिक

 1887.  श्री  रूप  चन्द  भुरमसु  :

 थ्रो  प्रफूल  पटल  :

 श्री  नवल  किशोर  राय  :

 श्री  एम०थो०वो  ०एस०  भृति  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उत्तर  प्रदेक्ष  में  कालीन  तथा  ताला

 उद्योगों  में  बड़ी  संख्या  में  बच्चे  कार्य  करते  हैं  तथा  उन्हें  उस  उद्योग  से  सम्बन्धित  जोखिमों  का  सामना

 करना  पड़ता  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 अ्रम॒  मंत्रालय  सें  उपसंत्री  पथन  सिंह  :  हां  ।

 कारखाना  1948  के  अन्तमंत  कारश्षानों  में  बालकों  का  नियोजन  प्रतिषिद्ध

 है  ।  इसके  बाल  श्रम  एवं  विनियमन  )  1986  की  ध।रा  3  के  अन्तनेत
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 दी  गयी  अनुसूची  कतिपय  जोखिमकारी  व्यवसायों/कार्यो  में  बालकों  के  नियोजन  को  प्रति५िद्ध  करती  है
 जिसमें  कालीन  बुनाई  उद्योग  भी  शामिल  इन  उपबन्धों  के  प्रवर्तन  का  दायित्व  राज्य  सरकारों  का

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  उपबन्धों  के  देहतर  प्रवर्तन  के  लिए  कारंवाई  कर  रही  है  ।

 बाल  श्रम  को  क्रमिक  रूप  से  समाप्त  करने  के  लिए  विधायी  उपबन्‍्धों  के  प्रभावी  प्रवर्तन  के

 राष्ट्रीय  बाल  श्रम  |  987  बनायी  गयी  हैं  जिसमें  बात-श्रमिकों  तथा  उतके  परिवारों
 के  लाभ  के  लिए  सामान्य  कल्याण  तथा  विकास  कार्यक्रम  पर  जोर  कामकाजी  बालकों  के  लिए

 स्वास्थ्य  कोशल  विकास  आदि  जेसे  कल्याणकारी  योगदान  की  व्यत्रस्था  करने  के  लिए
 बाल  श्रम  की  बहुलता  बाले  क्षेत्रों  में  परियोजनाएं  शुरू  किया  जाना  शामिल  उत्तर  प्रदेश  में  चार

 राष्ट्रीय  बाल  श्रम  परियोजनाएं  आरम्भ  की  गई  बाल  श्रमिकों  के  लाभ  के  लिए  कार्योन्मुखी
 परियोजनाएं  शुरू  करने  के  लिए  स्वयंसेवी  संस्थाओं  को  वित्तीय  सहायता  भी  प्रदान  की  जाती  है  ।

 कर्माटक  में  तटीय  कोल  टमिनल  के  लिए  आस्ट्रेलिया  का  प्रस्ताव

 1888,  श्रीमतो  चन्द्रप्रभा  अर्स  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करू  कि  :

 क्‍या  आस्ट्रेलियाई  कंपनी  ने  कर्नाटक  में  तटीय  कोल  टर्मिनल  हेतु  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  परियोजना  को  मंजूरी  दे  दी  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  स्वीकृति  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 को  यला  मंत्रालय  में  उपभंत्री  एस०बी०  :  से  इस  सम्बन्ध  में

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  एक  आस्ट्रेलियाई  कंपनी  ने  कर्नाटक  में  तटौय  विद्युत  गृहों  जोकि

 आयातित  कोयले  द्वारा  चालित  स्थापित  किए  जाने  की  पेशकश  के  साथ  कनटक  सरकार  से

 सम्पर्क  किया  है  ।  एक  तटीय  टमिनल  को  स्थापित  क  जिससे  इस  आयातित  कोयले  का  रख-रखाव

 किया  जा  इस  पेशकक्ष  के  एक  अंश  के  रूप  में  है  ।  आरम्भ  में  कंपनी  ने  इस  परियोजना  के  लिए

 एक  मास्टर  प्लान  तैयार  करने  के  सम्बन्ध  में  निमंत्रण  मांगा  यह  प्रस्ताव  अभी  बहुत  ही  प्रारंभ

 अवस्था  में  है  तथा  यहां  तक  कि  प्रस्तावित  विद्यत  गृह  और  कोयला  टममिनल  की  स्थिति  को  अभी  राज्य

 मरकार  द्वारा  सुझाया  जाना  अतः  इस  स्थिति  में  इस  परियोजना  के  वारे  में  निर्णय  लिए  जाने  के

 लिए  किसी  समय  सीमा  का  उल्लेख  किया  जाना  संभव  नहीं  होगा  ।

 आई०टो  ०आई०  के  लिए  बिधष्व  अंक  से  सहायता

 1889.  श्री  सत्यवेव  सिह  :

 भओ  राजेसा  अभ्निहोत्रो

 क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विए्व  बंक  ने  देश  में  ओलोगिक  प्रद्षिक्षण  संस्थानों  तथा

 तकनीकी  क्षिक्षा  को  बेहतर  बनाने  हेतु  दो  बड़ी  परियोजनाओं  को  स्वीक्ृति  प्रदान  की
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  १था  विश्व  बेंक  द्वारा  उपरोक्त  परियोजनाओं  के

 लिए  कुल  कितनी  वित्तीय  सहायता  स्वीकृत  की  गई
 घनराशि

 उक्त  परियोजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  घनराशि  दिये  जाने  की

 संम्मवना  और

 उक्त  परियोजनाएं  कब  तक  पूरी  द्वो  जायेंगी  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पवन  सिंह  :  ये  परियोजनाएं
 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  परियोजना  हैं  जो  रोजगार  एवं  प्रशिक्षण  श्रम  मंत्रालय  द्वारा
 क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  गौर  तकनीशियन  शिक्षा  परियोजना  शिक्षा  मानव॑  संसाधम  विकास
 मंत्रालय  द्वारा  क्रियान्वित  कीਂ  जा  रही  हैं  ।

 व्यावसाबिक  प्रश्चिक्षम  का  का््यास्क्यन  1989  में  आरम्भ  हुआ  था
 और  यह  आठवीं  योजना  में  जारी  इस  परियोजना  के  अन्तगंत  19  योजनाएं  इस  परियोजना
 का  उद्देश्य  राष्ट्रीय  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  पद्धति  में  ग्रुणात्मक  एवं  मात्रात्मक  सुधार  लाना  तथा  उच्च

 कौशल  और  हाई-टेक  क्षेत्रों  में  भी  कार्यक्रमों  काः  विस्तार  करना  तथा  उनमें  विविधता  ल्लाना  और
 परम्परागत  क्षेत्र  में  महिलाओं  लिए  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  सुविधाओं  में  वृद्धि  करना  इस

 से  प्रशिक्षण  पद्धति/तकनीकों,  कार्यशाला  उपकरण  एवं  भवनों  को  आधुनिकीकृत  करने  हेतु
 राज्य  सरकारों  एवं  केन्द्र  सरकार  को  सहायता  मिलेगी  ।  इसः  परियोजना  का  क्षेत्र  राष्ट्रीय  है  जिसमें

 ऐसे  28  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  शामित्र  हैं  जिनमें  औद्योगिक  प्रशिक्षण  ध्षंस्थान  स्थित  हैं  तथा  इसे
 रोजगार  एवं  प्रशिक्षण  महानिदेशालय  के  समन्वयन  ओर  निर्देशन  के  अधीन  वर्ष  1989-90  से  लेकर
 7  वर्षों  की  अवधि  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इस  परियोजना  के  लिए  विश्व  बेंक  से  प्राप्त

 संशोधित  ऋण  का  आवंटन  एस०डी  ०आर०  1597  लाख  2200  लाख  अमरीकी  डालरें

 के  विश्व  बंक  ने  तकनीकी  शिक्षा  के  संवर्धन  के  लिए  जिसमें  16  राज्यों

 एक  संघ  शासित  प्रदेश  में  अाखल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  द्वारा

 प्राप्त  $00  से  अधिक  पॉलिटेक्निक  शामिल  क ेलिए  1600  करोड़  रुपए  से  अधिक  की  लागत  की

 परियोजत्रा  के  लिए  1990-99  990-99  की  अवधि  के  दो  चरणों  3733  लाख  विश्लेष  आदानं

 अधिकार  )  5170  लाख  अमरीकी  डालर  के  की  ऋण  सहायता
 प्रदान  करने  को  सहमत  हो  गया  पहले  चरण  का  कार्य  5-12-1>90  को  तथा  दूसरे  चरण  का

 कार्य  29-01-1992  को  आरम्भ  हो  गया  ।

 केन्द्र  सरकार  7  वर्ष  की  अवधि  के  दोरान  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  परियोजना  के  लिए
 687.79  करोड़  प्रदान  करेगी  जिंसमें  विश्व  कक  द्वाश  के  रूप  में  दी  जाने  वाली  65%  राशि

 शामिल  है  ।  तकनीशियन  शिक्षा  परियोजना  एक  राज्य  क्षेत्र  की  परियोजना  है  और  सम्पूर्ण

 परियोजना  लागत  आरम्भ  में  संबंधित  राज्य  सरकार  द्वारा  उनके  प्लान  आवंटनों/वाषिक  बजट  में  से

 प्रदान  की  जाती  है  और  बाद  में  जिन  की  प्रतिपूर्ति  का  दावा  अनुभोद्वितਂ  फरियोध्षमा  के  कार्यकलापों  पर

 खच्े  किए  गए  वास्तविक  व्यय  के  बारे  में  सहमत  अनुपात  में  बंक  से  किया  जाता  है  .।

 जबकि  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  परियोजमा  31  1996  तक  पूछ  होने की
 आशा

 तकतीशियन  दिक्षा  परिकोज़ना  को  अनधि  7
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 ]

 एच०एम०टी०  लिमिटेड  द्वारा  सोमा  शुल्क  का  अपवंचन

 1590.  डा०  अमतलाल  कालिदास  फ्टेस  :  क्‍या  बिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सीमा  शुल्क  मुम्बई  ने  एच०एम०टी०  लिमिटेड  द्वारा  सीमा  शुल्क  के  कथित

 अपब्रंचन  का  श्रत्ना  समाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 इस  संबंध  में  दोषी  पाये  ग्रए  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  रामेशवर  :  से  मुम्बई  सीमा  शुल्क  ने

 विगत  समय  में  मैसर्स  एच०एम  लिमिटेड  द्वारा  सीमा  शुल्क  अपवंचन  किए  जाने  के  किसी  मामले

 की  सूचना  नहीं  दी  है  ।

 बेटरी  चखालित  बसे

 1891.  श्री  ताराचन्द  खब्डेलवाल  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  मे  राजघानी  में  विद्युत  चालित  बसें  शुरू  कर  दी

 यदि  तो  दिल्ली  के  पुराने  शहर  में  ऐसी  कित्तनी  बसें  चलन  रही  हैं  और  किन-किन  रूटों
 :  श्रओ  क्षसे  श्रल  रही

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पुराने  शहर के  क्षेत्र  में  और  अधिक  विद्युत  चालित  बर्से  शुरू
 करने  का  है

 4  बदि  तो  कब  ओर  यदि  तो  इसके  कया  कारध

 क्‍या  राजधानी  में  अधिकांश  विद्युत  चालित  बसों  को  बंद  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भ  तल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  दिल्ली  ऊर्जा

 विकास  एजेंसी  ने  राजधानी  में  वंटरी  व्से  शुरू  की  हैं  ।

 दिल्ली  नगर  क्षेत्र
 के

 निम्नलिखित  रूटों  पर
 32  बसें  चल  रही

 (1)  अन्तर्राज्यीयਂ  बस  अड्डा  सै  फतेहचुरी

 (2)  लाल  किले  सै  फ़तेहपुरी

 (3)  पहाड़गंज  से  बारादूटी

 4)  फतेहपुरी  से  कनॉट  प्सेस

 है

 ।
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 (5)  अन्तर्राज्यीय  बस  अड्डा  से  कनॉट  प्लेस

 हां  ।

 किसी  निर्धारित  तारीख  के  बारे  में  नहीं  बताया  जा  सकता  ।

 हां  ।

 अक्सर  पेश  आने  वाली  चॉपर  कंट्रोलर  समस्याओं  के  कारण  बेटरी  चालित  बसों  के

 मोजूदा  बेड़े  का  प्रचालन  प्रभावित  हुआ

 बुनकरों  के  लिए  कल्याण  योजना

 1892.  झ्ो  एम०जी०  रेड्डी
 :

 श्री  बारे  लाल  जाठव  .

 ओ  घिजय  कफूमार  यादव  :

 श्रो  बापू  हरि  चोरे  :

 श्रो  रूप  चन्द  मुरसु  :

 क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  विशेषकर  बिहार  में  हथकरधा  बुनकर  घोर  संकट  का  सामना  कर  रहे

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  इस  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  कराने  का  विधार  है  अथवा  हुथकरधा

 बुनकरों  के  लिए  कोई  नई  योजना  आरम्भ  की

 यदि  तो  ८त्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 S)  क्‍या  सरकार  ने  बुनकरों  के  कल्याण  तथा  उत्पादन  विक्षेषरूप  से  जनता  कपड़े  के

 उत्पादन  में  लगे  बुनकरों  को  नियमित  और  समुचित  मजदूरी  सुनिश्चित  करने  पर  बल  दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :  और  यद्यपि  ऐसी  कोई  विशेष
 रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  लेकिन  पूरे  देश  के  हथकरघा  बुनकर  जिसमें  बिहार  के  बुनकर  भी  शामिल  हैं

 सूत
 के  मल्यों  में  निरन्तर  उतार-चढ़ाव  और  त॑यार  माल  की  कम  निकासी  के  कारण  प्रभावित  हए  हैं 8५  8  ।

 भारत  सरकार  के  पास  विस्तृत  आंकड़ा  आधार  है  और  हथकरघा  बुनकरों  के  कल्याण  के

 लिए  कई  योजनाएं  आरम्भ  की  गई  हैं/अथवा  उनका  संणोधन  किया  गया  है  ।

 कार्यशाला-सह-आवास  के  निर्माण  के  लिए  अधिक  सबसिडी  सहायता  देने  हेतु  वर्ष
 199  1-92  से  इस  योजना  में  संश्षोघन  किया  गया  वर्ष  |99  2-:13  से  समूह  बीमा  योजना  नामक

 एक  नई  योजना  आरम्भ  की  गई  है  जिसमें  लाभान्वित  हथकरधा  बुनकर  को  !0  हजार  रुपए  तक  के

 बीमे  की  सुविधा  दी  गई

 -  72
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 हां  ।

 जनता  कपड़ा  योजना  के  अन्तगंत  कड़े  नियम  बनाए  गए  हैं  जिसमें  प्रत्येक  कार्यान्वयन
 अभिक रण  ३  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  बुनकरों  को  नियमित  रूप  से  उचित  भत्ते  दिए  जाएं  ।

 इस  पहलू  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  समय-समय  पर  भौतिक  निरीक्षण
 भी  करना  होगा  ।

 स्कूटर  को  क्षरोीद  हेतु  अग्रिम  घनराशि

 1893. 3.  श्रो  फूल  चन्द  वर्मा  :

 श्री  बो०एल०  शर्मा

 क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केन्द्र  सरकार  के  कमंचारियों  को  स्कूटर
 खरीदने  के  लिये  दिए

 जा  रहे  अग्रिम  की  राशि  स्कूटर  की  वास्तविक  लागत  से  बहुत  कम

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  स्कूटर  की  खरीद  हेतु  दूसरी  बार  दी  जाने  वाली  राशि  पहले  से  और  कम  कर  दी

 गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 (gs)  सरकार  का  स्कूटर  की  खरीद  हेतु  हर  बार  वास्तविक  लागत  के  बराबर  राशि  प्रदान

 करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  वा  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्र।लय  में  राज्य  मंत्रों  शास्ताराम  :  और  वतंमान  नियमों  के

 तहत  1500  रुपए  तथा  उससे  अधिक  प्रतिमाह  मूल  वेतन  पाने  वाले  सरकारी  कर्मचारी  मोटर

 स्कटर  खरीदने  के  लिए  पेशगी  की  मंजूरी  के  हकदार  होते  पेशगी  की  राशि  !3,000  रुपए  अथवा

 8  महीनों  का  मूल  वेतन  अथवा  मोटर  साईकल/स्कूटर  का  पूर्वानुमानित  इनमें  से  जो  भी  सबसे

 कम  होती  है  ।  सरकारी  कमंचारियों  के  पास  यह  विकल्प  भी  होता  है  कि  वे  स्कूटर/मोटर  साईकल

 के  लिए  ली  गई  अग्रिम  राक्षि  तथा  वास्तविक  लागत  के  बीच  की  यदि  कोई  को  पूरा  करने

 के  लिए  अपने  सामान्य  भविष्य  निधि  खाते  में  से  8000  रुषए  तक  की  राशि  पेशगी  के  रूप  में  ले

 सकते  हैं  अथवा  निकाल  सकते  हैं  ।  संसाधनों  की  कमियों  को  देखते  हुए  स्कूटर/मोटर  साईकल  अग्रिम

 की  राशि  को  वढ़ाना  संभव  नहीं  है  ।

 और  दूसरी  बार  तथा  उसके  परचात्‌  के  अवसरों  पर  स्कूटर/मोटर  साईकल  अग्रिम

 की  रासि  10,000  रुपए  अथवा  6  महीनों  का  मूल  वेतन  अथवा  स्कूटर  का  पूर्वानुमानित  इनमें

 से  जो  भी  सबसे  कम  तक  सीमित  रल्ली  जाती  है  क्योंक्रि  पुराने  स्कूटर  को  वेचकर  भी

 जारी  को  राशि  प्राप्त  होती  जिसका  स्कूटर/मोटर  साईकल  खरीदने  के  लिए  किया  जा

 सकता  है  ।

 ऊपर  से  तक  की  स्थिति  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 73



 4  1992

 तथा  कोफंपोसा  में  पकड़े  गए  व्यक्ति

 1894  श्री  शंकर  सिंह  वाश्लेला  :

 श्री  हरिलिह  चायड़ा  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1991  तथा  1992  के  दौरान  विदेक्षी  मुद्रा.बिनियमन  1973  और

 विदेशी  मुद्रा  अभिरक्षण  ओर  तस्करी  निवारण  गतिविधि  अधिनियम  1974  के  अन्तर्गत  कितने  व्यक्ति
 गिरफ्तार  किए

 कया  कुछ  सीमा  शुल्क  अधिक।रियों  के  इन  लोगों  से  जुड़े  होने  के  आ  रोध

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है/करने  का  विचार  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेघघर  :  विदेशी  मुद्रा  विनियमन
 1973  के  अन्तगंत  गिरफ्तार  किए  गए  और  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  निवारण
 1974  के  अन्तगंत  निरुद्ध  रखे  मए  व्यक्तियों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :--

 कलैण्डर  विदेशी  मुद्रा  विनियम  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी

 वर्ष  1973  973  के  निवारण  1974  के

 अन्तगंत  गिरफ्तार  किए  अंतगंत  निरुद्ध  रखे  गए  व्यक्तियों

 गए  व्यक्तियों  को  संख्या  की  संख्या

 1  2  3

 1991  336  751

 1992  114  360

 (31  अक्टूबर

 पटसन  डच्चोग  को  सुविधाएं

 1895.  झ्ा०  फे०छुस०  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तर्म्लिनाइ  में  पटसन  उच्योग  छुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास

 धीने

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  पटसन  आधारित  उच्योग  शुरू  करने  के  लिए  नये  उद्यमियों  को  प्रोत्साहन  अथवा

 राजसहायता  सुविधाएं  देने  की'मौ  कोई  योजना  और
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 जभे  --  का  का  कक  _  सफफलक्‍फ  सन  ——

 यदि  तो  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  *  से  सरकार  देश  के  विभिन्‍न

 भागों  में  विविधीकृत  पटसन  आधारिठ  उत्पादों  का  निर्माण  शुरू  करने  के  लिए  उद्यमियों  को  प्रोस्सहन
 दे  रही  ऐसे  उत्पादों  के  निर्माण  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अनेक  उपाय  फिए  भए  हैं  जिनमें  अभ्य

 बातों  के  साथ-साथ  झामिल  हैं  राजकोषीय  तथा  विपगन  सहायता  प्रदान  करना  तथा  अनुसंघान
 व  विकास  क्रियाकलापों  का  वित्त  पोषण  करना  ताकि  उपभोक्ता  कौ  अंभिरुचियों  के  अंसुरूप  नई

 श्यू  खला  के  विविधीकृत  पटसन  उत्पादों  का  विकास  किया  जा  सके  ।

 जोवन  बीमा  निगम  में  पंशन  योजना

 1896.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्‍या  जिस  मंत्री  कह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जीवमਂ  बीमा  निगम  ने  अपने  यहां  पेंशन  थोजना  शुरू  करने  के  बारे  में  सरकार  को

 कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  पर  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 वि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलथओर  हक  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 शड़ोसा  में  संस्थागत  ऋण  का  घवितरण

 1897.  श्रो  भ्रीकान्त  जेना  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृमा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  संस्थागत  ऋण  का  वितरण  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 विगत  तीन  वर्षों
 के

 दोरान  वितरित  किए  गए  संस्थायत  ऋण  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  से  1989-90,  1990-91
 तथा  1991-9.  में  उड़ीसा  में  संस्थागत  ऋण  संबितरण  के  ब्योरे  निम्नानुसार  हैं

 1989-90  9-90
 -  1  1991-92

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बंके  111.4  129.3  137.5

 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  19.6  62.6  42.3
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 लिखित  उत्तर

 भारतीय  ओद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  निगम  21.2

 9-90

 ०आई०सी  ०आाई  ०)

 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बंक

 ०बी  ०आई  ०

 भा  रतीय  औद्योगिक  पुननिर्माण  बंक

 जज

 0.9

 1990-91

 37.1

 45.6

 1.2

 4  1992  +भारतीय लघु उद्योग बिकास te अप्रैल, 1990 में स्थापित किया

 था

 +भझारतीय  लघु  उद्योग  बिकास  बंक  में  स्थापित  किया  गया  था  और  लकु
 उद्योग  पोर्टफोलियो  को  उसी  तारीख  से  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेक  से  भारतीय  लक्ु
 विकास  बेक  को  अन्तरित  किया  गया  था  ।

 ]

 मुद्दा  स्फीति  दर

 1899.  श्री  प्रफूल  पटल  :
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 श्री  सत्यवेव  सिंह  :

 श्री  शरद  विधे  :

 भ्रो  संयद  शाहाबुद्दीत  :

 श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 विलनम॥ 0  .  जी
 आभ्ता  फुणारां  दथा  ;

 :  च



 13  1914  लिखित  इत्तर

 ओ  रूप  चन्द  पाल  :

 श्री  सुदर्शन  राय  चौधरी  :

 श्री  बीरेन्द्र  सिह  :

 श्री  अवण  कुमार  पर्टल  :

 श्रो  पकज  चाधरोां

 श्रो  हन्नान  मोल्लाह  :

 श्रो  सनत  कम्तार  मंडल  :

 भ्रो  मोहन  सिह  देवरिया  :

 क्या  बिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 गत  चार  महीनों  के  दौरान  अंक  से  अंक  के  आधार  पर  मुद्रास्फीति  को  साप्ताहिक  दर

 क्या

 मुद्रास्फीति  पर  पेट्रोलियम  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  तथा  रसायन

 उ्रकों  से  राजसहायता  समाप्त  करने  का  क्या  प्रभाव

 मुद्रास्फीति  दर  में  वृद्धि  होने  के  क्या  कारण  और

 मुद्रास्फीति  दर  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राखेक्थर  :  1992  से  बिन्दु  प्रति

 बिन्दु  आधार  पर  मुद्रास्फीति  की  साप्ताहिक  दरें  नीचे  दी  गई  हैं  :--

 थोक  भूल्य  सूचकांक  को  तुलना  में  मुत्रा-स्फोति  को  साप्ताहिक  वरें
 न  लगाता  आता  अतਂ  जप  +++3+>त

 सप्ताह  के  अन्त  में  मुद्रा-स्फीति  की  दर

 2

 4-7-92  12.3

 11-7-92  —  12.2

 18-7-92  —  11.9

 25-7-92  --  10.4

 1-8-92  10.0
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 सिखिश  आसार  4992

 I  2

 8-8-92  न  9.7

 | 5-§-92  —  9.3

 22-8-92 2  —  8.6

 29-8-92  शक  9.2

 5-9-9  2  --  9.1

 12-9-92 2  --  9.0

 19-9-92 2  रे  10.2

 26-9-92  --  9.2

 3-10-92  —  9.3

 10-10-92  —  9.3

 17-10-92  9.8

 24-10-92  0-92  10.0

 31-10-92  --  9.8

 7-11-92  न  9.1

 14-11-92  2
 न  8.8

 (मभ)>>अनंत्तिम  ।

 पंट्रोलियम  उत्पादों  के  मुल्यों  में  बुद्धि  और  रासायनिक  उवरकों  पर  आथिक  सहायता
 को  वापस  लिए  जाने  का  थोक  मूल्य  सूचकांक  पर  1.2  और  0.8  प्रतिशत  प्रभाव

 पड़ा  ।  प्रशाप्तित  मूल्यों  में  वद्धि  के  प्रभाव  के  परिणामस्व&प  मुद्रास्फीति  की  दर  में  बुद्धि  लगभग  एक
 प्रतिशत  थी  ।

 की  दर  जो  4  1992  को  13.8  प्रतिशत  वह  14

 1992  को  गिरकर  8.8  प्रतिशत  रह  गई  ।

 सरकार  मुद्रा-स्फीति  की  दर  को  नीचे  लाने  के  लिए  विभिन्‍न  अवस्फीतिकारो  राजकोषीय

 तथा  मौद्धविक  नीतियों  का  अनुसरण  कर  रही  है  और  मुद्रास्फीति  की  दर  को  नियंत्रित  करने  के  लिए
 चावल  और  खाद्य  तेलों  जंसी  आवश्यक  वस्तुओं  के  आयातों  का  प्रबंध  कर  रहो  है  ।

 ]

 डो०्टी०ली०  के  पास

 1900.  ओरो  गया  प्रसाद  कोरो  :
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 13  1914
 उत्तर

 भो  राजेश  क्मार  :

 धु

 श्रीमती  शीला  गौतम

 अत  असर  राय  प्रधान  :

 क्या  जल-भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ग्रीन  रैड  लाइन  ओर  व्हाइट  लाइन  और  एक्सप्रेस  बसों

 तथा  एसण०्टी०ए०  के  अन्तर्गत  चलने  वाली  बसों  में  डी०टी०सी०  के  आल  रूट/जनरल  पासों:तथा

 जाहो  यात्रा  करोਂ  टिकटों  को  मान्यता  देते

 1८  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ञ
 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :

 नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 ग्रीन  लाइन  सेवाएं  उन  यात्रियों  के  लिए  शुरू  को  गई  थी  जो  सामान्य  किराए  से  थोड़ा
 अधिक  किराया  दे  सकते  इस  सेवा  के  अन्तगंत  ऐसे  यात्रियों  को  चार  रुपए  प्रति  प्रत्ति  ट्रिष  के

 हिसाब  से  आरामदायक  और  तीद्गामी  सेवाएं  उपलब्ध  कराई  जाती  इन  सेवाओं  में  स्वतंत्रता
 सेनानियों  के  मामलों  को  छोड़कर  आल  रूट/सामान्य  पास  तथा  यात्रा  करेंਂ  टिकट  मान्य

 नहीं  रेड  व्हाइट  लाइन  एक्सप्रेस  तथा  अन्य  बसों  का  प्रचालन  रा०१०प्रा०  के  लाइसंस  के

 तहत  निजी  प्रचालकों  द्वारा  किया  जाता  है  जबकि  आल  रूट/सामान्य  पास  इत्यादि  दि०१  ०नि०  द्वारा
 जारी  किए  जाते  हैं  ।

 ]

 विशाखापटनम  और  तलचर  किश्ुत  केस्त  के  लिए  कोयले  को  आयर्ति

 1901.  श्री  रामकृष्ण  कोताला  :

 श्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर  :

 शो  गोपीयाय  गजपति  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विज्ञाखापटनम  ताप  विद्युत  केन्द्र  क ेलिए  उड़ीसा  के  तलचर  कोयला

 क्षेत्र  से कोयले  की  आय्ति  करने  की  स्वीकृति  प्रदान  की

 इस  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  लिए  प्रतिवर्ष  कितनी  मात्रा  में  कोयले  की  आपूर्ति  करने  का

 विक्तर

 क्‍या  सरकार ने  प्रस्तावित  ताष  संयंत्र  के'लिए  कोक्ले  की  दूर-दूर  फेसी  खानों
 के  व्रिकास  तया  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  देने  के  सम्बन्ध  में  अमरीका  की  कंपनी  के  किसे
 जमस्रौते पर  हस्ताक्षर  किए  और
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 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  एस०बी०  :  से  इस  संबंध  में  प्रस्ताति

 विशाखापटनम  तापीय  विद्युत  गृह  के  लिए  कोयले  के  संयोजन  पर  तलचर  कोयला  क्षेत्र  से सहमति  हो
 गई  इस  विद्युत  गृह  के  लिए  कोयले  की  कुल  आवश्यकताएं  लगभग  3.54  मि०  टन  होने  की

 संभावना  इस  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  मिशन  कंपनी  अशोक
 भारत  और  विशाखापटनम  (1000  तापीय  विद्युत  गृह  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  राज्य  विद्युत
 बोर्ड  के  बीच  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  ।

 ]

 विदेशी  ऋण

 1902.  श्रीमतो  शो  ला  गौतस  :  कया  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  ऋण  में  कितने  प्रतिश्षत  की  वृद्धि  हुई  है  और  आज  तक  देश  पर  विदेशी  मुद्रा
 में  कितना  विदेशी  ऋण

 विगत  तीन  वर्षों  के  वर्ष-वार  ऋणों  के  मुगतान  के  लिए  कितने  प्रतिशत  विदेशी

 ऋणों  का  उपयोग  किया  गया  तथा  ऋणों  के  मुगतान  पर  निर्यात  से  हुई  विदेशी  मुद्रा  की आय  का

 कितने  प्रतिशत  खर्च  किया

 सरकार  खर्च  को  कम  करने  के  लिए  किन  प्राथमिकताओं  और  क्षेत्रों  को  चुना  गया

 कया  सरकार  द्वारा  दी  जा  रही  राज-सहायता  को  भी  कम  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  क्‍या  स्थिति  होने  की  संभावना  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेशबर  :  सरकारी  लेखे  पर  विदेशी  ऋण
 में  1991-92  के  दोरान  डालर  की  दातों  के  अनुसार  4  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  1992

 की  समाप्ति  पर  सरकारी  लेखे  पर  उस  तारील  का  प्रचलित  विनिमय  दर  पर  373540  लाख  अमरीकी
 112023  करोड़  रुपए  के  बराबर  बकाया  होने  का  अनुमान  है  ।

 विदेशी  ऋणों  का  पुनः  मुगतान  प्रत्येक  ऋण  की  शर्तों  और  निबंधनों  के  अनुसार  निर्यात
 से  होने  वाली  प्राप्तियों  और  अदृश्य  आयों  सहित  देश  के  विदेशी  मुद्रा  में  होने  वाले  प्रवाह  में  से
 किया  जा  रहा  सरकारी  लेखा  पर  विदेशी  ऋणों  के  मूलघन  की  वापसी  अदायगी  और  ब्याज  का

 मुगतान  1989-90,  1991-91  और  1991-92  में  ।  2.4  12.3  प्रतिशत  और
 13.9  प्रतिशत  था  ।

 व्यय  नीति  की  दिशा  में  संदर्शन  महत्व  इस  बात  का  है  कि  राजकोषीय  सुधार  लाने  के
 प्रयास  में  सरकारी  ख्  का  कोई  भी  क्षेत्र  संवीक्षा  से  छूट  नहीं  जाना  चाहिए  सरकार  ने  खर्च  को
 नियंत्रित  करने  के  लिए  अनेक  आथिक  अनुदेश  जारी  किए  यात्रा  साज

 प्रकाशनों  आदि  १२  खरत्बो  को  नियंत्रित  करने  के  अतिरिवत  विभिन्‍न  योजनाओं  की  पुनरीक्षा
 भी  की  गई  है  ताकि  निम्न  प्राथमिकता  वाली  योजनाओं  को  निकाल  दिया  यह  सुनिश्बित  करने

 के  लिए  कि  ऋण  ओर  ब्याज  की  वापसी  अदायगी  जंसी  बजट  प्राप्सियों  को  वसूल  किया  जाए  और

 बजट  पर  आधिक  सहायताओं  के  भार  में  बृद्धि  न  जहां  भी  आवश्यक  प्रश  सित  मूल्यों  में  भी
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 समायोजन  जाता है  लिश्वित

 समायोजन  किया  जाता  है  ।  जंसाकि  वित्त  मंत्री  के  बजट  भाषण  में  उल्लेख  सर्भ
 से

 अनरोध समायोजन  किया  है  |  सभी  मंत्रियों  से  अनुर
 किया  गया  है  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  किफायत  बरतने  का  हरसंभव  प्रयास  किया  ताकि
 बजट  अनुमानों  में  किए  गए  प्रावधान  अधिक  न  हो  राभी  मंत्रालयों  से  अनुमोदित  बजट  प्रावधानों
 के  भीतर  अतिरिवत  महंगाई  भत्ते  के कारण  होने  वाले  अतिरिक्त  खर्च  को  समाविष्ट  करने  की  आशा
 की  जाती  है  ।

 और  न्यूनतम  सरकार  का  सर्देव  यह  प्रयास  रहा  है  कि  राज  आधथिक  सहायताओं  पर  होने
 वाले  खरे  को  संभव  न्यूनतम  स्तर  पर  रखा  जाए  ताकि  राजकोष  पर  भार  को  घटाया  जा  सके  ।  इस
 दिश्ला  सी०सी  ८एम०  और  निर्यात  ऋण  योजनाओं  को  समाप्त  कर  दिया  गया  उवरकों  के  मूल्य
 बढ़ाए  गए  हैं  ओर  पोटाश  तथा  फास्फेट  उवंरकों  से  नियंत्रण  हटा  लिया  गया

 ]

 आई  ०एल  ०-76  थिसान  परियोजना

 श्री  लाल  बहादुर  राबल  :

 शी  विजय  नवल  पाटोल  :

 ओो  कसल  चोधरो  :

 क्या  रक्ता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  में  किसी  स्थान  के  लिए  आई०  भारवाहक  विमान

 परियोजना  नियत  को  गई

 यदि  तो  परियोजना  का  ब्योरा  क्या  है

 क्‍या  सरकार  इस  परियोजना  को  महाराष्ट्र  से  बाहर  अंता.त  करने  पर  विचार  कर

 रही  है

 यदि  तो  उसके  लिए  किस  स्थान  का  चयन  किया  गया  और

 यदि  तो  परियोजना  के  क्रियान्वयन  को  तेज  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  से  आई०एल  ०-76  परिवहन  वायुयानों  पर  प्रशिक्षण

 दिए  जाने  के  लिए  आधारमूत  सुविधा  उपलब्ध  करने  और  सामान्य  रूप  से  भारतीय  वायुसेना  के

 बायुयानों  के  लिए  पारगमन  सुविधाओं  की  देख-मभमाल  और  रख-रखाव  के  निमित्त  महाराष्ट्र  में

 एक यूनिट स्थापित की गई ये सुविधाएं वहां से कहीं अन्यत्र ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । सड़कों पर भो इसाड श्री अन्दूलाल चम्त्राकर . शी कमल चोधरो : श्रो विजय एन० पाटोल : क्या लल-मूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
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 क्या  दिल्ली  में  सड़कों  क ेआधारभूत  ढांचे  तथा  मोटर  वाहनों  की  संख्या  में  काफी

 असंतुलन

 यदि  तो  गत  एक  दशक  में  मोटर  वाहनों  की  संख्या  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 क्‍या  मोटर  वाहनों  को  प्रयोग  में  आने  वाली  सड़क  क्री  चौड़ाई  उचित  अनुपात  में  नहीं
 और

 यदि  तो  असंतुलन  को  दूर  करने  के  लिए  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 जल-मभूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :
 हां  ।

 पिछले  दश्षक  में  वाहनों  की  संख्या  में  3,70,114  वृद्धि  हुई  है  । ण्ज्प

 हां  ।

 निधिथों  की  उपलब्धता  तथा  विभिन्‍न  सड़क  खंडों  और  चोराहों  की  आपसी  प्राथमिकता

 के  आधार  पर  चरणबद्ध  रूप  से  सड़कों  को  चौड़ा  करके  तथा  व्यस्त  चोराहों  पर  ग्रेड  सैपरटर्स  की

 व्यवस्था  करके  मोजद  सड़क  नैटवक्क  की  क्षमता  में  सुधार  किया  जा  रहा  इस  दिशा  में  इिल्ली

 प्रशासन  ने  भीतरी  रिंग  रोड़  के  सुधार  के  लिए  तथा  फ्लाई  ओवरों  के  निर्माण  हेतु  प्राथमिकताओं  के

 लिए  एक  तैयार  किया  है  ।

 सियाचिन  का  ससला

 1905.  श्री  पो  ०एम  सईद  :

 श्री  बी०  ओनिवास  प्रसाद  :

 डा०  डो०  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  शरव  विघे

 भ्रो  एम०वो  ०  चन्द्रशेखर  सूर्ति  :

 शोमती  थिभ  कमारो  देवी  :

 ओमतो  वसुन्धरा  राजे  :

 झो  हरि  किशोर  सिह  :

 श्री  शंकर  सिह  थाघेला

 डा०  ए०के०  पढेल  :

 और  मनोरंजन  भक्‍त  :

 भो  रामाअ्रय  प्रसाद  सिह  :

 श्री  जाअं  फर्नानडोज  :

 भी  चअस्रोश  पटेल  :
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 झो  माणिकराव  होडल्या  गावीत  :

 ओर  साईमन  मरान्‍्डी  :

 भ्रो  मुमताज  अंसारो  :

 श्रो  इन्द्रजोत  गुप्त
 :

 झो  मोहन  सिह  :

 _
 शो  ललित  उरांब  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  +रेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  में  नई  दिल्ली  में  भारत  और  पाकिस्तान  के  रक्षा  सच्षिबों  के  बीच  बातचीत

 हुई

 यदि  तो  चर्चा  के  मुख्य  विथ्य  क्या  थे  और  इसके  क्या  परिणाम  प्राप्स  हुए

 क्‍या  सियाचिन  के  भसले  के  संबंध  में  कोई  समभोता  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  आगे  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  से  नई  दिल्‍ली  में  भारत  ओर  पाकिस्तान  के  रक्षा

 सचिवों  के  बीच  2  न+म्बर  से  4  1992  तक  सियाचिन  के  मुद्दों  पर  बातचीत  का  छठा  दौर

 हुआ  था  ।  इस  बातचीत  के  सियाचिन  मसले  के  व्यापक  समाधान  के  लिए  प्रस्त्वों  पर

 विमझश  किया  गया  यह  सहमति  व्यक्त  की  गई  कि  बातचीत  का  अगला  दौर  जल्दी  हो  इस्लामाबाद

 में  शुरू  किया

 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीयकृत  बकों  को  शाखाएं

 1906.  प्रोਂ  अशोक  आनन्दनाव  वेशमुल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के  बंकों  की
 कितनी  शाखाएं  खोलने  का  प्रस्ताव  और

 ये  क्षाखाएं  किन-किन  क्षेत्रों  में  खोली  जायेंगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  1985-90  की  शाखा

 लाइसेंसिंग  नीति  के  महाराष्ट्र  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  के  पास  ग्रामीण  केन्द्रों  क ेलिए  35

 लाइसेंस  लंबित  इन  लाइसेंसों  की  वंधता  अवधि  को  31-3-1993  तक  बढ़ा  दिया  गया  इसके

 महानगरीय  केन्द्रों  के  लिए  10  लाइसेंस  लंबित  हैं  ।  केन्द्रों  का  न्‍यौरा  संलग्न  में

 दिया  गया
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 वर्तमान  लाइसेंसिंग  नीति  के  1992  तक  प्राप्त  आवेदनों  के  आधार  पर

 सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  को  14  ग्रामीण  और  4  अधंशहरी  केन्द्र  आबंटित  किए  मए  शहरी/महा-

 नगरीय/पत्तन  नगर  केन्द्रों  के  संबंध  में  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  1991  में  11  केन्द्र  आबंटत

 किए  थे  ।  इन  केन्द्रों  के  ब्यौरे  संलग्न  में  दिए  गए  हैं  ।

 भारतीय  रिजवं  बंक  ने  1992  में  शाखा  लाइसेंशिग  नीति  को  उदार  बना  दिया  बंक

 अब  महानगरीय  और  पत्तन  नगर  केन्द्रों  मे ंअपनी  पसंद  के  स्थानों  पर  शाखाएं
 खोल  सकते  हैं  बशरतें  वे  विशिष्ट  शर्तों  का  अनुपालन  कर  रहे  हों  और  पूंजी  पर्याप्तता  मानदणष्डों
 तथा  विवेकपूर्ण  लेखा  मानकों  को  पूरा  करते  हों  ।

 1985-90  5-90  को  लाइसेसिंग  नीति  के  अन्तर्गत  महाराष्ट्र  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  के
 पास  ग्रामीण  ओर  महानगरीय  केन्द्रों  के  लिए  लंबित  लाइसेंसों  का  ब्यौरा

 देते  हुए  विवरण

 ऋम  सं० क्रम  जिले  का  नाम
 ः  ..___

 ग्रामीण  केन्द्रों  के  लिए  लम्बित
 लाइसेंसों  की  संख्या

 1.  अकोला  2

 2  अमरावती  3

 3  भारहारा  3

 4...  बौड  1

 5...  बुलघाना  1

 6...  अस्‍्द्रापुर  7

 7.  गढ़चिरोली  ।2

 8  परभानी

 9  थाणे  5

 जोड़  :  35

 क्रम  नगर  का  नाम  महानगरीय  केन्द्रों  क ेलिए  लम्बित

 लाइसेंसों  की  संख्या

 1...  युहत्त  अम्बई  7

 2.  नागपुर  2

 3...  पुणे  1

 जोड़  :  10

 हब॑



 अरसान  लाइसेंसिंग  नीति  ([990-95)  के  अन्तर्गत  महाराष्ट्र  में  सरकारो  क्षेत्र  के

 बेंकों  को  आवंटित  अर्ष-शहरी  ओर  शहरी/महानवरोय  केन्त्रों

 15  1914  लिखितਂ  तत्तर

 का  ब्योरा  वेते  हुए  विवःण

 ऋम  सं०  जिले  का  नाम  ग्रामीण  केन्द्र  अधं-शहरी  केन्द्र

 ]  औरंगाबाद

 र्  ह
 |  न

 2  घ्ले
 न

 3.  कोल्हापुर  3  ---

 4.  नासिक  1

 5.  पुणे  1  1

 6.  रायढ़  ||  —

 7.  रत्नागिरी  लि

 8.  सतारा  ज+  ]

 9...  शोलापुर  3  --

 10  यवतमाल  2  1
 aly:

 ओड़  :  14  4

 .

 कम  जिले  का
 शहरी/गहानगरीव  आबंटित  केन्द्रों  को

 नाम  केन्द्र  संख्या

 1.  2  3  श्ि

 1.  अहमदनगर  महमदनगर

 पा

 2  अकोला  अकीला  2

 3  अमरावती  अमराबती  3

 4  ओऔरंगाबाद  औरंगाबाद  7

 5  भान्डारा  मौंडिया  3

 6  अऋर्ापुर  चम्द्रापुर  4

 7...  घुले  भुले  3
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 ]  2

 ह  age  बृहृत्त  बम्बई

 9.  जलगांव

 10.  जलगांव

 11.  जालना

 12...  कोल्हापुर

 i3.  कोल्हापुर

 14.  लाटूर

 15...  नागपुर

 16.  नांदेड

 17.  नासिक

 18.  नासिक

 19...  परभानी

 20...  पुणे

 21...  पुणे

 22...  सांगली

 23.  शोलापुर

 24...  थाणे

 25...  थाणे

 26...  थाण

 27.  थाणे

 28.  न्यू  बम्बई

 29...  न्यू  बम्बई

 30.  न्यू  बम्बई

 31.  न्यू  बम्बई

 32.  म्यथू  बम्बई

 33.  न्यू  बम्बई

 34.  न्यू  बम्बई

 बन
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 केन्द्रीय  मजदूर  सधों  को  बंठक

 1°07.  श्री  रवि  राय  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  14  1992  को  केन्द्रीय  मजदूर  संघों  की  बंठक  बुलाई

 यदि  तो  बंठक  में  चर्चा  किए  गए  विषयों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इसके  क्या  परिण!म  निकले  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पवन  सह  :  से  सरकार  ने  14

 1992  को  नई  दिल्‍ली  में  कोयला  तथा  श्रम  राज्य  मंत्री  की  अध्यक्षता  +  केन्द्रीय  व्यवसाय  संघ

 संगठनों  के  प्रतिनिधियों  और  नियोजकों  के  संगठनों  की  एक  बंठक  बुलायी  थी  जिसे  अपरिहायं  कारणों

 से  स्थगित  करना  पड़ा  ।  यह  बैठक  बाद  में  23  1992  को  आयोजित  की  गयी  थी  जिसमें

 प्रस्तावित  नये  औद्योगिक  संबंध  कानून  पर  चर्चा  की  गई  ।  व्यवसाय  संघ  तथा  नियोजकों  के  संगठनों  के

 प्रतिनिधियों  द्वारा  व्यक्त  किए  गये  विचारों  को  नये  कानून  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  ध्यान  में  रखा

 जाएगा  ।

 ]
 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के लिए  आवंटन

 1908.  श्री  बेबो  वक्‍स  सिह  :

 डा०  रमेश  चन्द  तोमर  :

 झो  रामकृष्ण  कूसमरिया  :

 क्या  जल-भूसल  परिथहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  मांग  की  है  कि  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  राष्ट्रीय  मार्गों

 के  रख-रखाव  तथा  विकास  के  लिए  आबंटन  की  राशि  में  वद्धि  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  ने  क्‍या  निर्णय
 लिया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  ट/इटलर)  :

 30-11-92  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्यों  से  प्राप्त  संशोधित  बजट  प्राक्कलनों  के

 अनुसार  12  राज्यों  ने  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  के  लिए  तथा  8  राज्यों  ने  उनके  रख-रखाव  के

 लिए  वर्ष  1992-93  के  दौरान  अतिरिक्त  निधियों  की  मांग  की  चालू  वित्त  वर्ष  के

 दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेलिए  निधियों  के  अल्प  आबंटन  के  कारण  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रायोजित

 अतिरिक्त  मांगों  को  पूरा  करना  संभव  नहीं  है  ।

 भारतीय  औद्योगिक  पुन्तिर्माण  बेंक  हारा  रुग्ण  उच्चोगों  को  सहायता

 1909.  झी  मोहस्सश  अलो  अश  रफ  फातसो  :

 और  राम  ठहल  चौधरो  :
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 श्री  श्रोकान्त  जेना  :

 क्या  बिल  मंत्री  यह  बठाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  औद्योगिक  पुनर्निर्माण  बेक  ने  विहार  और  उड़ीसा  के

 रुग्ण  उद्योगों  को  कितनी  सहायता  प्रदान  की  और  चालू  वर्ष  के  दोरान  कितनी  सहायता  देने  का  विचार
 और

 उन  उद्योगों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई  थी  और  करने

 का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  भारतीय  औद्योगिक

 पुनर्तिर्माण  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  उसने  उड़ीसा  में  रुण्ण  ओश्योमिक

 एककों  को  कोई  सहायता  नहीं  दी  है  |  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  राज्य  में  रुग्ण
 ओद्योगिक  एफकों  को  भारतीय  औद्योगिक  पुनर्निर्माण  बेंक  द्वारा  मंजूर  और  संवितरित  की  गई  वित्तीय

 सहायता  को  नीचे  दर्शाया  गया  है  :

 :  अप्रेल-मार्च )
 रुपए )

 चलन  लत  तहत  न्‍  es श  <
 वर्ष  मंजर  संवितरित

 1989-90  2.11  0.10

 1990-91  1.19  3.79

 1991-92  2.39  3.54

 मंजूर  और  संवितरित  सहायता  का  उद्योगवार  ब्यौरा  निम्नलिखिश  है  :

 1999-90  1990-91  1991-92

 सं  सं  मं  सं  मं  सं

 कागज  उत्पाद  0722.  --.  -  050
 .

 :29  _
 रसायन  और  औषधि  0.९0  --  —  0.38  —  --

 मछीनरी  ++  1.19  —  —  0.06
 विद्युत  मशीनरी  जा  —

 न+  न  1.10  0.78
 सीमेंट  0.45.  न-+  "5...  2.75  —  2.70
 अन्य  0.14  0.10  —  0.16  —  --

 जोड़  :  2.11  O10  1.19  3.79
 ॥

 2.39  3.54

 *मं--मंजूर  सं--संवितरण

 का



 13  1914  ~  खिखित  रुश्र

 भारतीय  ओद्योगिक  पुनर्निर्माण  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  तकनीकी-आर्थिक  सम्भाव्यता
 अध्ययन  के  बाद  जिन  रुग्ण  एककों  को  अपेक्षाकृत  अर्थक्षम  पाया  गया  उन  पर  मामला  दर  मामला

 आधार  पर  सहायता  के  लिए  विचार  किया

 ]
 जनता  कषड़  का  उत्पादन

 1910.  श्रो  दिलोपभाई  संधानी  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जनता  कपड़े  का  राज्यवार  आबंटन  राज्य  में  कायंरत  हथकरघों  को  संख्या  एवं
 उनकी  पिछली  उत्पादन  क्षमता  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  जाता  है

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  १र्ष  जनता  कपड़े  का  राज्यवार  कुल  कितना  वार्षिक  उत्पादन

 और

 पिठले  दो  वर्षों  में  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  मात्रा  में  जनता  कपड़े  का  आबटन  किया

 गया  तथा  राज्यवार  1992-93  के  लिये  इसके  आबंटन  का  प्रस्तावित  लक्ष्य  क्या  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  हां  ।

 ब  एक  विवरण  संलग्न

 $9
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 लिखित  उलर  4  1992

 लघु  क्षेत्र  को  इकाइयों  को  बंक  ऋण

 1911.  श्री  जगत  वीर  सिह  ब्रोण  :

 श्री  संतोष  कमार  गंगवार  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  वाणिज्यिक  कंकों  ने  प्राथमिकता  क्षेत्र  के  जिनमें  लघु  क्षेत्र  उद्योग  भो

 शामिल  हैं  वित्त  पोषण  हेतु  ऋण  देने  पर  पाबंदी  लगाई

 यदि  तो  क्या  मारतीय  रिजवं  बंक  ने  इसके  लिए  कुछ  बेकल्पिक  व्य4स्थाएं  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  हाल  ही
 में  ब्याज  की  दरों  में  की  गई  वृद्धि  को  देखते  हुए  लघु

 विशेषरूप  से  बहुत  लघु  ओर  ग्रामीण  उद्योगों  को  कम  ब्याज  दर/रियायती  ब्याज  दर  पर

 बक  ऋण  प्रदान  करने  का  विचार  और

 लघ  क्षेत्र  की  इकाइयों  को  आसानी  से  बंक  ऋण  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  उपाय  किए
 जा  रहे

 बित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलबीर  :  से  (3)  भारतीय  रिजवं  बंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  1991  में  उसके  द्वारा  शुरू  किये  गये  ऋण  प्रतिबंध  उपाय  9  1991  से  30
 1991  के  बीच  की  सीमित  अवधि  के  लिए  थे  और  सम्पूर्ण  बं  किंग  प्रणाली  से  एक  करोड़

 रुपए  और  इससे  अधिक  की  कुल  कार्येशील  पूंजी  सीमाओं  का  लाभ  उठाने  वाले
 उधारकर्ताओं  पर  ही  लागू  किए  गए  थे  ।  निधियों  की  कमी  के  कारण  कुछ  बंकों  ने  अपने

 समग्र  ऋणों  के  विस्तार  पर  प्रतिबंध  लगाया  हो  जिससे  लू  क्षेत्र  भी  प्रभावित  हुआ  ।  भारतोय  रिजर्व
 बेक  समय-समय  पर  1991  और  नवम्बर  1992)  बंकों  से  यह  कहता  रहा  है  कि  किसी  भी

 हालत  में  प्राथमिकता  क्षेत्र  के  ऋणों  के  प्रवाह  में  बाधा  नहीं  आनी  चाहिए  ।

 22  1990  से  क्षेत्र-विशेष  और  प्रयोजन-विशेष  की  ब्याज  दरें

 वापस  ले  ली  मई  थीं  और  ऋण  के  आकार  के  आधार  पर  ब्याज  की  दर  निर्धारित  करने  का  एक  ही
 मानदंड  आरम्भ  किया  गया  लघु  क्षेत्र  के  जिनमें  अन्य  श्रेणियों  के  साथ-साथ

 अति  लघु  एवं  ग्राम  तथा  कुटीर  उद्योग  शामिल  25,000/-  रुपए  से  अधिक  के  सावधि  ऋणों  पर

 रियायती  ब्याज  दर  का  लाभ  प्राप्त  करते  हैं  जो  निम्ननुसार  है  :

 ऋण  सीमा  का  आकार  न्याज  की  दर

 प्रतिशत  वाधिक

 लघु  कृषि  और  दो  अन्य  श्रेणियों

 वाहनों  वाले  परिवहन  के  उधारकर्ता

 ह  चालक

 25,000  रुपए:से  अधिक  ओर  2  लाख  रू»  तक  15.0  16.5

 2  लाख  रुपए  से  अधिक  15.0  180

 92  -:



 13  अभ्रहाण  1914
 लिखित  ऊँसरे

 भारतीय  रिजवं  बंक  के  जमाराश्वियों  की  दरों  में  तदनुरूप  कमी  किए  बिना  अग्रिमों
 की  ब्याज  दरों  को  कम  करना  संभव  नहीं  है  अन्यथा  बेकों  की  अथ्थंक्षमता  कम  हो  जाएगी  ।
 राशियों  की  ध्याज  दरों  में  किसो  भी  प्रकार  की  कमी  करने  '  बेकों  द्वारा  किए  जाने  वाला  जमा

 बुरी
 तरह  प्रभावित  अतः  बकों  के  लिए  भारतीय  बंक  द्वारा  निर्धारित  किए  गए

 उधार  दर  ढांचे  में  पहले  से  ही  की  गई  व्यवस्था  की  तुलना  में  ब्यज  दरों  में  और  अधिक  रियायत

 प्रदान  करना  संभव  नहीं  है  ।

 पायलट  विहोन  विमान  का  परीक्षण

 1912.  श्री  बृुजभषण  शरण  सिह  :

 श्री  राजेर  अग्निहोत्रो  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  के  :

 क्या  देक्ष  में  विकसित  किये  गए  पायलट  विद्वीन  विमान  का  परोक्षण

 पूर्वक  किया  गया

 यदि  तो  इस  विमान  की  मूलभूत  विश्लेषतायें  क्या  और

 इस  विमान  को  सेना  में  कब  से  प्रयोग  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रक्षा  मंत्रो  शरद  :  देश  में  विकसित  किए  गए  पायलट  रहित  लक्ष्यभेदी
 विम'न  के  अनेक  उड़ान  परीक्षण  सफलतापूर्वक  पूरे  कर  लिए  गए  हैं  ।

 लक्ष्य  सेनाओं  द्वारा  आकाश  से  आकाशक्ष  में  ओर  पृथ्वी  से  आकाश  में  मार  करने  वाले
 प्रक्षेपास्त्रों  और  तोप  से  गोलाबारी  करने  के  अभ्यास  के  लिए  एक  ऐशथा  पायलट  रहित  सबसॉनिक
 लक्ष्यभेदी  वायुयान  है  जिसका  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  है  ।

 इस  वायुयान  का  प्रयोक्ता  परीक्षण  सन  1993  में  किए  जाने  की  यो  हना  है  ।  परीक्षण

 सफलतापूर्वक  पूरा  हो  जाने  के  बाद  ही  इसे  सेनाओं  में  शामिल  किए  जाने  के  बारे  में  निर्णय  लिया

 जाएगा  ।

 बाल  अभिक

 1913.  श्रो  राम  लखन  तिह  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बाल  श्रमिकों  की  जाचि  के  लिए  कोई  समिति  गठित  की

 यदि  तो  इसका  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सश्ति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  ओोः

 इसे  लागू  करने  के  लिए  सरकार  ने  कोन  से  कदम  उठाए  हैं  ?

 अम  सल्त्रालय  सें  उवभरत्रो  पवन  सिंह  :  से  विवरण  संलग्न
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 विवरण

 बाल  श्रम  से  संबंधित  16  सदस्यीय  गरुपदस्वामी  समिति  का  गठन  बालकों  के  रोजगार  कौ

 प्रकृति  क ेकारणों  और  उस  रोजगार  से  उत्पन्त  समस्याओं  की  दिस्तार  से  जांच  करने  के  लिए  1979
 में  किया  था  ।  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  197»  में  प्रस्तुत  कर  दी  इस  समिति  की

 स्वीकार  की  गयी  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  उठाये  गये  कदम  निम्नानुसार  हैं  :--

 (।  )  श्रम  मंत्रालय  में  एक  बाल  श्रम  सल  का  गठन  किया  गया

 (2)  बाल  श्रम  के  उत्तरोतर  उन्मूलन  के  लिए  उठाए  जाने  वाले  उपायों  के  बारे  में  सरकार
 को  सलाह  देने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  बाल  श्रम  सलाहकार  बोर्ड  का  गठन  किया

 गया  है  |

 (3)  बाल  श्रम  एवं  1986  अधिनियमित  किया  गया

 जिक्षमें  निम्नलिखित  प्रावधान  किए  गए  हैं  :--

 (i)  कतिपय  बिशिष्ट  व्यवसायों  में  ।4  वर्ष  से कम  आयु  के  बालकों  का  नियोजन
 प्रतिषिद्ध  किया  गया

 (ii)  उन  जिसमें  बालकों  के  काये  करने  को  प्रतिषिद्ध  नहीं  किया  गया  है
 में  बालकों  के  कार्य/कार्य  परिस्थिति  की  दशाओं  को  विनियमित

 (iii)  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  1948,  बागान  श्रम  अधिनियम  1951,  मर्चन्ट
 शिपिंग  '958  ओर  मोटर  परिवहन  कमेंकार  अधिनियम  1961  में

 की  परिभाषा  अ्यक्ति  जिसमें  ।4  वर्ष  की  आयु  पूरी  नहीं  की
 में  एक  रूपता

 (iv)  किसी  भी  व्यक्ति  को  किसी  सक्षम  क्षेत्राधिकार  के  न्यायालय  में  इस  अधिनियम
 के  अन्तर्गत  किए  गए  अपराध  के  बारे  में  शिकायत  दायर  करने  का  अधिकार
 प्रदान  और

 (५)  बाल  श्रम  से  संबंधित  प्रावधानों  के  उल्लंघन  के  लिए  कठोर  दांडिक  प्रावधान

 किए  गए  ये  शास्तियां  कारखाना  1५48  खान

 1950  मच्षेन्ट  शिपिंग  अधिनियम  1958  और  मोटर  परिवहन  कर्मकार

 ।96।  के  अन्तर्गत  रोजगार  में  प्रवेश  की  न्यूनतम  आयु  के  प्रावधानों  के

 उल्लंघन  के  मामले  में  लागू  होंगी  ।

 (4)  भारत  सरकार ने  श्रम  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  बाल  और  महिला  कर्मकारों  से  संबंधित

 काननों  के  बेहतर  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्यों  में  प्रवर्तन  तंत्र  को  सुदृढ़  करने  के लिए

 एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  शुरू  की  है  ।

 (5)  कामकाजी  बालकों  की  आवश्यकताओं  के  संबंध  में  व्यवसाय  संघों  ओर  नियोजक  संगठनों
 से  उनके  सहयोग  की  छानबीन  के  लिए  बातभ्ीत  घुरू  की  गई
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 (6)  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  कड़ाई  से  प्रवर्तेत  करने  के  लिए  राज्य

 सरकारों  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  समय-समय  पर  कहा  जाता  है  ।

 (7)  शिक्षा  विभाग  ने  स्वयंसेबी  संगठनों  की  सहायता  से  अनेक  अनौपचा+िक  केन्द्रों  की

 स्थापना  की

 राष्ट्रीय  बाल  श्रम  987  बनाते  समय  समिति  की  सिफारिशों  पर  भी  विचार
 किया  गया  ।

 (४

 (9)  बाल  श्रमिकों  के  लाभार्थ  कार्योन्मुख  परियोजना  आरम्भ  करने  के  लिए  स्वयंसेवी
 संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  जाती  है  ।

 (10)  बाल  श्रम  एवं  1986  के  अन्तर्गत  अ्यवसायों
 और  प्रक्रियाओं  की  सूची  में  जिनमें  बालकों  का  नियोजन  प्रतिषिद्ध  शामिल  करने  के

 उद्देश्य  से  केन्द्रीय  सरकार  को  सलाह  देने  के  लिये  बाल  श्रम  तकनीकी  सलाहकार  समिति
 का  गठन  किया  गया  है  ।

 ]

 विद्युत  भमिकों  के  लिए  समूह  बीमा  योजना

 1914.  श्री  दत्ताश्रेय  अंडारू  :

 झो  आर०  जीवरत्नम  :

 भी  सुबास  चस्द्र  नायक  :

 ओ  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डी  :

 भ्रो  अर्जुन  चरण  सेठी  :

 भरी  वी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 भी  माणिकराब  होडल्या  गावोत  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  विद्युत  श्रमिकों  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  के  सहयोग  से
 समृह  बीमा  योजना  शुरू  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  योजना  कितनी  लाभकारी  सिद्ध  ओर

 इसमें  श्रमिकों  को  बीमा  क्िस्त  के  रूप  में  कितनी  भागीदारी  करनी  होगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  ।8  से  60  वर्ष
 की  आयु  वर्ग  के  विद्युत  करघा  श्रमिक  के  जितकी  औसत  मासिक  आय  1200  ०  प्रति  माह  से
 कम  है  मारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के  सहयोग  से  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  स्तर  पर  सामूहिक
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 बचत-एवं-बीमा  योजना  भारत  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  कर  दी  गई  है  यह  योजना

 संबंधित  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  सरकारों  द्वारा  नियुक्त  किए  जाने  वाले  नाडल  अभिकरणों  द्वारा  प्रशासित

 की  जाएगी  ।  इस  योजना  में  सामान्य  मृत्यु  पर
 !  0,000  रु०  और  दुर्घटना  के  कारण  मुत्यु  के  मामत्

 में  20,000  रु०  राशि  के  जीवन  बीमा  कवच  का  शावधान  जोकि  इस  योजना  के  मृतक  सदस्य  के

 कानूनी  उत्तराधिकारी  को  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  देय  प्रारम्भ  में  120  रुपए  की  दर
 से  प्रति  सदस्य  वाधिक  अंशदान  तव  किया  गया  जिसका  केन्द्र  राज्य  सरकार  और  इस

 योजना  के  अन्तर्गत  शामिल  विद्युत-करघा  श्रमिकों  द्वारा  बराबर-बराबर  अंक्षदान  दिशा  उक्त

 अंशदान  में  से  10,000  रुपए  की  मूल  वीमित  राशि  के  लिए  प्रीमियक  के  रूप  में  प्रति  सदस्य  60  रु०

 की  समुचित  राशि  ली  जाएगी  और  60  वर्ष  की  उत्तरजीविता  या  इससे  पहले  सेवा  से  अलग  हो  जाने

 पर  बचत  लाभ  प्रदान  करने  के  लिए  शेष  «शशि  11  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  की  ब्याज  दर  पर  संचित  कर

 दी  जाएगी  ।

 इसके  समाज  के  कमजोर  ओर  संवेदनशील  वर्गों  स्ले  संबंधित  विद्युत-करधा  श्रमिकों  को

 शामिल  करने  के  लिए  एक  सामूहिक  बीमा  योजना  भारत  सरकार  द्वारा  हाल  में

 स्वीकृत  की  गई  है  ।  इस  योजना  को  भारतोय  जीवन  बीमा  निभम  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।

 इस  योजना  के  संबंध  में  बीमित  राशि  और  प्रति  सदस्य  प्रति  हजार  पर  वाधिक  प्रीमियम

 3000  रु०  और  10  रुपए  से  अधिक  नहों  होगा  ।  इस  पर  जीवन  निगम  द्वारा  स्थापित

 समाज  सुरक्षा  कोष  से  50%  तक  अ्र्मश्रक  श्रहायव्रा  प्रयव  की  जाएगी  ।

 अरुणाचल  प्रदेश  में  सड़कों  को  हाषत

 1915.  श्री  लाईता  उस्प्े  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अरुणाचल  प्रदेश  में  रोइन-एनिनी  सड़क  तथा  तेजु-वालोग  सड़क  की  हालत  सुधारने
 के  लिए  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्यौरा  क्या

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  डिबन  घाटी  की  जिला  एनिनी  से  आगे  सड़क  के  निर्माण  पर
 प्रतिबंध  लगाया

 यादि  तो  उसके  क्‍या  कारण  ओर

 यह  निर्माण  कार्य  कब  तक  प्रारम्भ  होने  की  संभावना  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  हां  ।

 रोइंग  से  हुनती  तक  की  की  सड़क  पर  तारकोल  बिछाकर  और  हुनलो  से

 एनिनो  तक  की  की  सड़क  को  ताश्कोल  विछाए  विना  पूरा  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इसके  अलावा

 उत्तर-पूर्वी  परिषद  ने  हुनली  से  एनिनी  तक  की  सड़क  पर  त्वारकोल  ब्रिछाने  के  लिए  धन  उपलब्ध
 कराना  स्वीकार  कर  लिया  सडक  पर  तारक़ोल  बिछाने  का  क्यर्य  तभी  कियस्स  जाएगा  जबकि

 सड़क  को  ठीक  कर  दिया  पुलों  आदि  को  बेहतर  बनाया  जाएगा  और  यह  सब  पत्र  क्री  उपलब्धता
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 वर  बिधेर  करता  तेजू  से  वालोंम  तक  की  तारकोल  बालो  सड़क  93  तक  पूरा  किये

 प्रश्म  भहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 (e)  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 इस  सड़क  को  और  आगे  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 आयकर  विभाग  का  कम्प्यूट्रीकरण

 1916.  प्रभूदयाल  कठेरिया  :

 प्रो०  रीता  वर्मा  :

 कया  थिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयकर  विभाग  के  सभी  कार्यों  का  कस्प्यूट्रीकरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराभीन  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  पर  कुल  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  जें  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  से  आयकर  कार्यालयों  में

 क्ञायकर  विभाग  के  सभी  कार्यों  का  कम्प्यूट्रीक रण  किए  जाने  का  प्रस्ताव  आरम्भ  में  कैवल  यह

 दिल्ली  तथा  वम्बई  में  किया  आएगा  जिस  पर  16.66  करोड़  छ०  की  कुल  लागत  आने  का  अनुमान

 ]

 बिहार  में  राष्ट्रो यकृत  बेंकों  द्वारा  निवेश

 1917.  श्री  बिलास  मुस्तेमघार  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  सरकार  ने  बिहार  में  राष्ट्रीकृत  बेकों  से  60  प्रतिशत  धनराशि  बिहार  राज्य

 की  अथंव्यवस्था  के  विकास  के  लिए  निवेश  करने  को  कहा  ओर

 यदि  तो  इस  वर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्षिया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  और  भारतौय  रिजवं  बंक  द्वारा

 सूचित  किया  गया  है  कि  विहार  में  राष्ट्रीयक्रत  बेंकों  को  ऐसे  कोई  निदेश  जारी  नहीं  ४ए  हैं  जिनमें

 यह  कहा  गया  हो  कि  वे  अपनी  60%,  जमाराष्ियों  को  बिहार  राज्य  की  अयथंव्यवस्था  के  विकास  के

 लिए  निवेश  विनिन्‍न  राज्यों  में  बंक  ऋण  के  संदितरण  में  क्षेत्रीय  असमानताओं  की

 समस्या  की  जानकारी  सरकार  और  भारतीय  रिजवं  बंक  को  बेंकों  द्वारा  जुटाए  गए  संसाधनों  को

 मधिकांश  रूप  से  स्थानीय  संवितरण  के  लिए  उपयोग  किए  जाने  के  बारे  में  सरकार  और  भारतीय

 रिल्वर्व  ब्ेंक  को  समय-समय  पर  विभिन्‍न  स्तरीं  पर  सुझाव  प्राप्त  होते  रहे  किसी  क्षेत्र  बिशेव  में

 ऋष  संविद्रण  उस  क्षेत्र  की  आधिक  कक्चे  साल  और  अन्य  आधारभूत
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 सुविधाओं  की  निवेश  के  अवसर  और  उस  क्षेत्र  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  जंसे
 विभिन्‍न  तत्वों  पर  निर्मर  करता  फिर  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  सभी  बंकों  को  यह  सुनिश्चित
 करने  को  कहा  है  कि  वे  ऋण  संवितरण  में  विभिन्‍न  राज्यों  के  बीच  विस्तृत  क्षेत्रीय  असमानताओं  को

 '

 कम  करें  और  विभिनल  क्षेत्रों  में सभी  उत्पादक  और  पहचान  किए  गए  अधेक्षम  प्रस्तावों  के  लिए  ऋण
 के  प्रवाह  को  बढ़ाने  हेतु  कदम  उठाए  जाएं  ।

 ब्यूरो  ऑफ  फ्राइस  गठित  करने  का  प्रस्ताव

 1918.  भरी  सोहन  राजले  :

 डा०  डो०  बेंकटेशव र  राव  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  भारतीय  रिजवं  बेक  ओर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  अधिकारियों  के

 एक  दल  ने  बंक  घोखाधड़ी  से  निपटने  के  तरोकों  का  अध्ययन  हेतु  स्काटलंण्ड  यार  )

 का  दौरा  किया

 यदि  तो  क्या  इस  दल  ने  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  उसमें  क्या-क्या  सिफारिशें  की  गई  और  उन  पर  सरकार  की  क्‍या

 प्रतिक्रिया

 क्‍या  मारतीय  रिजवं  बंक  ने  बंक  ऑफ  इंग्लेंड  के  अनुरूप  ब्यूरो  ऑफ  फ्राइस  गठित

 करने  के  प्रस्ताव  का  सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार
 की

 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  हां  ।

 से  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  अपनी  सिफारिश  अभी  तक  सरकार  को  नहीं  भेजी  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीयक्रत  बेंक

 1919.  शो  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  क्या  किक  मंत्री  यह  बता  ५  ही  कृपा  करेंगे कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  राज्य
 के

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गत  दो  बषों  में

 राष्ट्रीयक्ृत  वेकों  की  शाखाएं  खोलने  के  लिए  अब  तक  कितने  आवेदन  पत्र  मिले

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  ओर

 उत्तर  प्रदेश  के  रामपुर  जिले  के  जिले  के  लिए  राष्ट्रीककृत  बंकों  को  कितनी  शझास्लाएं

 खोलने  की  स्वीकृति  दी  गयी  है  तथा  ये  कब  तक  खोली  जाएंगी  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ,  दइलबोर  और  वर्तमान  शाखा

 लाइसेंसिंग  नीति  के  अन्तगंत  ग्रामीण  केन्द्र  खोलने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  के  माफत

 भारतीय  रिजर्व  बेंक  को  1992  तक  333  आवेदन  प्राप्त  हुए  थे  ।  इनके  आधार  पर  भारतीय

 रिजवं  बेक  ने  शाखा  लाइसेंसिंग  के उस  समय  विद्यमात  मानदण्डें  के  अनुसार  18  ग्रामीण  केन्द्रों  का
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 आबंटन  किया  ।  फरव  1992  की  अवधि  के  दोरान  भारतीय  रिजबं  बंक  को  उत्तर  प्रदेश
 राज्य  सरकार  से  107  आवेदन  प्राप्त  हुए  इन  आवेदनों  के  संबंध  में  लाइसेंसों  के  आबंटन  को

 :  *  भारतीय  रिजवं  बंक ने  क्षेत्रोय  ग्रामीण  बेकों  के  भविष्य  में  होने  वाले  गठन  का  निर्णय  होने  तक  स्थगित
 रखा  है  ।

 अल्पसंख्यकों  के  लिए  विशेष  उपाय  के  रूप  में  1991  में  बंक  आफ  बड़ोदा  को

 रामपुर  जिले  के  संदनगर  खण्ड  में  लालपुर  ग्रामीण  केन्द्र  आबंटित  किया  गया  वर्तमान  लाइसेंसिंग
 नीति  के  तहत  भारतीय  रिजबं  बंक  को  रामपुर  जिले  में  ग्रामीण  शाखा  खोलने  का  कोई  आवेदन  पत्र
 उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  के  माफंत  प्राप्त  नहीं  हुआ  जहां  तक  अध॑  शहरी  केन्द्रों  का  प्रश्न
 भारतीय  रिजवं  बेक  ने  वाणिज्यिक  बेकों  को  एक  निर्दिष्ट  संख्या  में  अधं  शहरी  केन्द्र  आबंटित  किए  हैं
 जिनमें  से  अपनी  पसन्द  के  केन्द्र  पर  शाखाएं  खोल  सकते  हैं  |  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  रामपुर  जिले  में

 9»  कोई  शहरी  केन्द्र  आबंटित  नहीं  किया  है  |

 विदेशों  ऋण  पर  द्विपक्षोय  समझोता

 ०20,  झ्लो  अमल  दत्त  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  द्विपक्षीय  समझौते  के  माध्यम  से  किसी  प्रकार  की  विदेशी

 सहायता  अथवा  सहायता  का  अ॥श्वासन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  मंत्रालय/आर्थिक  अथवा  अन्य  गतिविधियों  का  श्रेणीवार  ब्योरा  क्या  है  जिनके

 लिए  यह  धनराशि  उपलब्ध  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेशवर  :  और  30  1992

 की  स्थिति  के  अनुसार  उपयोग  के  लिए  उपलब्ध  सहायता  से  संबंधी  सूचना  एक  विवरण  में  संलग्न

 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 30  !  992  को  स्थिति  के  अनुसार  उपयोग  के  लिए  उपलब्ध
 गतिविधिवार  विदेशों  सहायता  को  दर्शनि  वाला  विवरण
 त्तज्  ---

 क्रम  संख्या  क्षेत्र/गतिविधि  उपयोग  के  लिए  उपलब्ध
 राशि  रुपए

 ।.  2  है  3

 ].
 कृषि  क्षेत्र  1753.39

 2:  ऊर्जा  क्षेत्र  365.36

 3.  ऊर्जा  क्षेत्र--कोयला  1771.78

 4...  ऊर्जा  विद्युत  30347.31
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 2  3

 ऊर्जा  क्षैत्र--तेल  371.71

 उवेरक  क्षेत्र  521.38

 .  उद्योग  क्षेत्र  2239.64

 8...  आधारसूृत  क्षेत्र  54.79

 9.  आधारभूत  क्षेत्र--रेलवे  291.80

 10.  आधारपूत  क्षेत्र--सड़क  121.09

 11.  आधारभूत  क्षेत्र--दूर-संचार  93.44

 12.  आधारभूत  क्षेत्र--पत्तन  165.27

 13.  आधारसूत  क्षेत्र--सामान्‍्य  220.79

 14.  सिच्नाई  क्षेत्र  806.41

 15.  सामाजिक  क्षेत्र  4768.47

 16...  मगर  विकास  केभ  810.35

 17...  ढांचागत  समायोजना  क्षेत्र  30.43

 18.  अन्य  1862.87

 जोड़  :  43536.29

 _

 शाजस्थान  में  सोमा  सड़क

 1921.  झो  सनरूल  हईलिह  :  क्‍या  रक्ता  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के
 दोरान  और  1992  में  राजस्थान  में  प्रत्येक  सीमा  सड़क  के  निर्माण

 तथा  रखरखाव  पर  सं  कौ  गई  घन-राक्षि  का  ब्यौरा  क्या  और

 )  राजस्थान  में  सीमा  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान

 कितनी  धन-राशि  का  प्रावधान  किया  गया  है  ?

 रक्षा  संत्रो  शरवदे  :

 ब्यौरा  में  दिया  गया  है  और  वर्ष  1992-93

 मया  है  ।

 लिए  घनराशि

 1992-93  2-93  के  लिए  1

 100

 पिछले  तीन  क्यों  के  बोरान  जो  खचं  हुआ  उसका

 के  लिए  वित्तीय  परिव्यक्ष  में  दिया

 सीमा  सड़क  विकास  बोर्ड  का  बजट  योजनेतर  बजट  सीमा  सड़कों  के  विकास  के

 का  आबंटन  प्रतिवर्ष  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  किया  जाता  बर्ष

 6.10  करोड़  रुपए  के  परिथ्यय  को  व्यवस्था  की  गई  है  ।
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 ]

 रुफ्ये
 का  अबपूल्यनਂ

 1922.  रीता  बर्भा  :

 भरी  अमेबल्लभ  पाणिप्रहो  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  अस्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  रुपए  का  अव्भूल्यन  करने  का  और
 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेहबर  :
 से  सरकार  रुपए  की  विनिमय

 दर  पर  बरीकी  से  नजर  रख  रही  इस  समय  रुपए  का
 अक्मूल्यन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  प्रामोण  भम  आयोग  को  सिफारिक्षे

 1923.  झ्लरो  लिप्त  बसु  :

 श्री  धोर  सिह  महतो  :

 क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रम  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  सिफारिश्यें  को  मुख्य  विद्येताएं  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  इन  सिफारिशों  को  क्रियान्बित  करने  हेतु  कया  कदन  उठाये  गए  हैं  ?

 अल  मंअल्लज-सें  उलयंजो  पकम  सिह  :  हां  ।

 (a)  एक  विवरण  संलग्न  है

 विवरण

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रम  आयोग  )  ने  3।  1991  को  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  दी  राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रम  आयोग  ने  मुख्यतः  ग्राथीण  श्रमिकों  के  लिए  दो  बड़े  लक्ष्यों  की
 प्राप्ति  की आवश्यकता  पर  अर्थात्‌  उनके  रहन-सहम  के  स्तर  में  सुधार  और  विकास  प्रक्रिया  में  उनकी
 प्रभावी  सहभा।गता  को  सुनिश्चित  करने  पर  बल  दिया  है  ।  इन  लष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  राष्ट्रीय

 ग्रामीण  श्रम  आयोग  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  भूमि  कृषिਂ  रोजगार  गारंटी

 ग्रामीण  उद्योगों  के  लिए  मानव  संसाधन  विकास  भोर  ग्रायीथ  भ्खिकों  की  मूल
 ताओं  का  प्रावधान  सामाजिक  संगठनात्थक  पहलुक्षों  तवा  जनतांत्रिकः  किकेन्द्रीकरण  के  माध्यम

 से  निर्णय  लेने  को  प्रक्रिया  में  ग्रामीण  श्रमिकों  की  प्रभावी  सहभायिता  को  और  सुदृढ़  बनाने  और  इसमें

 सुधार  करने  पर  बच्चन  दिया  है  ।

 (2)  राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रम  आयोग  की  मुख्य  सिफारिश  निम्नानुसार  हैं  :--

 (i)  14  वर्ष  तकः  के  सभी  बल्लकों  के  लिए  नि:शुल्क  और  अनिवार्य

 (४)  सभी  व्यवसायों  और  संक्रियाओं  में  बाल  अम  का
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 (iii)  निधन  महिलाओं  के  लिए  एक  महिला  ऋण  निधिਂ  ताकि  वे  एक
 विध्विष्ट  वित्तीय  सीमा  तक  बिना  पारस्परिक  प्रतिभूति  के  ऋण  प्राप्त  कर

 (iv)  1990  के  मूल्यों  क ेआधार  पर  20  <०  प्रतिदिन  की  राष्ट्रीय  बेसिक

 न्यूनतम  मजदूरी  का  निर्धारण  और  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  )
 में  वृद्धि  के  आधार  पर  प्रत्येक  छः  महीने  पर  मजदूरी  में  वृद्धि  का

 (५)  जनतांत्रिक  विकेन्द्रीकरण  की  योजना  के  अन्तरगंत  चयनित  संस्थाओं  द्वारा  तैयार

 की  जाने  वाली  क्षेत्रीय  विकास  योजनाओं  से  जुड़ी  आई०आर०डी०पी०  जंसी

 स्वरोजगार

 (५४)  कम्बाईन  हार्वेस्टर  के  प्रयोग  की  तरह  कृषि  में  श्रमिकों  को  विस्थापित  करने  वाले

 मशीनीक रण  पर

 प्रवासी  श्रमिकों  को  सहायता  और  राहत  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक  अधिक
 संगठित

 ग्रामीण  श्रमिक  परिवारों  को  उपभोग  के  लिये  कम  ब्यार  दरों  पर

 (ix)  ग्रामीण  श्रमिक  परिवारों  को  सहकारी  बंकों  के  माध्यम  से  संस्थागत  ऋणों  की

 आसानी  से  उपलब्धता  ;

 विधायो  उपाय

 |)  कतिपय  अहंताओं  के  साथ  काम  के  अधिकार  को  मौलिक  अधिकार  के  रूप  में  और
 इसके  कार्यान्वयन  के  लिए  एक  रोजगार  गारंटी  अधिनियम  ;

 (2४)  कृषि  श्रमिकों  की  सुरक्षा  और  कल्याण  के  लिए  एक  व्यापक  केन्द्रीय

 (xii)  बन्धित  श्रमिकों  के  लिए  बन्धित  श्रम  पद्धति  1976  के
 कार्यास्‍्वयन  का  निरीक्षण  करने  और  मानीटर  करने  के  लिए  अधे-न्यायिक
 प्राधिकरण  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  बन्धित  श्रम

 (xiii)  गृह-आधारित  श्रमिकों  की  सुरक्षा  ओर  कल्याण  के  लिये  एक  मॉडल  विधान  ;

 भूमि  सुधार  मामलों  के  तीव्र  निपटान  के  लिए  स्थानीय  स्तर  पर  भूमि

 कार्यास्वयन  के  लिए  संस्थागत  तंत्र

 (xv)  राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रम  आवोग  की  विभिन्‍न  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  में  पंचायती
 राज  संस्थाओं  का  सक्षियता  से  शामिल  और

 (xvi)  ग्रामीण  श्रमिकों  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  लिए  केन्द्र  स्तर  पर
 ग्रामीण  श्रम  विभाग  तथा  राज्यों  में  एक  स्वतंत्र  ग्रामीण  श्रम  निदेशालय  ।

 (3)  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  एक  केन्द्रीय  निर्माण  कर्मकारों  के  लिये  एक  केन्द्रीय
 सामाजिक  सुरक्षा  और  बन्धित  श्रमिकों  के  आयोग  के  गठन  में  संबंधित  सिफारिशों  पर  विचार

 करने  के  लिए  और  सरकार  को  शीघ्र  रिपोर्ट  देने  के  लिए  यह  मामले  महाराष्ट्र  के  श्रम  मंत्रो  की
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 अध्यक्षता  में  राज्यों  के  श्रम  मंत्रियों  की  समिति  को  भेजे  गये  हैं  ।

 (4)  विशिष्ट  सिफारियों  से  संबंधित  अन्य  मंत्रालयों/विभागों  ने  सिफारिशों  पर  विचार  किया

 है  और  अपनी  कारंवाई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।

 कलकता  पतन  का  तलकरषंण

 1924.  डो०  असीम  बाला  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 199  2-93  के  दौरान  कलकत्ता  पत्तन  के  तलकषंण  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  कलकत्ता  पत्तन  के
 निर्माण  के  लिए  वाधिक  योजना  1992-93  के  दोरान  39.58  करोड़  रु०  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की

 गई

 ]
 विदेशी  बकों  में  जमा  राशि

 1925.  डा०  परशुराम  गंगवार  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  भारतीयों  द्वारा  विदेश  स्थिति  बंकों  क ेजमा  धन  का  वापस  देश  में  लाने

 हेतु  कोई  योजना  बना

 यदि  तो  तत्गंबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  योजना  को  कब्र  तक  क्रियान्वित  किए  जाने  की  संभावना

 वि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बर  :  नहीं  ।

 ओर  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 ]
 गोवा  में  ताड़ी  निकालने  वालों  के  लिए  बीमा  योजना

 1926.  श्रो  सूर्य  नारायण  सिह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जीवन  बीमा  निगम  ने  गोवा  में  ताड़ी  निकालने  वाले  लोगों  के  लिए  कोई  बीमा
 योजना  आरम्भ  की  है

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 .  क्‍या  जीवन  बीमा  निगम  का  विचार  इस  योजना  को  अन्य  राज्यों  में
 भी  लागू  करने  का

 और

 कया  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  हां  ।  भारतीय  जीवन

 बीमा  निगम  हालही  में  गोवा में  18  से  60  वर्ष  की  आयु  के  बीच  के  ताड़ी  निकालने  वाले  4300

 व्यक्तियों  जो  ताड़ी  निकालने  संबंधी  कल्याण  बोर  के  अन्तर्गत  सहकारिता  समितियों  के  पंजीकृत  सदस्य
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 को  सुरक्षा  कवच  प्रदान  करने  के  लिए  साघुहिक  बीमा  योजना  को  अंतिम  रूप  दिया  है  ।  इस  योअना
 की  यह  संकल्पना  है  कि  इसके  सदस्य  की  स्वाभाविक  मृत्यु  होने  पर  मृतक  के  कानूनी  उत्तराधिकारी  को
 500  -  रुपए  की  बीमांकित  राश्नि  दी  जाएगी  ।  दुघ्घंटना  से  मृत्यु  होने  पर  बीमा  कव  6000/-  रुपए
 का  होगा  ।  उपर्यक्त  कवच  के  लिए  प्रीमियम  की  राशि  30  so  जिसमें  से  50%  प्रीमियम  भारतीय
 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  इस  उद्देश्य  के  लिए  स्थाधित  समाश्र  सुरक्षा  निधि  में  से  दिया  जाएगा  और

 बाकी  50%  प्रीमियम  का  अंक्षदान  ताड़ी  निकालने  वालों  के  सुरक्षा  बोर्ड  ढ्वारा  किया  जाएगा  ।

 और  हां  ।  राज्यों  की  राजधानियों  में  भारतीय  जीकन  बीमा  निगम  के  कार्थालय

 इस  बारे  में  संबंधित  राज्य  सरकारों  से  सम्पर्क  बनाए.हुए  इस  समग्र  आंध्र  प्रदेश  राज्य  के  साथ

 बातचीत  प्रगति  षर  है  ।

 कोयला  उत्पादन  क्षेत्र  में  विदेशी  पूंजो-नियेश

 श्री  राजेस्त्र  अस्निहोत्री  :

 श्री  असदेव  आचार्य  :

 जी  श्त्यंदेय  सिह  :

 ओ  शोभनाव्रीश्यर  राय  बाड़ड़े  :  कि

 प्रो०  उम्मारेडिड  वेंकटेस्थरलु  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  कोयला  क्षेत्र  में'विदेशी  पूंजी  तथा  प्रौद्योगिकी  को  जनुभति  देने  की

 कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  प्रस्ताव  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  में  विदेशी  पूंजी-निवेश  को  आकर्षित  करने  के लिए  कोई  कदम

 उठाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  कुछ  देशों  ने  कोयला  क्षेत्र  में  पूंजी-निवेश  के  संबंध  में  अपनी  रुचि  दिखाई  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एस०“बोी०  :  से  ने  ग्रहीत

 उपयोग  के  लिए  कोयला  खनन के  क्षेत्र  में  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी  की  अनुमति  का  निर्णय  लिया  है  ।

 इसे  लाग  करने  के  लिए  कोयला  खान  )973  के  संबंधित  प्रावधानों  में

 संशोधन  करने  के  लिए  एक  विधेयक  संसद  में  पारित  किम्रा  है  ।

 इस  तरह  की  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी  भारतीय  तथा  बिदेशी  पूंजी  निवेश  दोनों  क्षेत्रों  के

 लिए  खली  रहेगी  ।  इस  प्रकार  का  बिदेशी  पूजी  निवेश  को  खान  तथा  खनिज  एवं
 1957  के  अंतगंत  बिनिगमित



 इस  मंत्रालय  में  विदेशी  निवेशकों  से  प्राप्त  निवेश  संबंधी  पेशकश  नीचे  दी  गई  हैं  लिखित

 इस  ग्रहीत  लिग्नाइट  खान  के  लिए  मेससं  कोलिमेन  राजस्थान  के
 तापीय  विद्युत  गृह  के  संबंध  में  पेशकश  ।

 (2)  कालिगा  विद्युत  निगम  लि०  कंपनी  जोकि  भारत  में  ही  पंजीकृत  जिसमें  शीघ्र

 ही  विदेशो  निवेशकों  की  अधिकांश  इक्विटी  शेयर  धारिता  उड़ीसा  के

 कटक  जिले  के  स्थान  पर  एक  विद्युत  संयंत्र  के  लिए  ग्रहीत  कोयला  खान  के  संबंध  में

 पेशकश  ।

 (3)  इल्टेक्स  प्राइवेट  आस्ट्रेलिया  सै  एनःआर०्भाई०  ग्रुप  भारत  में  पूरे  बिदेशी  सहयोग
 तया  विदेशी  वित्तीय  सहयोग  से  एक  मोडुलर  कोयला  वाह्षरी  की  स्थापना  करना

 चाहता  है  ।

 ]
 विशेष  श्रेणी  के  राज्यों  के ऋण  माफ  करना

 श्री  वो०  ओनिवास  प्रसाद  :

 श्री  एम०बी०  चअखदेसर  मृति  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  विज्लेष  श्रेणी  के  राज्यों  के
 ऋणों  को  माफ  करने  का

 यदि  तो  ऐसे  विशेष  श्रेणी  के  राज्य  कौन-कौन  से  हैं  और  इन  राज्यों  के ऋण  माफ

 करने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  अनेक  राज्य  न  तो  अपने  कर्ज  भरदा  कर  रहे  हैं  और  न  ही  उप्तका  ओर

 यदि  तो  कर्ज  और  ब्याज  की  वसूली  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का

 विचार  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  शाम्ताराम  :  नहीं  ।

 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 और  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विचरण

 असम  तथा  जम्मू  और  कष्मीर  राज्यों  ने  में  468  करोड  रुपए  तथा  का

 करोड़  रुपए  के  अपने  केन्द्रीय  ऋण  तथा  ब्याज  की  अदायगी  में  चूक  की  और  उतकी  देनदारियां

 करोड़ रुपए  के  लिए  आगे  लाई  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  द्वारा  कच्चे  तेले  पर

 रायलटी  में  संशोधन  करने  पर  निर्णय  लिए  जाने  असम  द्वारा  मंत्रालय  से  आगे  लाई  गई  468

 करोड़  रुपए  का  बकाया  ऋण  को  प्रस्थगित  रखा  गया  है|  जम्मू  और  कश्मीर  तथा

 पंजाब  जिस  वित्तीय  असंतुलन  का  सामना  कर  रहे  हैं  उसका  हल  सुमाने  के  ए  वित्त  मंत्रालय  द्वारा

 द्वारा
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 1992  में  एक  अन्तर-मंत्रालंयों  दल  गंठिते  किया  गया  था  ।  दल  की  रिपोर्ट  पर  भारत  सरकार
 विचार  कर  रहो  दल  की  रिपोर्ट  फर  सरकार  के  निर्णय  लिए  जने  जम्मू  और  कदमीर  से
 199  -92  में  144  करोड़  रुपए  की  देय  राशि  को  प्रास्थगित  रख  गया  है  ।

 पंजाब  को  |984-8  5  से  199091  तक  मंजूर  किए  गए  विश्लेष  अवधि  ऋणों  तथा  उन  पर
 ब्याज  की  वाक्सी  पर  उसे  1991-92  तक  ऋण-स्थगन  प्रदान  किया  गया  1992-93  के

 पंजाब  सरकार  को  के  क/रण  तथा  राज्य  सरकार  को  1991-92  के  क्कैरान  स्वीकृत  सावधि
 ऋण  के  कारण  भारत  सरकार  को  611.38  करोड़  रुपए  की  राशि  अदा  करनी  है  ।  राज्य
 सरकार  ने  !  984-85  से  1991-92  तक  सभी  विशेष  सावधि  ऋणों  पर  1992-93  के  दौरान  भी

 ऋण:-स्थगन  हेतु  अनुरोध  किया  दल  की  रिपोर्ट  १र  भारत  सरकारਂ  के  अन्तिर्भ॑  निर्णय  लिए  जाने
 तक  पंजाब  से  611.38  करोड़  रुपए  की  वसूली  को  प्रास्थगित  रखा  गया  है  ।

 चालू  वर्ष  *ज्यों  ऋणों  की  वापसी  की  ध्यानपूर्वक  मानीटरी  की  जा  रही  राज्यों
 को  सूचित  किया  गया  है  कि  देय  तारीख  तक  वापसी  अदायगी  किए  जाने  में  चूक  करने  राज्यों  की
 अगले  महीनों  की  हकदारियों  में  से  वह  राशि  काट  ली  जाएगी  ।  विद्ेष  रूप  लगातार

 ॒पायों  की  कठिनाइयों  वाले  राज्यों  द्वारा  ऋण  की  वापसी  के  संबंध  में  मामला-इ  र-मामला  आधार
 पर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 तलचेर  कोल  फोल्ड  क्षेत्रों  मे ंकोयला  र्तनों  कौ  बंद  किया  जाना

 1929.  श्री  के०पी०  सिह  देव  :  क्‍या  कॉपली  मंत्री  कह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  तलक्र  कील  फील्ड  में  कतिपय  कोयला  खानें  बंद  कर  दी

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्योरा  क्या  कौन-कौन  सी  कोयला  खाने  बंद  की  गई

 उन  खानों  से  कोयले  की  निकासी  बंद  करने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचौर  निकट  भविष्य  में  इन  खानों  को  खोलने  तथा  काम  शुरू
 करने  का  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रह्लथ  में  उपलत्री  एल०यो०  :  से  (3)  कोल  इंडिया  लि०  से  प्राप्त

 सूचना  के  अनुसार  तलचेर  कोल  फील्ड्स  में  किसी  भी  कोयला  खान  ५;  वंद  नहीं  किया  गया  है  ।  कितु
 स्टाक  के  अधिक  मात्रा  में  एकत्रित  होने  तथा  कोयले  के  उठान  में  कठिनाई  होने  के  कारणਂ  एके
 कास्ट  खान  में  कोयले  के  उत्पादन  को  अस्थाई  तौर  पर  स्थगित्त  कर  दिया  गया  था  ।  कोयले

 की  निक्रासी  किए  जाने  के  लिए  मलबा  हटाने  के  उत्खनन  काये  के  मुख्य  भाग  जिसके  द्वारा  कोयले
 की  निकासी  तत्काल  की  जा  सकती  इस  ओपनकास्ट  परियोजना  को  सामान्य  प्रक्रिया  द्वारा  अन्य

 खनन  क्रियाकन्नाफों  के साथ  किया  जानो  जारी  है  ।

 भ्मिहोन  कृषि  अजिकों  को  समस्या

 1930.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 झो  छोतूभाई  गम्मीत  :
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 ननपपनन्पपपनययदयैपपिना:्द+्न्‍्ज--+-+-_. लक  ह/हैहप्फ्््ञ़्रर

 क्‍या  सरकार  ने  भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  की  समस्याओं  की  जांच  करने  हेतु  एक  समिति

 का  गठन  किया

 क्या  उपरोक्त  समिति  की  रिपोर्ट  सरकार  को  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  इसकी  प्रमुख  विशेषताएं  क्‍या  और

 रिपोर्ट  को  क्रियान्वित  करने  हेतु  सरकार  क्या  कदम  उठा  रहो  है  ?

 असम  मनन्‍्त्रालय  में  उपभन्त्री  फ्यन  सिह
 :

 सरकार  द्वारा.अन्य  कातों के
 साथ  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  एक  केन्द्रीय  विधान  के  प्रशइन“पर  विश्वार  करने.हतु  राज्यों  के  श्रम  मंत्रियों

 की  एक  समिति  गठित  की  गई  है  ।

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  आवास  बंक  द्वारा  गुजरात  के  प्रास्रो श  को  पुनित्त  खुब्रिधायें
 श्रो  छीतृभाई  गामीत  :

 क्री  महेश  कनोडिया  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  ब्रताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  आवाम  बंक  ने  गुजरात  में  राज्य  ग्रामीण  बंकों  को मकान  बनाने  और

 उनकी  मरम्मत  करने  के  जिए  पिछले  वर्ष  के  दौरान  तथा  बालू  वर्ष  में  पुनवित्त  सुविधाएं  उपलब्ध

 कराई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शित्त  मंत्रासय  में  राज्य  संत्रो  :  से  राष्ट्रीय  आवास  बेंक  ने

 अन्म  बातों  के  को  से  अनुसूचित  राज्य  सहकारी  वेक़ों  सहित  राज्य  स्तरीय  सहकारी
 कृति ओर  ग्रामीण  विकास  बेंकों  को  वित्तीय  सहमभ्यता  प्रदान  करने  के  लिए  योजना  लागू  की  इसके

 अनुसूवित  वाणिज्यिक  बंकों  के  लिए  राष्ट्रीय  आवास  बेक  की  पुनवित्त  थोजना में  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बंकों  के  मार्फंत  संवितरित  आवासीय  ऋणों  के  लिए  प्रायोजक  वाणिज्यिक  बंकों  के  माफंत

 पुनवित्त  देने  का  प्रावधान  भी  गुजरात  राज्य  के  मामले  में  इन  में  से  किसी  भी  योजना  के

 तहत आवास कक से कोई वित्तीय सहायता नहीं गई है । बेंकों के एक भधिकार सम्मम्न प्रधंवेक्षो तिकाय ओ,औ राम टहल चोधरो : आओ सहेश कनोडिया : भोमतो विभू कुमारी बेबो :
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 रो  भ्रफुल  पटेल  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एक  नया  बेकिंग  पर्यवेक्षी  निकाय  गठित  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  नियाय  के  प्रस्तावित  कार्य  क्‍या  होंगे  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबोर  :  से  यह  निर्णय  लिया  गया  है
 कि  भारतीय  रिजवं  बंक  के  तत्वावधान  में  एक  पयंवेक्षी  निकाय  का  गठन  किया  इस  निकाय  की

 संरचना  और  कार्यों  पर  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 ]

 भारतोय  रिजर्व  बेंक  में  रखो  नकद  राशि  का  वास्तविक  सत्यापन

 1933.  प्रो०  प्रंस  धूमल  :

 ओोमतो  कृष्णेसा  कोर  :

 ओशो  शिवाजी  पटनायक  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  भारतीय  रिजवं  बंक  की  तिजोरियों  में  रखी  नकद  राध्षि  का  वास्तविक

 सत्यापन  हाल  ही  में  किया  गया

 क्‍या  रिकार्ड  में  दर्शाई  गई  राशि  तथा  वास्तव  में  पाई  गई  राक्षि  में  कोई  अन्तर  पाया

 गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  वलबोर  :  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया

 है  कि  वह  करेंसी  चेस्टों  का  निरीक्षण  करता  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  प्रत्येक  दो  वर्षों  में

 नकदी  का  सत्यापन  भी  शामिल  है  ।  हाल  ही  जूत/अगस्त,  !992  के  जंसाकि  ऊपर  बताया

 गया  है  नियमित  निरीक्षण  के  अतिरिक्त  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  68  करेंसी  चेस्टों  में  घारित  नकदी

 का  मौके  पर  सत्यापन  किया  ।

 इन  68  करेंसी  में  से  5  मामलों  में  विसंगतियां  पाई  गईं  ।

 तीन  करेंसी  चेस्टों  के  मामलों  में  विसंगर्तियां  दोषपूर्ण  प्रतिपूरक  त्रुटियों  और

 वाल्टों  में  ही नकदी  को  गलत  जगह  पर  रखने  के  कारण  इन  मामलों  में  खातों  के  रिकार्डों  को

 अब  ठीक  कर  दिया  गया  है  ।  शेष  2  करेंसी  चेस्टों  में  नकदी  की  वास्तविक  कमी  देखी  गई  ओर  भारतीय

 रिजवं  बेक  ने  बंकों  से  कहा  है  कि  इन  कभियों  को  पुरा  करें  ।  भारतीय  रिजबं  बंक  ने  बंकों  से  यह  भी

 कह्ठा  है  कि  करेंसी  बेस्टों  के  प्रचालन  के  संबंध  में  आंतरिक  नियंत्रण  को  मजबूत  बनाएं  ।  भारतीय

 रिजवं  बंक  ने  अपनी  तरफ  से  यह  निर्णय  लिया  है  कि  निरीक्षण  की  आवृत्ति  को  बढ़ाकर  बर्षं  में  एक

 बार  कर  दिया  जाए  ।
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 महानदी  कोलफोल्ड्स  लि०  में  स्थानोय  लोगों  को  रोजभार

 1934.  डा०  कृपासिधु  भोई  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  महानदी  कोलडील्ड्स  लि०  से  संबंधित  कोलफोल्ड्स  में  स्थानीय  लोगों

 को  रोजगार  प्रदान  करने  हेतु  कोई  मार्गनिर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  संबंध  में  क्या  कारंवाई  की  जा  रही  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०बी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भर्ती  सामान्यतः  स्थानीय  रोजगार  कार्यालय  के  माध्यम  से  की  जाती  है  ओर  यह  ख्ले
 विज्ञापनों  के  माध्यम  से  अपेक्षानुसार  की  जाती  स्थानीय  लोगों  के  रोजगार  की  वास्तविक  संख्या

 बहां  पर  उपलब्ध  उपयुक्त  तथा  योग्यता  प्राप्त  स्थानीय  लोगों  की  उपलब्धता  पर  निमेर  करता  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भारतोय  कम्पनियों  हारा  बाण्ड  निर्गम

 1935.  5.  श्री  गुरुवास  कामत  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनेक  विदेशी  बंकों  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  से  वाणिज्यिक  ऋण  लेने  हेतु  भारतीय

 कंपनियों  द्वारा  जारी  बांड  निर्मेमों  का  प्रबन्ध  करने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बर  :  हां  ।

 चूंकि  प्रस्ताव  किए  जाते  हैं  और  उन  पर  बातचीत  अनवरत  आधार  पर  होती

 इसलिए  फर्मों  के  ब्योरे  अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 वाजार  की  पॉरस्थितियों  ओर  भारतोय  कम्पनियों  की  निधि  की  आवश्यकता  के

 अघीन  ऐसे  बांड  जारी  करने  के  लिए  अनुमति  देने  का  इरादा  रखती  है  ।

 केन्द्रीय  आर्थिक  आसूचना  ब्यूरो  को  बन्द  करना

 1926  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  तिह  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  अधिक  आसूचना  ब्यूरो  पर  वाधिक  रूप  से  कितना  व्यय  हो  रहा

 कथा  सरकार  का  विचार  इस  ब्यूरो  को  बन्द  करने  का  और

 यदि  तो  £(्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बर  :  केन्द्रीय  भाधिक  ब्यूरो
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 पर  उसकी  स्थापना  होने  ने  अब  तक्र  उपयत  अ्यय  निम्नानुसार है  :---

 वर्ष  वाधिक  व्यय
 (०  लाखों

 198  5-86  —  8.65  2  भह्दीनों

 1986-87  न  50.93

 1987-88  न  102.76

 1988-89  8-8  9  --  69.69

 1989-90  न  67.72

 1990-91  —  74.91

 1991-92  न+  75.35

 ओर  केन्द्रीय  आथिक  अआमम्नूल्नना  ब्यूरो  के  परिसमापन  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ेंकों  हल्रा  शोनो  मिलों  ऋण

 1937.  श्रीमरतो  सूझेक्यंता  प्राटिल  :  क्या  थित्त  मंत्री  यह  अताने  भरी  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिनन  क्षेत्रों  की  श्षीनी-मिलों  को  ऋण  देने  के  संबंध  में  शब्ट्रीयक्ृत  बेंकों  की  नीति  क्‍या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  राष्ट्रीयकृत  बंक  द्वारा  महाराष्ट्र  में  प्रत्येक  चीनी  मिल
 को  कितनी  राशि  का  ऋण  दिया  और

 क्‍या  उपयुक्त  ऋण  राष्ट्रीयकृत  कैकीं  की  नीति  के  भनुसार  दिए  गए

 यदि  तो  उसके  कया  और

 इन  चीनी  मिलों  को  दिए  गए  ऋणों  को  बसूली  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दखबोर  :  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है
 कि  चीनी  उद्योगों  की  ऋण  संबंधी  आवश्यकताएं  मासिक  मकदी  बजट  के  आधार  पर  निर्धारित  की
 जाती  हैं  ।  प्राणाली  के  वर्ष  के  दोरान  अधिकतम  आवश्यकताओं  के  ऋण-सीमाएं
 निर्धारित  को  जाती  अधिकतम  ऋण-सीमाओं  के  अच्तगंत  माह  के  दौरान  आहरणों  की  उस  माह
 विशेष  के  नकदी  के  घाटे  या  अश-हरण  ओ  भी  कम  तक  अनुमति  होती  सभी  क्षेत्रों  के

 लिए  नीति  एक  समात्र  इसके  चीनी  उद्योग  भारतीय  रिजय॑  बंक  के  चयनात्मक  ऋण
 नियंत्रण  संबंधी  निर्देशीं  द्वारा  कवर  होता  है  और  समय-समय  पर  बेकों  को  इन  अनुदेशों  का  अनुपालन
 करना  अपेक्षित  होता  है  ।

 से  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वह  राष्टट्रीयक्तत  बकों  द्वारा
 अलग  चीनी  मिलों  को  प्रदान  किए  गए  ऋणों  और  अग्रिमों  के  राज्य-वार  आंकड़ों  का  रख-रखाव  नहीं

 है  ।  मत  तीन  वर्षों  के  दोसतन  बाणिज्किक  कैकों  द्वारा  चीनी  सिलों  को  दिए गए  ऋणों
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 Se  स<२:स<स.<६-इस-फउउस्‍-स्‍-ज>  नऊस  ल  इस्‍अ्ंो््ेोंकोिन  तन  तन  ते  २  ततततततनतत+-+  +--_  न

 और  अग्रिमों  की  कुल  बकाया  धनराशि  नीचे  दी  गई  है  :--

 31  मार्च  की  श्थिति  के  अनुसार
 1990  1991  1992

 501.2  772.5  739.4

 भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  क्रिया  है  कि  उसे  उक्त  ऋणों  को  प्रदान  करने  में  नीति  के
 उल्लंघन  संबंधी  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 (3)  बेकिंग  परिचालन  में  कतिपय  ऋणों  के  अशोष्य  होते  रहने  की  सस्भाषना  स्वाभाविक
 ही  बंक  ऋणों  की  निगरानी  करने  और  अतिदेय  ऋण  वष्तूल  करने  के  उपाय  करते
 इसमें  संवितरण  के  बाद  पयंवेक्षण  और  अनुवर्ती  कारंवाईक  सूचना  प्रणाली  और  साकिधिक  पुनासेक्षष
 करना  शामिल  हरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  ने  ऋणों  की  प्रभावी  निगरानी  और  अनुवर्ती  कारंबाई  के

 लिए  किसी  एक  समय  में  अग्रिमों  के  स्वास्थ्य  के  अनुसार  कुछ  परिभाषित  श्रेणियों  में  उनके  वर्गीकरण

 की  पद्धति  शुरू  की  जब  किसी  व्यक्ति  के  खाते  की  जांच  से  अनिर्ममतताओों  का  पता  चलता
 अग्रिमों  को  नियमित  करने  के  उपाय  किए  जाते  हैं  और  यदि  वे  असफल  होते  ऋणों  को  वाफ्शि

 मांगा  जाता  है  और  ऋणों  की  वसूली  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  किए  जाते  जिसमें  उधारकर्ताओं  तथा

 साथ  ही  बदि  कोई  हो  तो  के  विरुद्ध  कानूनी  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 भारतीय  सामाजिक  सुरक्षा  व्यचस्थाਂ  हेसु  विश्व  बेक  से  सहायतर

 1938.  प्रो०  मालिनी  भट्टालार्य  :  क्‍या  वित्त  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  सामाजिक  सुरक्षा  व्यवस्था  कार्य  क्रम  के  अंतर्गत  बोजनाओं  का  अंतिभ

 रूप  दे  दिया

 यदि  तो  योजनावार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इन  योजनाओं  के  लिए  विश्व  बंक  से  कोई  सह्ायता/भनुदान  राशि  मिली  और

 यदि  तो  योजनावार  तत्मंबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  रामेइबर  :  और  हां  ।

 यथा  निर्णीत  प्रस्तावित  कायेक्रम  के  तीन  प्रमुख  घटक  हैं  :--

 1.  भौद्योगिक  पुनर्स  रचना  को  सुसाध्य  बनाने  के  झिए  राष्ट्रीम  नवीकर  |  निधि  ।

 2.  प्रमुख  सामाजिक  कार्यक्रम  जेसे--प्राथिमिक  प्राथमिक  स्वास्थ्य रोग  नियंत्रण  और

 पोषण  के  परिव्यय  की  बनाए  रखना  ।

 3.  अधिक  लागत  प्रमाक्‍्कारिता  प्राप्त  करने  ओर  अधिक  सुविधा  वंचित  क्षेत्रों  में  प्रमुथ
 सामाजिक  कार्यक्रमों  के  कवरेज  क्स्तारण  के  लिए  उपायों  को  प्रोत्साहित  करना  इस  प्रयोजन  के  लिए

 नए  उपायों  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया  है  ।
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 नए  उपाय  ये  है

 (i)  नामांकनों  में  वृद्धि  करने  और  लड़कियों  द्वारा  विद्यालय  छोड़  देने  के  अनुपात  को
 कम  करने  पर  जोर  देते  हुए  श्षैक्षिक  रूप  से  अति  पिछड़े  जिलों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 प्राथमिक  शिक्षा  का  विस्ताररित  कार्यक्रम  ।

 (ii)  उन  जिलों  जहां  पर  शिशु  और  प्रसूति  म॒त्यु  दर  अप्रिय  रूप  से  अधिक  विशेष

 प्राथमिक  शिक्षा  कार्यक्रम  ।

 (iii)  विभिन्‍न  राष्ट्रीय  संक्रामक  रोग  नियन्त्रण  कार्यक्रमों  में  वृद्धि  करना  ।

 (1४)  एकीकृत  बाल  विकास  सेवाओं  का  विस्तार  ओर  सुदृढ़ीकरण  ।

 और  इस  कार्यक्रम  के  संबंध  में  विश्व  बेंक  सहायता  (5000  लाख  अमेरिकी

 के  लिए  बातचीत  !  6-20  [992  को  वाशिग्टन  में  हुई  थी  ।  इस  समय  यह  प्रस्ताव  बंक  के

 विचाराधीन  है  ।

 सबेजਂ  का  निर्माण

 1939.  श्रो  भपेलश  सिह  हुड्डा  :  क्या  जल-चतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  विधार  वर्ष  ;  992-93  के  दौरान  तथा  आठवीं  पंच  वर्षीय  योजना  अवधि

 में  राष्ट्रीय  व्यवस्था  में  और  अधिक  सड़कें  शामिल  करने  का  और

 (eq)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीधा  :  और

 नहीं  ।  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  केन्द्रीय  सेक्टर  की  सड़कों  के  कार्यक्रम  हेतु  नियत  निधियां  तो

 मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  चालू  कार्यों  के लिए  भी  मुश्किल  से  पर्याप्त  अतः  !992-93  में

 राष्ट्रीय  एक्सप्रेसवेज  प्रणाली  में  और  सड़कों  को  शामिल  करना  संभव  नहीं  आठवीं
 वर्षीय  योजना  की  माध्यावधिक  समीक्षा  के  समय  निधियों  की  उपलब्धता  और  इस  उद्देश्य  के  लिए
 परिकल्पित  विभिन्‍न  अन्य  मानदंडों  को  ध्यान  में  रखकर  स्थिति  पर  विचार  किया

 कलकत्ता  पत्तन  न्यास  पर  प्रभारों  में  ब॒द्ध

 [940.  श्री  बो०  राजरबि  वर्मा  पत्तन  कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  को  बंगाल  नेशनल  चेम्बर  ऑफ  कॉमर्स  एण्ड  इन्डस्ट्री  सें  कलकत्ता  पत्तन
 न्यास  पर  प्रभारों  में  वद्धि  करने  के  संबंध  में  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  ओ

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  ऊगदोश  टाइटल  :  और  जी
 हां  ।  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  के  टेरिफ  संशोधन  संबंधी  प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप  देने  से  पहले  इस  पर
 विचार  किया
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 परियोजनाओं  के  लिए  फ्रांस  से  सहायता

 1941  ओ  धर्मण्णा  सोंडस्या  साइुल  :  क्या  थ्षित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फ्रांस  से  प्राप्त  होने  वाली  एकमुश्त  ऋण  सहायता  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  चालू  वर्ष  में  निर्माणाधीन  एवं  नई
 योजनाओं  के  लिए  परियोजनावार  कुल  कितनी  राह्षि

 कया  इसमें  से  कुछ  परियोजनाओं  पर  निर्धारित  सीमा  से  अधिक  समय  एवं  लागत  लग

 गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  नई/संशोधित  लागत  एवं  समय  सीमा  का  ब्योरा
 क्‍या

 जित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशवर  :  नहीं  ।
 से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मुम्बई  और  रत्नागिरि  के  बोच  स्टोसर  सेवा

 1942.  2.  श्री  राम  कापसे  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  मुम्बई  और  रत्तागिरि  के  बीच  स्टीमर  सेवा  उपलब्ध  कराने  का

 विचार  और

 यदि  तो  शत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल-भुल्ल  पपिबहन  मंबालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  इस  समय  ऐसा

 कोई  प्रस्ताव  नहीं।है  ।

 प्रश्म  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  राजसार्ग  सं०  17  के  पुल  पर  चुंगी  कर  को  बसूली

 1943.  श्री  एम०  रमस्ता  राय  :  क्‍या  जल-भूतल  परिचहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  राजमागं  सं०  17  पर  वलारपट्टनम  में  पुल  के  निर्माण  पर  कितनी  राशि  खर्च

 की-गई

 पुल  से  चूंगी  कर  के  रूप  में  कुल  कितनी  राशि  संग्रहित  की

 क्या  उपरोक्त  पुल  पर  चुंगी  कर  की  वसूली  का  कार्य  समाप्त  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  सरकार  का  पुल  है  चुंगी  कर  के  रूप  में  एकत्रित  अतिरिक्त  राष्षि  को  किस

 प्रकार  खर्च  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  थ्रो  जनवीश  :  वलारपट्टनम  पुल
 के  निर्माण  तथा  उसकी  आवधिक  मरम्मत  इत्यादि  के  लिए  उस  पर  4,25,66,630/-  रु०  कुल  खर्च

 हुए

 4,20,02,462/-  रु०  ।

 नहीं  ।  पुल  की  पूरी  जिसमें  सम्पर्क  फी  गाईड  बंधों  और
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 सुरक्षात्मक  कार्यों  तथा  रख-रखाव  की  लागत  और  उस  पर  ब्याज  की  शामिल  पूरी  होने  तक

 चुंती  वसूल  की  जाएगी  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 1944.  श्रो  लेलन  राम  जांगड़े  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  साउथ  ईस्ट  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  की
 कुछ  परियोजनाओं  का  अनुमोदन

 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इन  परियोजनाओं  के  स्थापना  कार्य  के  कब  तक  आरम्भ  किए  जाने  की  संभावना

 क्‍या  एस०ई०सी०एल०  की  चालू  परियोजनाओं  का  कोई  मूल्यांकन  भी  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एस०बी०  न्‍्यामगोड|  :  से  वतंमान  में  एक
 कोयला  परियोजना  में  :0  करोड़  रु७०  से  अधिक  की  राशि  का  निवेश  करने  हेतु  सरकार  का  निर्णय
 लिया  जाना  अपेक्षित  हाल  ही  में  सरकार  ने  साउथ  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  के  संबध  में  50

 करोड़  से  ऊपर  की  राशि  को  कोई  कोयला  खनन  परियोजना  स्वीकृत  नहीं  की  गई  है
 ।

 हालांकि
 साउथ  ईस्ट  कोलफील्ड्स  लि०  की  दीपिका  विस्तार  (2  से  10  मि०  टन  प्रतिवर्ष  का

 सरकार  के  पास  निवेश  हेतु  निर्णय  के  लिए  लम्बित  पड़ा  चूंकि  निवेश  हेतु  निर्णय  लिए  जाने  के
 लिए  पर्यावरण  एवं  वन  संबंधी  स्वीकृति  पूर्व  में  ली  जानी  अपेक्षित  दीपिका  ओ०का०

 हेतु  बन  ट॒वं  पर्यावरण  स्वीकृति  लिए  जाने  की  कार्यवाई  शुरू  कर  दी  गई  है  ।

 सा०ई०को०लि०  की  कई  परियोजनाएं  चालू  स्थिति  में  प्‌
 7

 चालू  परियोजनाओं
 का  विवरण  नीचे  दिया  गया  है  लिए

 3-33»  कम  -  अननीन  ना  पभाओाण  कना  “5  की तन  जज  लननी  मनन  ne en ee

 क्रम  परियोजना  का  नाम  क्षमता  लागत

 सं०  प्रतिवर्ष )  २०

 1.  अमलाई  ओ०का०  0.70  46.51

 2...  च्रचा  वेस्ट  भू०्ग०  0.८0  32.64

 3.  गंगवार  भू०ग०  0.65  25.14
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 हथकरधा  बुनकरों  को  प्राथमिक  समितियों  को  राजसहायता  देना

 -  1945.  श्री  रास  सिंह  काष्या

 श्रीमती  कृष्णेन्द्र  कौर  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ,  (®)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  हथकरघा  बुनकरों  की  प्राथमिक  सर्मितियों  को  प्रबन्धगीय

 सहायता  प्रद्न  की

 यदि  तो  इन  समितियों  को  राजसहायता  प्रदान  करने  हेतु  क्या  मानदंड  निर्धारित

 किये  गये  हैं

 प्रत्येक  राज्य  में  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  राज्यवार  कितनी  समितियों  को

 यह  राजसहायता  प्रदान  की  और

 उक्त  अवधि  के  दोरान  प्रत्येक  समिति  को  कितनी  राजसहाग्रता  प्रदान  की  गई  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  अशोक  :  हथकरधा  बुनकर  प्राथिमिक
 समितियों  को  प्रबंधकीय  राजसहायता  देने  की  योजना  1-4-1989  से  समाप्त  कर  दी  गई

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बंकों  में  धोखाधड़ी

 1946.  श्री  ए०  चाल्सं  :

 श्रीमती  भावना  चिखलिया  :

 शो  रतिशाल  वर्मा  :

 भओो  वेधो  बक्‍स  सिंह  :

 डा०  रमेश  चन्य  तोमर  :

 श्रो  आर०  जोवरत्नम  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991-92  तथा  अब  तक  सरकारी  क्षेत्र  के  बकों  में  बोखाधड़ी/कदाचार  के  कितने  मामलों

 का  पता  लेगा

 राज्यवार  तथा  बंकवार  गए  प्रत्येक  मामले  में  कितनी  घनराष्षि  शामिल  है  तथा  राज्यवार
 कितने  मामले  न्यायालयों  में  दायर  किए  गए

 क्‍या  गत  वर्ष  की  इस  अवधि  की  तुलना  में  भालू  वर्ष  में  ऐसे  मामलों  की  संख्या  में  वृद्ध

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  कारण  क्‍या

 ऐसे  प्रत्येक  मामले  में  कितने  व्यक्तियों  को  दोषी  पाया  गया
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 क्‍या  कुछ  बंक  कमंचारी  भी  ऐसे  मामलों  में  संलिप्त  पाए  गए  यदि  तो  त्तत्खंबंधी

 ब्योरा  क्‍या  है  तथा  उनके  बिरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  ओर

 ऐसे  मामलों  में  फंसे  धन  की  वसूली  करने  तथा  बंकों  में  ऐसे  मामलों  की  पुनरावत्ति  को

 रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दशलबोर  :  से  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  विद्यमान  प्रवन्ध  सूचना  प्राणाली  से  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार

 कदाचारों  और  न्यायालय  में  चल  रहे  मामलों  संबंधी  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  प्रणाली  से  बंक
 करमियों  और  अन्यों  की  अन्तग्रंसस्‍्तता  का  मामलावार  ब्योरा  भी  प्राप्त  नहों  होता  भारतीय

 रिजवं  बंक  के  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1991  और  1992

 92  के  भारत  में  तथा  विदेशों  में  उनकी  शाखाओं  में  घटित  धोखाधड़ियों  की  संस्या  और

 उनमें  अन्तग्रेस्त  राशि  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 और  30-6-92  को  समाप्त  छमाही  के  दोरान  धोखाधघड़ियों  के  778  मामलों  को

 सूचना  दी  गई  जबकि  30-6-91  को  समाप्त  छमाही  के  तदनुरूप  अवधि  में  768  मामलों  के  घटित

 होने  को  सूचना  दी  गई  ।  भारतीय  रिजवं  विभिन्‍न  बंकों  से  प्राप्त  धोखाधड़ी  की  घटनाओं  के

 तिमाही  सांख्यिकीय  आंकड़े  रखता  है  जिनमें  वे  मामले  भी  शामिल  होते  हैं  जो  पहले  की  अवधि  में  घटित

 हुए  हों  ।  अतः  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  10  मामलों  की  मामूली  वुद्धि  30-6-92  को  समाप्त  छमाही  के

 दोरान  घटित  घटनामों  से  ही  सम्बद्ध  हों  ।

 धोखाधड़ी  की  घटनाओं  पर  भारतीय  रिजवे  बंक  तब  तक  नजर  रखता  है  जब  तक  कि

 कमंचारी  पक्ष  पर  पुलिस/सी०बी०आई०  बीमा  कवच  के  तहत  दावे  आदि  जसे

 सभी  परामीटरों  पर  सतोषजनक  रूप  से  कारंबाई  पूरी  नहीं  हो  जाती  ।  बक  धनराक्षियों  की  वसूली  के

 लिए  मुकदमें  दायर  करते  हैं  और  बीमा  कवच  के  तहत  दावे  भी  प्रस्तुत  करते  भारतीय
 रिजयं  बंक  ओर  बंक  समय-समय  पर  धोखाधड़ियों  की  जांच  के  लिए  प्रतिरोधक  ओर  तुरन्त  उपाएं

 करते  इनमें  से  कुछ  उपाए  निम्नलिखित  हैं  :---

 ()  लेखापरीक्षा  ओर  आवधिक  विवरणों  के  माध्यम  ले  बेकों  द्वारा  नियंत्रण  तंत्र

 को  मजबूत

 ४)  निरंतर  आधार  पर  बहियों  के समायोजन  ओर  अन्तर-शाखा  लेखों  के  समाधान  के

 बकाया  को

 iii)  अन्य  बंकों  से  प्रतिनियुक्ति  पर  राष्ट्रीयकृत  बंकों  में  मुख्य  सतकंता  अधिकारियों  की

 |

 (iv)  धोखाधड़ी  की  बड़ी  घटनाओं  की  जांच  और  उनकी  संवीक्षा  करसे  के  लिए  भारतोय

 रिजबं  बंक  में  बिक्षेष  जांच  कक्ष  की

 (५)  घोखाघड़ी  की  महत्वपूर्ण  घटनाओं  में  भारतीय  रिजव॑  बेक  द्वारा  बंकों  के  मुख्य
 पासकों  को  चेताबनी  नोटिस  जारी

 प्रभालन  कर्मचारियों  को  उचित  प्रश्षिक्षण  देना  ;

 भ्रष्टाचार  निवारक  उपायों  के  कार्यास्थयन  के  लिए  बंकों  द्वारा  संगठित  प्रयास  करना  ।
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 सर्तकता  के  मामलों  की  बंकों  के  निदेशकों  की  समिति  और  निदेशक  मष्छलों  द्वारा  समीक्षा
 और

 (ix)  हात्र  ही  भारतोय  रिजव  बेक  के  १त्कालीन  उप-गवर्नर  की  अध्यक्षता  में  एक  उच्च
 स्तरीय  समिति  ने  बंकों  में  धोखायड़ियों  और  कदाचारों  से  सम्बद्  विभिन्‍न  पहलुओं  पर
 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  ।  धोखा-धड़ियों  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए
 इसकी  सिफारिशों/सावधानियों  को  बंकों  में  उन्हें  यह  सलाह  देते  हुए  परिचालन  की  गई

 है  कि  अधिकतर  सिफारिशों  को  तत्काल  कार्यान्वित  किया  कुछ  सिफारिशों  की
 भारतीव  रिजवं  बेक  के  स्तर  पर  और  जांच  की  जानी  अपेक्षित  है  ।

 विवरण

 वर्ष  1991  और  !  992  के  कौरान  भाश्तोय  रिजय॑  बेंक  को  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों

 हारा  भारत  ओर  विदेश  में  अपनी  शाखाओं  के  संबंध  में  सूचित  को  गई

 घड़ियों  की  बेंकब:र  संख्या  और  अन्तर्गंस्‍्त  धनराशि  दशानि  वाला  विवरण

 रुपए )

 क्रम  बेक  का  नाम  199]  1992

 सं  अन्‍मममभ&»  +नममन  «नमन  फामममकन  ७मनम»»आआ-4न+न«»-नन  नी  नी  लि  न  न

 घोस्कषडियों  अस्तगगंस्त  आ्रेलम्मड़ियों  अन्तर्गेस्त
 की  संख्या  घनराशि  की  रुंख्या  धनराशि

 ॥  हि  3  4  5  6

 1.  इलाहाबाद  बक  34  25.56  25  22.50

 2.  आनल्ध्रा  बंक  35  290.03  14  158.98

 3.  बेंक  आऊ  बड़ोदा  79  240.95  28  216.07

 (10)  (30.11)  )  (1)  (3.52)

 4.  बेक  आफ  इंडिया  96  689.03  58  179.80

 (9)  (38.53  )  (1)  )

 5.  बंक  आफ  महाराष्ट्र  115  742.29  56  216:00

 6.  केनरां  बेंक  106.04  56  19.67

 7.  सेच्ट्रल  बेंक  आफ  इण्डिया  68  6.54  8  3.06

 8.  कारपोरेक्षन  बंक  --20  6.54  8  3.06

 -9,-
 देना  जेंक  --20  -+6:4-6  -20  -  9.95

 इण्डियन बंफ 56 223.73 29



 ॥  2  3  4  5  6

 ]।  इण्डियन  ओवरसीज  बेंक  60  18.67  43  251.84

 12.  न्यू  बेंक  आफ  इण्डिया  19  517.28  12  450.38

 13.  ओरियण्टल  बेंक आफ  कामर्स  7  80.25  2  1.61

 14.  पंजाब एण्ड  सिंध  बेंक  14  198.70  2  208.95

 15.  पंजाब  नेशनल  बेंक  42  218.59  17  69  86

 16.  स्टेट  बंक  आफ  बीकानेर एण्ड  19  603.54  11  5.67

 जयपुर

 17.  स्टेट  बेंक  आफ  इष्डिया  457  520.64  217  188.04

 (०)  (195.36)  )  (4)  (63.355)+

 अमरीकी  डालर

 119716.15  5

 स्टेट  बेंक  आफ  मंसूर  24  12.89  13  10.01

 19.  स्टेट  बेंक  आफ  हैदराबाद  14  34.73  13  8.79

 20.  स्टेट  बंक  आफ  इंदोर  9  77.50  14  5.42

 21.  स्टेट  बंक  आफ  पटियाला  9  6.39  9  56.11

 22.  स्टेट  बेंक  आफ  सौराष्ट्र  11  121.20  5  53.95

 23.  स्टेट  बेंक  आ+क  त्राषणकौर  14  8.92  9  82.29

 24.  सिंडिकेट बंक  116  381.85  56  97.22

 25.  यूकों बेक
 57  492.18  17  247.71

 (2)  (12.25)

 26.  यूनियन  बेंक  आफ  इण्डिया  65  46.05  22  24.4 ६

 27.  यूनाइटेड बेंक  आफ  इष्डिया  24  7.71  9  141.89

 286.  बिजया  बेंक  40  58.40  28  20.64

 जोड़  :  1559  6541.31  778  2985.57+

 अमरीकी  डालर

 119716.15

 नोट  :  कोष्ठकों  में  दिए  गए  आंकड़े  बेक  की  विदेध्ी  शाखाओं  के  संबंध  में  हैं  ।
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 कोल्लम-कोघोन  का  राष्ट्रीय  जल-सार्ग  के  रूप  में  विकास

 1947.  प्रो०  के०्बी०  थामस  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 कि  वैस्ट  कोस्ट  कनाल  के  कोल्लम-कोचीन  कोचीन-इल्ल्‌र  और  कोचीन-चम्बाकुलम  कनाल  को

 राष्ट्रीय  जलमार्ग  के  रूप  में  विकसित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  निम्नलिखित  प्रयास

 किए  गए  हैं  :--

 (1)  राष्ट्रीय  जलमार्ग  तटीय  नहर  का  कोल्लाम  खंड  और  धचम्पातारा
 और  उद्योग  मंडल  नहरें  1992  को  दिनांक  1-2-93  से  लागू  करने  संबंधी

 अधिसूचना  को  जारी  किया  गया  है  ।

 (ii)  इस  उद्दंश्य  से  भारतीय  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  प्राधिकरण  में  19  पदों  को  स्वीकृति  दी

 गई

 (iii)  भारतीय  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  प्राधिकरण  ने  एक  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  की
 ध

 है  ।

 (५)  इस  राष्ट्रीय  जलमार्ग  के  विकास  के  लिए  वर्ष  1993-94  की  वार्षिक  योजना  में  3.00
 करोड़  २०  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 सहकारो  क्षेत्र  में  बीमा

 1948.  श्रो  सुधीर  सावन्त  :  क्‍या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विगत  दो  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  विभिन्‍न  क्षेत्रों  क ेलिए  विदेशी  दसालों  के  साथ  कितना

 पुनः  बीमा  किया  गया

 पुनः  बीमा  पर  विदेशी  मुद्रा  का  निवल  बहिंगंमन  कितना  है  तथा  उसकी  कम  करने  के

 लिए  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे

 क्‍या  सरकार  का  सहकारी  क्षेत्र  में  बीमा  आरम्भ  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  '  भारतीय  साध।रण  बीमा  निगम
 और  उसकी  चार  सहायक  कम्पनियों  द्वारा  वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  दलालों  के

 जरिए  भारत  के  बाहर  किए  गए  कारोबार  के  सम्बन्ध  में  श्रेणी  वार  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :--



 खिखित  उत्तर  4  विसण्कलझ  1992

 कारोबार  की  1990-91  ]  1991-92

 श्रेणी  रन  ५००  ना  +इा  ee  शाम  बक  सा  डाक»  ६००>__प्णवाहा  बह  ०००  शा  शक  ा७  वा  पाए  शा  सा
 सकल  प्रत्यक्ष  कालम  (2)  के  सकल  प्रत्यक्ष  कालखस  (4)  के
 प्रीमियम  के  प्रतिशत  के  प्रीमियम  के  प्रतिश्मत  के  रूप

 प्रतिशत  के  में  विदेशी  प्रतिशत  के  में  विदेशी

 रूप  में
 कुल  दलालों  के  रूप  में  कुल  दलालों  के

 पुनर्बीमा  जरिए  किया  पुनर्बीमा  जरिए
 गया  काशेबार  गया  कारोबार

 विविध  2
 न्‍

 7.14

 ः

 कक  ः  हु  5

 अम्नि  61.3  36.34:  89.9  33.76

 सभी  ५40
 46.44

 ५3.8
 44:39

 मोटर  --  जहां तक जीवन Star fer का cee है, ऐसी कोई  बन
 न

 अन्य  विविध  2.4  8.3

 उड्डयन  89.7

 सभी  श्रेणियां  46.44  9.8  44.73

 जहां  तक  जीवन  बोमा  निमभभ  का  संकंम्र  ऐसी  कोई  सूचता  नहीं  है  चूंदकिजनवय  दलालों  के

 जरिए  भारत  के  आहुर  कोई  काफेकार  करता  ।

 वर्ष  और  के  दौरान  पुनर्वीमा  के  कारण  तैक्देक्ी  के यहिगं मत
 के  बारे  में  सूचना इस  प्रकार  है  :---

 वर्ष  विदेशी

 भुद्रा का बहिगंमन रुपए साशक्ण थीमा निमम और जीवन बीमा उसकी सहायक कम्पत्ियां निगम 0.22 न जताया विवेकपूर्ण ह मीदारी ओर पू जी एवं आरक्षित भण्डार के वीमा कम्पनियां प्रतिघारण के इष्टतम स्तर को प्रतिवर्ष बढ़ाती रहती नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।
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 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 श्रोमतो  बिल  कुमारी  भंडारो  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में  ऋण  जमा  अनुपात  कितना-कितना

 इस  अनुपात  में  सुघार  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  इस  सम्बन्ध  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  की  गई

 क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन  भी  प्राप्त  हुआ  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  मात्र  1990,  1991  और  1992

 को  समाप्त  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बे  कों  का ऋण  जमा

 पात  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 से  सरकार  और  भारतीय  रिजबं  बंक  को  कुछ  राज्यों  में  बंक  नि्ियों  के  संवितरण
 में  निम्न  ऋण  जमा  अनुपात  के  वारे  में  राज्य  सरकारों  के  साथ-साथ  आम  जनता  से  अम्पावेदन  प्राप्त

 होते  रहे  ऋण  जमा  अनुपात  किसी  खास  राज्य/क्षेत्र  क ेआर्थिक  विकास  का  एक  मात्र  द्योतक  नहीं
 हो  सकता  ।  किसी  खास  राज्य  अथवा  क्षेत्र  में  स्थानीय  रूप  से  जुटाई  गई  जमाराधियों  की  तुलना  में

 ऋण  का  वास्तविक  स्तर  राज्य/क्षेत्र  की  ऋण  खपाने  की  क्षमता  पर  निर्र  करता  है  जो

 औद्योगिक  उत्पादों  आदि  के  लिए  आधारभूत  सुविधाओं  के  विकास  एवं  अपेक्षित  निविष्टियों  तथा

 विपणन  केन्द्रों  की  उपलब्धता  जंसे  तत्वों  द्वारा  निर्धारित  एवं  प्रभावित  होता  आधिक

 विकास  की  क्षेत्रीय  असमानताओं  को  दूर  करने  के  लिए  बेकों  को  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  ये  अनुदेश  दिए

 हैं  कि  व ेअखिल  भारतीय  आधार  पर  अपनी  ग्रामीण  और  अधं-शहरी  शाखाओं  के  संबंध  में  अलग  से

 6%  का  ऋण  जमा  अनुपात  प्राप्त  बेकों  से  यह  भी  कहा  गया  था  कि  यद्यवि  इस  अनुपात  को

 जिलेवार  या  क्षेत्रवार  अलग  से  प्राप्त  करना  आवश्यक  नहीं  है  फिर  भी  बंकों  को  यह

 सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  अलग-अलग  राज्यों  के  बीच  अनुपात  में  व्यापक  विसंगति  को  दूर  किया

 जाए  ।

 ऐसे  मामलों  पर  क्षेत्रीय  परामशंदात्री  राज्य  स्तरीय  बंकर्स  समितियों  की  बंठकों

 में  भी  राज्य  सरकारों  और  भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा  नियमित  आधार  पर  निगरानी  रखी  जाती  है  ।
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 मार्च  1990,  मार्च  1991  और  मार्च  !  992  के  अन्तिम  शुकृवार  को  स्थिति  के  अनुसार

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  क ेऋण  जमा  अनुपात  के  राज्यवार  स्थिति  को

 हि  दर्शानि  वाला  विवरण

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  माच  1990  मारे  1991  माचे  1992

 ऋण  जबा  ऋण  जमा  ऋण  जमा

 ॥  2  3  4

 उल्तरो  क्षेत्र  54.8  63.6  59.3

 हरियाणा  61.2  60.3  56.5

 हिमाचल  प्रदेश  38.6  37.4  33.3

 जम्मू  व  कश्मीर  31.8  48.7  42.9

 पंजाब  45.5  44.8  42.2

 राजस्थान  62.2  56.5  55.6

 अंडीगढ़  65.5  82.2  66.1

 दिल्ली  58.6  78.6  73.1

 पूर्खोलर  क्षेत्र  51.7  45.6  44.4

 अरुणाचल  प्रदेश  20.1  15.4  14.4

 असम  55.5  51.2  49.1

 स्णिपुर  69.9  65.4  72.5

 मेघालय  24.6  19.3  20.1

 मिजोरम  24.2  22.1  21.5

 नागालेड  42.6  38.5  39,2

 त्रिपुरा
 72.2  58.4  56.5

 पूर्वों  क्षेत्र  52.6  51  8  50.5

 बिहार  40.0  39.6  39.5
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 2  3  4

 उड़ीसा  81.3  76.5  72.2

 सिक्किम  28.3  18.3  ..  20.6

 प०  बंगाल  54.9  54.5  52.7

 अंडमान  व  मिकोबार  35.1  34.3  32.3

 मध्य  क्षेत्र  52.8  51.6  49.8

 मध्यम  प्रदेश  68.6  67.1  63.7

 उत्तर  प्रदेश  47.0  45.8  44.6

 पद्चिचमो  क्षेत्र  74.0  71.4  59,8

 गोवा  31.9  33.2  30.8

 गुजरात
 61.3  59.7  53.5

 महाराष्ट्र  79.7  76.3  62.4

 दादरा  व  ना०ह ०  55.5  $1.7  47.3

 दमन  व  दीव  22.4  23.4  20.0

 व्षिणो  क्षेत्र  87.4  84.5  80.3

 आंध्र  प्रदेश  87.1  82.6  80.7

 कर्नाटक  91.0  78.4
 '

 केरल  64.0  59.1  51.9

 तमिलनाडु
 99.4  100.1  99.8

 लक्षद्वीप  16.2  16.9  12.8

 पांडिचेरी  57.4  55.1  47.8

 अखिल  भारत  65.8  66.2  61.0

 ]
 व्यक्तिगत  दुर्घटना  बीमा  योजना  में  संशोधन

 1950.  ओ  सुरेख  पाल  पाठक  :

 शो  भगवान  शंकर  रावत  :
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 क्या  जिश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कमजोर  वर्गों  के  लिए  बनाई  गई  ब्यक्तिगत  दुघेटना  बीमा  योजना  कौ
 प्रकिया  में  कुछ  संशोधन  करने  हेतु  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  संबंध  में  सरकार  का  कब  तक  निर्णय  लेने  का  विचार  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलओर  :  और  (@)  हां  ।  ये

 के  अन्तगंत  आय  की  पात्रता  सीमा  को  7,200/-  से  बढ़ाकर  11,850/-  रुपए  लाभानुभोगियों
 को  दावा  राशि  का  भुगतान  डिमांड  ड्राफ्ट  के  रूप  में  आदि  से  संबंधित  थे  ।

 गरौब  परिवारों  के  लिए  व्यक्तिगत  दुर्घटना  बीमा  सामाजिक  सुरक्षा  योजना  को  पुनरीक्षा
 की  जा  रही  है  और  उत्तर  प्रदेक्ष  सरकार  सहित  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  सुझावों  पर  इस

 पुनरीक्षा  के  दौरान  विचार  किया  जाएगा  ।

 ]

 विश्व  अंक  को  सहायता  प्राप्त  परियोजनाएं

 1951  अली  असर  रायप्रथान  :  कया  बित्त  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्व  बंक  की  सहायता  से  राज्यवार  कौन-कौन  सी  परियोजनाएं  चलाई  जा  रहो

 प्रत्येक  परियोजना  के  मामले  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 परियोजनावार  ये  परियोजनाएं  कब  तक  पूरी  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्वर  :  से  विश्व  बंक  की  सहायता

 से  इस  समय  कार्यान्वित  की  रही  परियोजनाओं  की  सूची  जिसमें  ऋण  की  राशि  गौर  1992

 के  अन्त  तक  उपयोग  में  लाई  गई  राशि  तथा  अनुसूचित  अन्तिम  तारीखें  दर्शाई  गई  संलग्न  विवरण

 में  दी  गई  है
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 लिक्लित  कलर  4

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  6  पर  पुल  का  निर्माण

 1952.  श्री  पांडरंग  फुंडलिक  कं  डकर  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  महाराष्ट्र  के  अकोला  जिले  में  रिधोरा  और  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 संख्या  6  पर  बाईपास  के  निकट  नदी  पर  पुल  निर्माण  करने  का

 यदि  तो  इसकी  अनुमानित  लागत  कितनी  और

 इसका  निर्माण  कार्य  कब  तक  शुरू  हो  जाने  की  संभावना

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से  महाराष्ट्र
 के  अकोला  जिले  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  6  १र  रिधघोरा  कि  गांव  के  निकट  रिघोरा  नाला

 पर  मौजूदा  अवगाहन  क्षम  पुल  के  स्थान  पर  एक  उच्च  स्तरीय  पुल  की  हाल  में  95.13  लाख  रु०  की

 लागत  पर  संस्वीकृति  दो  गई  निधियों  की  उपलब्धता  पर  निमंर  करते  हुए  इसका  निर्माण  1993

 में  शुरू  किए  जाने  की  संभावना  है  ।  अकोला  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  6  पर  किसी  बाईपास  के  निर्माण  का

 कोई  प्रस्ताव  नह

 ]

 राष्ट्रीय  राजमार्गो  पर  सुविधाएं

 1953,  श्रो  सू्ि  :  क्‍या  जल-भूृंतल  परिथहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  सत्य  लगी  भूमि  को  रेस्‍्टो  रेंट/स्नेक
 बार  के  लिए  पट्ट

 पर  देने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  प्रकार  पट्ट  पर  लिए  जाने
 से

 प्र/प्त  होने  वाले  अपेक्षित  राजस्व  का  ब्योरा  कया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बस  सेवाएं

 1954.  श्रो  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  क्या  जल-भतल  फरिवहब  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 इस  समय  डी०टी०सी०  सारा  प्रतिदिण  औसतन  कितनी  बर्से  पी

 रेलवे  सर्विस  तथा  ग्रीन  लाईन  के  रूप  में  चलाई  जाती  और

 प्रतिदिन  प्रत्येक  बस  सेवा  द्वारा  औसतन  कितनी  ट्रिपें  क्गाई  जाती  हैं  ऑर  तत्संबंधी

 ब्योरा  कया है  ?
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 जल-भतल  परियहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश  :  दिल्ली  परिवहन
 निगम  द्वारा  इस  समग्र  दरहरो  मार्भो  पर  लगाई  गई  बसों  की  देनिक  ओसत  आधार  पर  कूल  संख्या  नीचे

 दी  गई  है  :--

 सामान्य  सेवा  2987

 पालम  कोच  ५्र

 सीमित  सेवाः  43

 रेलवे  सेवा  52

 ग्रीन  लाईन  232

 जोड़  3323

 ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :---

 सामान्य  २3835

 सीमित
 1089-+4+1449  --  9

 पालम  कोच  36

 पी  सेवा  21

 रेलवे  सेवा  471

 ग्रीन  लाईन  21353

 जोड़  :  39054

 3.

 हण्करघा  उद्योग  का  विस्तार  करने  के  लिए  योजनाएं

 1955.  श्री  सोहन  सिंह  :
 क्‍या  वित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  विशेष  रूप  से  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  हथकरघे
 के  विस्तार  एवं  विकास  के  लिए  कई  योजनाएं  भेजी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है
 ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  अज्ञोक  :  हां  ।

 भारत  सरकार  हथकरघा  के  विकास  और  विस्तार  के  लिए  कई  योजनाएं  कार्यान्वित

 कर  रही  ये  योजनाए  राज्य  सरकारों  के  परामझा  से  तैयार  की  गई  है  ।  इनमें  से  कुछ  योजनाओं
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 ज॑से  कार्यशाला-सह-आवास  जनता  कपड़ा  विपणन  विकास  सहायता  बोजना  और
 श्रिफंड  योजना  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  को  मार्गदर्शिका  भेजी  गई  है  ।

 ]
 अकुझल  कामगारों  के  लिए  न्यूनतम  मजबूरी

 1956.  प्रो०  सुशान्त  चक्ष॒वर्तो  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 देश  में  राज्यवार  अकु्ल  कामगारों  के  लिए  कितनी  न्यूनतम  मजदूरी  निर्धारित  की  गई

 ओर

 सरकार  द्वारा  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  के  प्रावधानों  को  क्रियान्वित  करने  हेतु  क्‍या

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 असम  सम्त्रालय  में  उपमन्त्री  पैथन  सिह  और  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 निर्यात  आय  पर  ऋण  भार
 957.  श्री  शिवाजी  पटनायक  :  क्‍या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्त  वर्ष  के  प्रथम  चार  महीनों  में  निर्यात  से  प्राप्त  आय  पर  ऋण  भार  कितने

 प्रतिशत  भर

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  ऋण  सेवा  भार  का  अनुपात  कितना  था  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राभेशवर  :  1992  के  दौरान

 मूलधन  की  वापसी  अदायगी  और  ब्याज-मुगतान  की  निर्यात-आय  का  34  प्रतिशत  आंकी  गई

 है  ।

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  मूलधन  की  वापसी  अदायगी  और  ब्याज-मुगतान  की  राशि

 चाल  प्राप्तियों  अर्थात्‌  वस्तुओं  के  निर्यात  एवं  अदश्य  आय  का  21.3  प्रतिशत  थी  ।

 दि  का  उन्टर  एक्सचेंज  आफ  इण्डिया  के  पास  सूचोबद्ध  कम्पनियां

 1958.  श्री  वी०एस०  विजयराघवन  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दि  काउन्टर  एक्सचेंज  आफ  इंडियाਂ  के  पास  अभी  तक  कितनी  कम्पनियां
 बढ्  हुई

 क्‍या  केरल  में  कोचीन  सहित  ओर  स्थानों  पर  दि  काउन्टर  एक्सचेंज  आफ
 के  काउन्ट  खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  र/ज्य  मंत्री  रासमेइबर  :  ओवर  दि  कांउटर  एक्सचेंज  आऊ

 इंडिया  के  पास  अभी  तक  दो  कंपनियां  सूचीबद्ध  हुई  हैं  ।

 ओर  ओवर  दि  कां  ःटर  एक्सचेंज  आफ  इंडिया  का
 1993  के  अन्त  तक  कोचीन  रहित  21  और  शहरों  में  कांउटर  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।  कांउटरों
 की  स्थापना  काफी  हृद  तक  दूरसंचार  सुत्रिधा  की  उपलब्धता  पर  निर्मर  करती
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 वि  जाज++प  ता

 ]
 रुलल  एक  को जिंशीज  सहांक्ता

 1959.  शी  साईसन  मराग्डी

 ।

 ही  हल्सका  रत्य  :

 क्या  अम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 उन  रुग्ण  भौच्चोगिक  एककों  का  अ्यौरा  क्या  हैं  जिमको  सरकार  का  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  करने  का  विचार

 ये  एकक  कक  से  रुग्ण

 इन  एकरकों  में'पंजी  निकशे  तथा  गहाँ  कारय  कर  रहे  कर्ंथारियें  कीं  संख्या  क्या

 इन  एक्कों  को  चालू  वर्ष  के  लिए  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई  ओर

 इस  को  चाल  करने  के  लिशः  सरकार  ने  क्या  उपाय  किए  हैं  ?

 अम  मरभालय  में  पदत  सिंह  :  से  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 रूण  औद्योगिक  इकाइयों  को  उनके  पुनरूद्धार  के  लिये  कोई  सीधी  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  जाती
 तथापि  वित्तीय  संस्थाएं  और  लीड  बंक  भारतीय  रिचं  बंक  के  दिश्वानिर्दशों  के  अनुसार  अपने  संविभाग

 के  अन्तर्गत  या  रुग्ण  औद्योगिक  कंपनी  1985  के
 प्रावधानों  की  पर  आच्ोनिकः

 भर  क्सिथ'्पुधमिमीन  वोह  arg ore arr ० )  जारी
 योजनाओं के  अन्खयेस  रुग्ण  ओखोपिक  इकाइयों  के  कुडकदार  के  क्रिए  पुड़्काश्  पंकेज  तेबार  करते  हैं  ।

 किसी  स्वरुक  कंकनी  ककरा  पुनरूद्धार  के  लिये  फिसहि  रम्भ  ओखोमनिक  इकाई  अधिक्रहण  कर
 लेने  पर  आयकर  अधिनियम  ।96।  की  धारा  के  अन्तर्गत  का  लाभ  दिये  जहते

 सरकार  ने  राष्ट्रीय  नवीक  रण  कोष  का  यठेग”किया  हैं  को  कव्य  धह्सों  के  सावन्‍्ताथ  औद्योगिक
 पुननिर्माण  से  प्रभावित  कमंकारों  को  प्रतिपूर्ति  के'मुनक्षत्र  की  व्यकस्था  करता  है

 केन्द्र  आयोश्नित  मालजिम  जनी  योजनः  के  अन्‍्त्ेक्त  स्व उलोग  क्षेत्र  में  रुभ  औौद्यीविंक  इकाइयों
 के  पुमकद्धहर  के  खिंश  राज्-सरकारों  कों  वितीयਂ  सझकता  दी  जाली  है  ।

 ज्लुवाद  |

 केरल  को  वित्तीय  शहायता

 960.  याक्षव  जॉन  अंजलोजअ  :  क्या  यह  को  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  भालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  केरल  सरकार  ने  अतिरिक्त  विशीय  सहामतत  मांगी

 (a)  यदि  तो  तस्प्ंदंधी  आपौश  कया  और

 इस  संक्ग  में  केन्द्रीय  सरकार  मे  कहा  मिर्यक
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  शास्ताराम  पोतदुले  )  ओर  कैरल
 सरकार  ने  अपनी  वितीय  के  कर  कहने  के  130.90  करोड़  रुपए  का  मध्यावधि  ऋण
 तया  राज्य  में  1992  की  बाढ़  की  वजह  से  आवश्यक  हुए  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए
 448.35  करोड़  रुपए  को  सहायता  मांगी  है  ।

 राज्य  की  150.00  करोड़  रुपए  के  मध्यावधि  ऋण  के  अनुरोध  की  जांच  की  गई  थी

 और  केन्द्र  पर  संसाधनों  के  दबाव  को  देखते  हुए  इसे  स्वीकार  नहीं  कियर  यया  था  ।

 Ya  नौंवे  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  केरल  में  1990-91  से  प्राकृतिक
 की  वंजहे  से  आवश्यक  हुए  व्यय  को  रा  करने  क ेलिए  31.00  करोड़  रुपए  का  भारी  वार्षिक  आपदा  .

 राहत कोष स्थापित किया गया कोष में बकाया राशि को अगले वर्ष के कोष में ले जाया जाता है । केन्द्र इस कोष में प्रतिवर्ष 23.25 करोड़ रुपए का अंशदान करता है और शेष राशि कां अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता राज्य में प्राकृतिक व्यय की सभी मदों की पूर्ति इस कोष से की जाती राज्य आपदा राहत कोष में करोड़ रुपए के केन्द्र के अंशदान की तीत तिमाही किस्तें क्षग्रिम रूप से रिलीज की गई थीं ताकि राज्य राहत उपायों को जारी रख सके । इसके अतिरिक्त 84.00 कंरोड़े ₹० तक की राज्य की-पात्रताਂ की राशि समयपूवं दे दी गई थी और 7.00 करोड़ रु० के अर्थोपाय्र अप्रिम भी राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए रिलीज किए गए थे । ह करेंसी नौट छापना भ्री ' के०ण्यो ० तंग्काबालू : क्‍या छिस मंत्री यह बताते को कृपा करेंगे कि : वर्च के दौंराम कुले किंतिने मूल्य के लिए करेंसी नोटਂ छापे ओर - कफ वर्ष के बजट में पुनरींक्षित प्राकलन अंथवा वास्तविक घाटे के अनुपात में इसका प्रतिशत क्या है ? हे ५ - बिसः अंत्रासय में रास्य प्ंत्री रल़खीर : में मुद्रित किए गए नए करेंसी नोंटों का कुल मूल्य करोड़ शपए था । बडल , किसी जी वर्ष में नए करेंसी:नोटों क्रेष्मुद्रण करने ओर बजणीय घाटे के स्तर के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता । क्ये के अंल में द्ञात्तकिक बजटीय घाटाः करोड़ रुपए और संक्षोधित भनुमान में यह 7,032 करोड़ रुपए था । झ़्द्राक जड़ोसा में परियोजनाएं कुमारो फ्रिडा तोपनों : क्यों जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि उड़ोसा में राष्ट्रीय राजमार्मों से संबंधित उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनको सातवीं गोजता के अस्त प्रा.क़िया जाड़ा ; निश्चित अवधि तक पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी शेष परियोजनाओं को पूरा करनेਂ में विंशम्थ होने के क्यों कारण और उन परियोजनाओं के:कार्य को शीघ्र चूरा करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?
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 जस-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के
 राज्य  खुबदरोश  :  ;  सातवीं  योजना

 अवधि  (1985-90)  के  दौरान  उड़ीक्षा  में  साजमार्मों  पर  183  संस्वीकृत  कार्यों को  पूरा
 किया  जाना  था  !  इसमें  पूर्व  योजनो  के  बकाया  55  कार्य  और  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान

 संस्वीकृत  128  कार्य  भी  शामिल  हैं  ।
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 और  कुछ  कार्यो  को  पूरा  करने  में  विलम्ब  मुख्यतः  भूमि  अधिग्रहण  में

 ठेकेदार  घीमी  गति  से  कार्य  करना/छोड़ना,  स्थान  की  जटिलता  इत्यादि  के  कारण

 ।  कार्ये  को  शौघ्र  पूरा  करने  के  प्रयोजन  जले  विभिम्न  मामलों  की  परिस्थितियों  के  अनुंसार  उपयुक्त
 कारंवाई  की  जा  रही  है|  इनमें  भूमि  अधिग्रहण  संबंधी  कार्यवाई  को  शीघ्र  पूरा  ज़ुर्ता  /
 ठेका  रह  करना  और  ठेका  देना  इत्यादि  शामिल  है  ।

 केरल  में  इस्डियन  ओवश्सोज  बेंक  को  शाखाहं

 1963.  श्री  के०  भुरलीधरन  :  क्या  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विन्षार  इंडिबन  ओब  रसीज  बंक  की  कुछ  शास्राएं  केरल  में  खोलने  का
 भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या
 है  ओर  इसके  लिये  किन-किन  स्थानों  का  चयन  किया

 '

 थित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर
 :  (१)  ओर  इंडिमन

 बेक  ने  केरल  में  शाखाएं  खोलने  के
 लिए  निम्नलिखित  6  अ्ध  शहरी  केन्द्रों  का  पता  लगाया  है  :--

 1.  सल्तान  जिला  वायना

 2.  जिला  वायनाड

 3.  जिला  मालापुरम

 4.  जिला  मालाधुरम

 जिला  कोट्टायम

 6.  जिला  कालीकट

 बक  को  अपेक्षित  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  लिए  झ्लरतीय  रिंजयं  बेक  से  सम्पर्क  करमा  पड़ेगा  ।

 सृतोी  धागे  को  उत्पादन  लागत

 1964.  श्री  रामअबस्त्र  घधंगारे  :  हवा  थल्त्र  मंत्री  यह  जताने की  ऊँपा  करेंगे  कि  :

 गर  सरकासी  ओर  सरकारो  क्षेत्र  की  कपड़ा  सहकौरी  स्पिलिंग  मिलों  द्वारा  कताई
 किए  गए  सूती  धागे  का  ओसत  काउन्ट  उत्पादन  कितना  गौर

 छेत्रवार  भागे  के  उत्पादन  की  और्सत  लॉक्स  फिंतती  हैं  ?
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 बल्त  संजालथ  के  राज्य  मंत्री  अज्लोक
 :

 वर्य
 1991-02  के  दोशन  कपास

 याने  का  औसत  कास्ट  उत्पादन  निस्‍्ताभुसार  है  :--

 क्षेत्र  यान  का  ओसत

 काउन्ट

 उत्खदन

 सरकारी  न  38

 सहकारी  --  30

 निजी  तत+  31

 सभी  क्षेत्र  न  30

 बर्ष  1991-92  के खत  बर्ष  1991-92  के  दौरान  क्षेत्रवार  यानें  के  उत्पादन  की  5 क्षेत्रवार  याने  के  उत्पादन  की  औसत  लागत  निम्मानुसार

 ॥

 २०/किग्रा ०

 सरकारी  --  हट

 सहकारी  ता  72.87

 सिजी  न  83.03

 --  न  -  ---++

 फ्टसभन  उच्चीन  में  अशुसंधान  और  विकास  हेतु  सहायता

 1965.  झरो  के०  प्रधानों  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पटसन  उद्योग  में  अनुसंधान  और  विकास  हेतु  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान
 कोई  धनराशि  दे

 को  अश्वेक-सपणय  के  संबंध  भें  हतका  वर्ष  आ्थोत्त-क्काहै  ;

 देश्ष  में  ग्त्केक  राज्य  विशेषतः  उड़ोसा  के  कुल  किसने  क्षेत्र  में  पटसन  को  कृषि  की  जाती

 क्या  उजीज्षा  में  कुणिः  दोण  मेंਂ  कृटि  कश्ने  को  कोई  सं जरतवा  न्मोर

 यो  तलाम्यन्यी  है  क्या  उसीसा  पतराण  उलतत्र  के थथिफास  हेसु
 सरकार  द्वारा  क्‍या  त्रथास  किए  गए  हैं  ?

 बस्तर  मंत्रासत्थ  के  रस्ज्प  संगरे  आकरेक  :  (क):थी+झं  ।
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 1914  रिस्विल  आकततरे

 अकुसंघान  और विकास  के  खिए  वर्ष  1989-90  में  6.58

 करोड़  ₹०,  1990-91  में  2.96  करोड़  र०  ओर  1991-92  में  4.16  करोड़  रु०  प्रदान  किए

 इन  निधियों  को  अनुसंधान  ओर  बिकास  संस्थाओं  के  लिए  रिलीज-किया  यया  था  न  कि  राज्यवार

 आधार  पर  ।

 प्रट्सन  ओर  येक्टा  को  कृषि  के  अन्तगंत  ओसतन  राज्यवार  क्षेत्र  निम्नानुसार  है  :--

 (०00  हैक्टेवर

 राज्य  का  नाम  क्षेत्र  (1988-89  से

 1991-92  का

 मरोसत )

 असम
 अनुमातित

 बिहार

 उड़ीसा
 -69

 तिपुरा
 9

 उचर  प्रदेश  4

 प०  बंगाल

 आन्ध्र  प्रदेश  85

 अध्य
 69

 योग  966

 कृषि  सोज  मांज-वूत्ति  की  स्थिति  और  किसानों  को  प्राप्त  होने  वाले  अनुमातित  मूल्यों  पर

 निर्मर  करता  है  ।

 सरकार  ने  उल्लीसा  में  फ्टसन  उद्योग  सहित  पठ्षम  उच्चोग  के  विकास  के  लिए  अनेक

 उफाय  हैं  जिनमें  शामिल  हैं  पटसन  पैकेजिंग
 सामग्री  के  प्रथोग  में  अनिवायं

 अंधिनियम  1987  बनकामा  जिसके  अन्तर्णत/विनिदिष्ट  अस्‍तुओं“की  सप्लाई  और  वितरण  में  फ्टलन  का

 अनिवार्थ  प्रयोग  निचौरित  किया  गया  पट्सन  जआाधुनिकीकरण  लिधि  का  क्शिप  फ्टसत

 विकास  निधि  को  वित्तीय  और  विपणन  सहावता  प्रदात  करता  आदि  |

 ईस्टर्ण  कील  फौश्ंड्स  लि०  हारा  थिना  अनुमति  के  लगन

 1966.  अनिल  क्या  कोयला  मंत्री कह  बत्राने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  यह  जानकारी  है  कि  ईस्टर्न  कोलफोल्शस  लि०  खान  शुस्‍्खा
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 तथा  जिला  मजिस्ट्रेट  की  अनुमति  प्राप्त  किए  बिना  कुछ  स्थानों  पर  खनन  कार्ज  कर  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  !

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  एस०बी०
 :  और  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स

 लि०  महानिदेशक  खान  सुरक्षा  की  बिना  अनुमति  कोई  भी  खनन  क्रियाकलाप  नहीं  किए  जाते

 हैं  ।  इस  संबंध  में  जिला  मजिस्ट्रट  की  अनुमति  अपेक्षित  नहीं  है  ।  खनन  क्रियाकलाथों  को  किए  जाने

 के  सम्बन्ध  में  जिला  मजिस्ट्रेट  को  केवल  सूचना  ही  भेजना  उपेक्षित  है  और  यह  कारंवाई  विधिवत  रूप

 से  ही  जा  रही

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 1967.  श्रोसतों  गोता  भुखर्जो  :

 ओ  शरद  दिल  :

 1  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  .

 क्‍या  सरकार  ने  1992  में  नई  ऋण  नीति  घोषित  की

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  विशेषताएं  कया  और  पका

 बह  नीति  पिछली  नीति  से  कंदे  भिन्‍न

 बिल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबोर  हां  ।  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा
 वित्तीय  ब्ष  1992-93  2-93  की  दूसरी  छमाही  के  लिए  ऋण-नीति  की  घोषणा  8  1992  को  की
 गयी  भी  ।

 ओर  भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा  8  1992  घोषित  किये  गये  ऋण
 नीति  संबंधी  उपायों  की  मुख्य-मुख्य  बातें  और  किये  गये  परिवत्तनों  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :---

 (i)  वाणिज्यक  बेंकों  द्वारा  रखा  शया  सांविधिक  खकदी  अनुपात  ग्रामीण  बंकों  को
 3  1992  को  बकाबा  निवल  मांग  ओर  मियादी-देयताओं  के  स्तर  तक

 एन०आर०  और  ०एन०आर०ई०  जमाराशियों  को  ५9  1993,  6
 1993  और  6  1993  को  38.5  प्रतिशत  से  0.25  प्रतिश्षत  के--तीन  चरणों  -  में  भटाते  ह्ए
 37.75  प्रतिक्षत  तक  लाया  जाये  ।

 ॥

 (11)  प्रत्येक  बेक  द्वारा  |  0%  वृद्धिशील  नकदी  आरक्षित  अनुपात  के.तहत  ।7  1992
 तक  के  स्तर  पर  रखे  गए  अतिरिक्त  नकद  क्षेष  के  1/3  भाग  को  ।7  |  292,  14

 992  तथा  12  1992  से  शुरू  होने  वाले  पसंवाड़े  में  तीन  समान  किस्‍तों  भें  जारी  किया
 जाएगा  ।  1
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 (iii)  17  1932  से
 शुरू  होने  वाले-पश्चवाड़े  से  :

 (i)  23  19५0  के  आधार  पर  पात्र  नकदी  शेष  जमाराशियों  पर  10.5  ५तिशत

 :  वा्धिक  की  दर  से  ब्याज  दिया  जाता  +हेगा  ।

 :  23  मार्च  दर से  के  बाद  रखी  गयी  निवल  मांग  और  मियादी  देयताओं  पर  आधारित

 पात्र  नकदी  जमाराशियों  में  वृद्धि  ओसत  1:  प्रतिशत  नकदी  आरक्षित  अनुपात
 तथा  प्रतिशत  तक  वर्धमान  नकदी  आरक्षित  अनुपात  के  अन्तग्रेत  रखो  गयी  पात्र
 नकदी  जभ!राशियों  पर  कोई  ब्याज  नहीं  दिया  जायेगा  ।

 (४५)  31  1992  से  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेकों  को  निम्नलिखित  सुविधाएं  प्रदान

 को  जाएंगी  :--

 (1)  वर्ष  19४8-89  के  मासिक  औसत  स्तर  से  अधिक  तथा  19६५-90  के  मासिक  औसत

 स्तर  तक  बकाया  निर्यात  ऋण  में  वृद्धि  के
 60  प्रतिशत  तक  निर्यात  ऋण

 पुनवित्त  4  साथ  1989-90  में  बकाया  निर्यात  ऋण  के  मा।'.क  औसत  स्तर

 है  110  प्रतिशत  की  वृद्धि  दी  जायेगी  जबकि  अर  तक  यह
 12:  प्रतिशत  धी  ।

 9)  भमेरिकी  डालर  में  निर्दिष्ट  पोत  लदान  पदथ्चात्‌  निर्यात  ऋण  की  पुनर्वित्त  सुव्धि  के
 बंक  इस  प्रकार  के  करण  में  !20  प्रतिशत  के  बराबर  निर्यात  ऋण  पुनवित्त

 aos  लक
 होगे

 पद  ।
 सीमाओं  के  लिए  हकदार  होंगे  ।  य ेऋण  अब  तक  133

 दा
 प्रतिद्यत  था  ।

 (५)  9  1:92  से  2  लाख  रुपए  से  अधिक  की  ऋण  शक्षीमाओं  पर  उधार  ब्याज  दर

 एक  प्रतिषात  अंक  कम  करते।हुए  19:0  प्रतिक्षत  से  घटा  कर  18.0  प्रतिशत

 करें  दी  गई  ।  चयनात्मक  ऋण  नियंत्रणों  के  दायरे  में  आने  कले  पण्थों  के  लिए  लागू  उधार  ब्याज  दर

 जी  19.70  प्रतिक्षत  से  कम  करके  1.8,0  प्रतिशत  कर  दी

 9  1992  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बंकों  द्वागा  प्रदान  किये  जाने  वाले  निर्यात

 ऋण  पर  ब्याज  दरें  सघाट  रूप  से  एक  प्रतिक्षत  अंक  कम  कर  दी  गयीं  ।

 ५)  9  1992  से  46  दिन  से  3  वर्ष  और  उससे  अधिक  अवधि  की  परिथकक्‍्वता

 वाली  जमाराशियों  पर  ब्याज  दरें  “3  प्रतिशत  से  अनधिक  वाषिक  दरਂ  को  एक  प्रतिशत  बिन्दु  कम

 करके
 “2  प्रतिशत  से  अनधिक  वाधिक  दरਂ  कर  दिया  गया

 (viii)  9  1992  से  अनिवासी  विदेशी  खातों  के  अन्तगंत  आने  वाले  बचत  खातों

 की  ब्याज  दर  में  एक  प्रतिशत  की  वृद्धि  करके  उसे  5.0  प्रतिशत  से  6.0  प्रतिशत  वाषिक  कर  दिया

 गया  इसो  तारीख  से  46  दित  से  3  वर्ष  और  उससे  अधिक  अवधि  की  परिपक्वता  वाले  अनिवासी

 विदेशी  खातों  को  मियादी  जमा  दरों  को  सुसंगत  बना  दिया  गया  है  और  “:  :
 प्रतिशत  वाधिक  से

 अनधिकਂ  एकल  निर्धारण  कर  दिया  गया  है  ।
 «

 (ix)  अनुसूचित  व  णिज्यिक  बंकों  ग्रामीण  बकों  को  छोड़कर )  द्वारा  जमा  प्रमाणपत्रों

 के  निर्गेम  की  सीमाओं  ।7  199
 ?  से  आरम्म  होने  वले  पत्रवाड़े  से  19६9-90  की

 पाक्षिक  औसत  बकाया  कुल  जमाराशियों  के  7  प्रतिशत से  बढ़ाकर  ।)  प्रतिशत  दिया  गया

 151



 लिखित  उत्तर  4  1902
 ++++  +

 स्प्रिट  की  तस्करों

 1968.  श्रो  पाला  के०  एम०  मंक्यू  :  क्या  थित्त  मंत्री  बताने  की  कृपत  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारों  है  कि  देश  में  स्प्रिट  की  अन्तर्शाज्यीय  तस्करी

 बड़  प्रमाने  पर  हो  रहौ

 गदि  तो  सरकार  ने  तस्करी  रोकने  हेतु  कौन  से  सुधारात्मकਂ  कदम  उठाए

 केरल  में  हाल  ही  में  हुए  तस्करी  घोटाले  में  किसी  अक्ष्राधी  को  समा  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्स्म्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेहथर  :  से  स्प्रिटों  की  अन्तर्राण्यीय

 तस्करी  का  मामला  राज्य  सरकारों  का  विषय  अतः  इस  सूचना  को  राज्य  सरकारों  से  एकत्र  किया

 जाएगा  और  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 रक्षा  अनुसंधान  विंकास  संगठन  का  स्थाई  परीक्षण  स्थल

 )'-9,  ओ  याई०एस०  राजशेखर  रेडडी  :  क्‍या  रक्षा  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  रक्षा  अनुसंधान  संगठन  के  पाय  स्थायी  परीक्षण  स्थल  की  व्यवस्था  नहीं

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  स्थायी  परीक्षण  स्थल  को  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रों  शरद  :  रका  जनुर्धाभ  ओर  संककन  के  फख्ः

 मोर्टारों  और  संवंधित  गोला-बारूद  के  परीक्षण  के'लिशः  बालासोर  में  शक  स्थायो  फरोक्षण  रेंकः

 प्रक्षेपासत्रों  के  परीक्षण  के  लिए  परीक्षण  सुविधाओं  सेसम्कन्नरंज  अश्हे  शक्तः  स्वत  किस
 जा  सका  है  ।

 और  प्रक्षेपास्त्रों  के
 उड़ान  परीक्षण  को  तत्काल  जरूशतहें  को  पूश्ति  के  किए  भांकीयुर

 में  अंतरिम  परीक्षण  रेंज  स्थापित  किया  गया  है  |  बलियापवाल  में  राष्ट्रीय  रेंज  ५रियोजना  के  अन्तर्गत

 उड़ान  परीक्षण  के  लिए  सुश्षिधाएं  उपलब्ध-कराने  की  योजना  बनाई  गई

 फेरल  में  कृषि  ऋण  माफ  करना

 1970.  श्रो  रमेश  चेग्नोसला  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  केरल  सरकार  से  राज्य  में  हाल  ही  की  प्राकृतिक  आपदा
 और  बाढ़  को  देखते  हुए  कृषि  ऋण  माफ  करने  संबंधी  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है
 ओर  इस  अभ्यस्केदक  पर  *थग्या  कार्यवाह्डी  की  गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंच  इछदोर  :  और  भारतीय  रिजव॑ं  बेंक  को
 या  ससस्‍्कार  को  कोई  ऐसा  अश्यादे  दन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  वाणिज्यिक
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 बेकों  को  इस  आशय  के  स्थाई  निर्देश  जारी  किए  हैं  कि  वे  बवण्डर  आदि  जैसे  प्राकृतिक
 आपदाओं  से  प्रभावित  व्यक्तियों  को  राहृत  और  पुनरूद्धार  सहाता  प्रदान  करें  ।  इन  माग्गेनिर्देक्षों  में  अन्य
 बातों  के  साथ-साथ  इनकी  परिकल्पना  की  गई  है  :--(1)  अल्पावधिक  उत्पाद  ऋणों  को  मध्यावधिक
 ऋणों  में  परिवर्तन  (11)  वतंमान  सावधि  ऋण  की  किस्तों  को  पुननिर्धारित  व

 ना/उन्हें  स्थगित
 और  (iii)  आवश्यकता  पर  आधारित  फसल/निवेश  ऋणों  का  प्रावधान  करना  आदि  ।  उपयकक्‍्त

 मार्गनिर्देश  केरल  सहित  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  प्राकृतिक  आपदाओं  से  प्रभावित  व्यक्तियों  पर
 समान  रूप  से  लागू  ह

 हा

 ]
 स्टाक  इस्लेस्ट  स्कीस

 1971.  श्री  एन०जे०  राठवा  :  क्या  जित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आज  तक  इन्वेग्ट  सकी  झुरू  करने  वाले  राष्ट्रीयक्ृत  बकों  का  ब्यौरा  क्‍या

 किन-किन  राज्यों  में  इन  बेकों  द्वारा  यह  योजना  शुरू  की  गई

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  स्कीम  को  गुजरात  में  भी  शुरू  करने  का

 यदि  तो  कौन-कौन  से  राष्ट्रीयकृत  बंक  ग्रुजरात  में  इस  योजना  को  आरम्भ

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  योजना  को  सफल  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  मंत्री  बलबीर  भारतीय  रिजव  बंक  ने  सूचित
 किया  हैं  कि  अभी  तक  निम्नलिखित  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  को  स्टाक  निवेश  योजता  लागू  करने  की  अनुमति

 दी  गई  है  :--

 1.  बेंक  आफ  बड़ौदा

 2.  बेक  आफ  इंडिया

 3.  बंक  आफ  महाराष्ट्र

 4...  बंक

 5.  सेन्‍्द्रल  बंक  आफ  इंडिया

 6.  देना  बंक

 7...  इंडियन  बंक
 '

 8...  पंजाबन  नेशनल  बंके

 सिडिकेट  बेंक

 10.  यूनियन  बंक  आफ  इंडिया

 11...  यूनाइटेड  बेंक  आफ  इंडिया

 12.  .  यूकों  बंक
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 14...  आन्ध्रा  बेंक

 15.  कापोरेशन  बेंक

 16...  न्यू  बंक  आफ  इंडिया

 17.  पंजाब  एण्ड  सिंध  बंक

 विजया  बंक

 इस  योजना  को  सश्री  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  बंकों  क ेभौगोलिक  प्रसार  के  आधार

 पर  किसी  न  किसी  राष्ट्रीयकत  बंक  की  शाखाओं  द्वारा  लागू  किया  गया  है  ।

 से

 (a)  योजना  को  निवेश  करने  वालों  के  अनुकूल  बनाने  के  लिए  बेकों  को  दी  गई  है
 कि  वे  किसी  भी  पूल्य  वर्ग  में  स्टांक  निवेश  जारी  कर  सकते  हैं  ।  इसके  अलावा  यह  सुविधा  निगमित

 भागीदारी  फर्मों  आदि  के  अलावा  अनिवासी  भारतीयों  को  भी  उपलब्ध  है  ।

 योजना  को  गुजरात  में  भी  लागू  किया  गया  है  ।

 ]

 विदेशी  सुत्रा  को  आय  बढ़ाने  के  लिए  सुविधा  समाप्त  करना

 1972.  श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेडडो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  भारतीय  रिजवें  बंक  ने  विदेशी  मुद्रा  ओर  अन्य  योजना  के  अन्तर्गत
 लाने  के  लिए  विदेशी  बेंकों  और  विदेशी  संख्याओं  को  दी  गई  सुविधा  समाप्त  कर  दी  है

 ख  )  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  अन्य  कौन  से  मुद्रास्फीतीरोधी  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  :  हां  ।  भारतीय  रिजवं  बंक  ने
 1  1992  से  विदेशी  म॒द्रा  और  अन्य  जमा  योजना  को  लम्बित  कर  दिया

 यह  सुविधा  खाड़ी  संकट  और  तेल  मूल्यों  में  वद्धि  के  परिणामस्वरूप  लागू  की  गई  थी
 जिसके  कारण  विदेश्षी  क्षेत्र  मे ंकठिन  स्थिति  का  अनुभव  कर  रहा  था  ।  इस  सुविधा  की  पुनरीक्षा
 की  यह  निर्गेय  लिया  गया  कि  इस  सुविधा  को  ।  1992  से  लम्बत  कर  दिया

 सरकार  द्वारा  किए  गए  अवस्फीतिकारी  उपायों  केन्द्र  क ेराजकोषीय  घाटे  पर  सख्त
 नियंत्रण  जिसे  सकल  घरेलू  उत्नाद  के  5  प्रतिशत  तक  घटाने  का  प्रोग्राम  सावंजनिक  वितरण
 प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाना--सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  का  1700  अतिरिक्त  खंडों  तक  और  विस्तार

 औद्योगिक  और  कृषि  उत्पादन  की  वसूली  को  समर्थन  देने  के  लिए  निम्त  ब्याज  दर  पर  बंक
 ऋण के  प्रवाह  में  वृद्धि  वसूली/समर्थन  मूल्यों  में  उपयुक्त  वृद्धि  करके  ओर  भारतीय  रिजक  बेंक
 से  केन्द्र  के  उधारों  की  वद्धि  की  दर  में  कटौती  करके  निसानों  को  उवंर

 पर्याप्त  मुआवजा  देना  शामिल  हैं  ।
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 पश्चिम  बंगाल  में  विवेकानन्द  पुल  को  मरम्मत  के  लिए  धनराशि

 1973.  श्री  अजय  मुखोपाध्याय  :

 प्रो०  सुशान्त  चक्ष॒वर्तो  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पश्चिम  बंगाल  में  हुगली  नदी  पर  विवेकानन्द  पुल  की  मरम्मत

 कराने  हेतु  वर्ष  1992-93  के  दौरान  कोई  धनराह्षि  देने  का

 यदि  तो  कुल  कितनी  धन  राशि  जारी  की  और

 इसके  कब  तक  जारी  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगशेश  :  हां  ।

 और  वर्ष  199  2-93  के  दौरान  इन  कार्यों  के  लिए  2  करोड़  रु०  का  प्रावधान
 *

 किया  गया  है  ओर  यह  राष्ट्रीय  राजमार्ग  कार्यो  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  को  के

 लिए  किए  गए  9.00  करोड़  रु०  के  कुल  आबंटन  में  से  पूरा  किया  जाएगा  ।  2.5  करोड़  रु०  की  धन*

 राशि  अकाउन्टਂ  मुगतान  के  रूप  में  पहले  ही  जारी  कर  दी  गई  है  ।  और  निधियां  किए  गए  खर्चे

 के  आधार  पर  जारी  की  जाएंगी  ।

 ]

 उत्तर  प्रदेश  में  रेशम-उ3त्पावन  का  विकास

 1974.  श्री  विश्वनाथ  शास्त्री  :  क्‍या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ॥
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  उत्तर  प्ररेश  सरकार  से  राज्य  में  रेशम-उत्पादन  का  तेजी  से

 सिकास  करने  संबंधी  कोई  परियोजना  स्वीकृति  हेतु  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  कर  रही  और

 उपर्युक्त  परियोजना  में  केन्द्रीस  सरकार  का  योगदान  कितना  प्रतिशत  होगा  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  *  ओर  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  रेशम  उत्पादन  विभाग  के  सहयोग  से  712.9"  ०ਂ  लाख  रु०  की  कुल  लागत  वाली

 एक  गहन  रेशम  उत्पादन  विकास  परियोजना  बनाई  है  जोकि  5  वर्ष  की  अवधि  में  पूरी  इस
 परियोजना  में  5  वर्ष  की  परियोजना  अवधि  के  अन्त  तक  77.10  मी०  टन  कच्चे  रेशम  का  वाधिक

 उत्पादन  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  के  वाराणसी  और  ग्राजीपुर  जिलों  में  शहतृती  रोपण  के  3000

 एकड़  क्षेत्र  का विकास  करने  की  व्यवस्था  इसके  अतिरिक्त  इस  में  मूल  बीज

 विस्तार  चाक्ी  कीटपालन  तकनीकी  सेवा  कोसा  बाजार  आदि  जंसे  मूल
 सहायक  रेशम  उत्पादन  इन्फ्रास्ट्रक्चर  की  स्थापना  करने  का  भी  प्रावधान

 उपरोक्त  परियोजना  के  क्रियान्वयन  की  स्वीकृति  पहले  से  ही  3  1992  को

 सम्प्रषित  कर  दी  गई  है  ।
 (a)

 इस  परियोजना  में  भारत  सरकार  रेशम  द्वारा  457.22  लाख  रु०  के  कुल
 व्यय  की  व्यवस्था  है  तथा  यह  परियोजना  की  कुल  लागत  का  64.98  प्र०श्०  भाग  बनता
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 ]
 फ्िच्चवी  सज्णिबन्र  विज दिल्‍ली  पॉरलहन  निगम  को  सहायता

 1975.  श्रो  हन्नाम  सोल्लाह
 :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  केन्द्र  सरकार  ने  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  कितनी  वित्तीय  सहायता
 न्‍

 इसमें  से  दिल्ली  परिवहन  निगम  ने  कितनी  धनराशि  की  अदायगी  कर  दी  है  ?

 जल-भृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  टाइट  गत  तीन  बर्षों

 के  दौरान  दिल्ली  परिवहन  निगम  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  के  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 र०  )

 1989-90  1990-91  1991-92

 पूंजीगत  ऋण  13.00  43.00  11.75

 संसाधन  ऋण  57.50  120.00  67.00
 न  जन्‍म न  4  अननानन  तभाने  जविनन-न-+  तक  लाभ  ee  -  अन  ने  जमन«-म-नन-+

 भारी  घाटों  के  कारण  दिल्ली  परिवहन  निगम
 द्वारा  कोई  पुनर्भुगतान  नहीं  किया  गया

 असम  में  राष्ट्रीयक्ृत  बंकों  में  जमा-राशि

 1976.  भ्रो  प्रयोन  डेका  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  में  राष्ट्रीयकृत  बेकों  में  चालू  वर्ष
 के

 दौरान  जमा-राशि  में  कमी  आई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बलबोर  :  नहीं  ।

 आसाम  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  की  कुल  जमा  राशियां  1992
 के  अतिम  शुक्रवार  की

 स्थिति  के  अनुसार  2234  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  1992  के  अंतिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के

 अनुसार  2279  करोड़  रुपए  हो  गई  है  ।

 प्रएन  पेदा  ही  नहीं  होता  ।

 दिल्‍ली  परिथहुन  निगम  को  घाटा

 187  सबम  लाल  खराना  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दिल्ली  परिवहन  निभम  की
 बसों

 के  घाटे के
 मार्गों  से  हटाने

 का
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 यदि  तो  घाटे  वाले  मार्गों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  क्‍या  उनसे  दिल्‍ली  परिवहन  निगम

 की  बसें  हूटा  लो  गई

 क्या  मंत्री  ने
 अभी  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  नहीं  किया  और  तो  भी  इसे  कार्यान्वित  किया

 गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  दि०प०नि०  को  मुख्यतः  उसमें  व्याप्त  अकाये  कुशलता  तथा  भ्रष्टाचार  से  घाटा  ह्दो
 रहा

 और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाहो  की  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  ओर

 सरकार  का  प्रस्ताव  है  कि  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसों  को  उन  रूटों  से  हटा  लिया  जाए  जिन  पर

 प्रति  कि०मी०  आय  4.50  रु०  से  कम  है  ।  इन  रूटों  का  ब्योरा  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  दिल्ली

 परिवहन  निगम  को  बसे  चरणबद्ध  ढंग  से  हटाई  जब  निजी  प्रचालकों  को  इन  रुटों  पर  बसें

 जाने  के  परमिट  दे  दिए  जाएंगे  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विधरण

 4.50  रु०  से  कम  प्रति  आय  बाले  200  छटों  को  सूची

 क्रम  सं»  रूट  न ं०  विवरण

 2  3

 1.  1  गांधी  विहार--कश्मीरी  गेट/गु०ते०्ब०  नगर

 2.  3  मशोक  विहार  फेस-2--प्रगति  मंदान

 3*  13  अक्षोक  बिहार  फेस-2---रेलबे  स्टेशन

 4.  16  शालीमार  बाग--पालिका  केनन

 5.  20  बी  ०एम०दास  चौक--केन्द्रीय  सचियालय

 6...  28  राजिन्दर  नगर--मोरी  गेट  (2०)

 7.  झास्त्री  नगर--नन्द  नगरी  (2०)

 8.  40  सेवा  नगर  रे०  क्रासिग--लक्ष्मी  नरायण  मंदिर
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 2
 हे

 3

 9.  46  पटेल  नगर--ज ०ने०  स्टेडियम

 10.  47  सेवा  नगर  रे०  क्रासिग--इन्द्रापुरी

 ॥

 11  74  नरायणा  विहार--राजघाट  (2०)

 12  $0  (2०)  -  केन्द्रीय  टर्मिनल

 13.  85  कमंपुरा  मंदान

 14.  89  देव  नगर--सरोजनी  नगर  डिपो

 15,  90  मल्कागंज--केन्द्रीय  टमिलन

 16.  98  नगर---बस  अड्डा

 17.  101  गुं०्ते०्ब०  नगर  स्टेडियम

 18.  103  नरेला--रेलवे  स्टेशन

 19.  104  निरंकारी  कालोनी--शिवाजी  स्टेडियम

 20.  106  कुतुबगढ़/औचंदी  बार्डर---रेलवे  स्टेशन/आ  ०  पुर

 21.  107  बटेवड़ा--रेलवे  स्टेशन

 22.  109  बांकनेर--रेलवे  स्टेशन

 23.  111  गु०ते०ब०  नगर  (+)  ०ब०  नगर

 24.  112  साफियाबाद  बार्ड  र--रेलवे  स्टेशन

 25.  113  सनोठ--रेलवे  स्टेशन

 26.  114  कुतुबगढ़/खटखोर  पंजाब  खोड़--रेलवे  स्टेश्षन/आजादपु

 27.  116  शालीमार  बाग---लाल  किला

 28.  118  क्ल्याणपुरी--आर  »पी  ०  बाग  लाल  किला

 29.  119  बाजिदपुर--रेलवे  स्टेशन

 30.  121  झाहदरा--मोरिस  नगर

 31... 123  हरेबली--मोरीगेट

 32.  124  मुख  मेलपु  र---रेलवे  स्ठेशनः

 33.  125  पल्‍ला---रेलवे  स्टेशन

 34.  126  बादली---रेलवे  स्टेशन

 35.  128  बेरा  खुद्दं--मोरीगेट  (zo)

 36  129  .  स्टेशन
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 37.  बवाना--केन्द्रीय  टपिनल

 38...  लाभपुर  बार्ड  र--रेलवे  स्टेशन

 39.  अशोक  विहार--लाल किला

 40...  (2०)

 इब्राहिमपुर--अ०रा०
 बस

 अड्डा

 42.  नरेला--श  ०  भ०  सिंह  ठर्मिनल

 43...  घोगा---रेलवे
 स्टेशन

 44.  होलम्बी  कलां--रेलवे  स्टेशन

 45.  मा:ल  टाउन-3--शिवाजी  स्टेडियम

 46.  सन्त  तगर  2०

 47...  सिंधु  स्कूल--रेलवे  स्टेशन

 48.  जहांगीर  पुरी--नेहरू  विहार

 49.  हिरंकी--रेलवे  स्टेशन  -

 50.  सिग्गी  पुर--रेलवे  स्टेशन
 हैं

 नांगलोई  सेंयद--आजाद  पुर  ट०

 52.  अद्योक  विहार--करोल  बाग  2०

 53.  नेहरु  विहार--कैन्द्रीय  टमिनल

 54.  घोगा---आजा द  पुर

 5६  सरस्वती  विहार--शिवाजी  स्टेडियम

 56  उत्त  री  प्रीतम  पुरा--छ्षिवाजी  स्टेडियम

 57.  अशोक  विहार  फेस-2--केन्द्रीय  टमिनल

 5  8.  जहांगीर  रानी  बाग

 59.  सरस्वती  विहार--केन्द्रीय  सचिवालय

 60...  शादीमार  बाग--एंडी  हाउस

 लामपुर  गांव--रेलवे  स्टेशन

 62.  पल्‍ला--आजादपुर  ट०

 ७3,  मंगेश  पुर--मोरीगेट  ट०

 64  नरेला--आजाद  पुर  2०
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 65  180  जहांगीर  पुरी--कैन्द्रीय  टमिनल

 66.  184  शालीमार  बाग--रेलवे  स्टेशन

 67.  188  कुतुबगढ--केन्द्रीय  टर्मिनल

 68.  193  सिंधु  बार्डर--मोरी  गेट  2०

 69.  195  सिरस  पुर--रेलवे  स्टेशन

 70.  196  उत्तरी  प्रीतम  पुरा--केन्द्रीय  टमिनल

 71.  199  यादव  नगर--भिटो  रोड  (

 72.  200  तीनमूर्ति-ज्मोरी  गेट  2०

 73.  202  भील---मल्कागंज

 74.  204  शाहदरा--कोडिया  पुल

 75.  206  धरौली  डे री--मभील

 46.  207  सानक  पुरा--बस  अड्डा

 77.  220  अशोक  विहार--केन्द्रीय  टमिनल

 78.  223  चंदर  नगर--मोरिस  नगर

 79.  223  शाहदरा--मोरिस  नगर

 80.  232  मंगोल  १री  बी  ब्लाक--रेलवे  स्टेशन

 235  नन्‍्द  नगरी  पुर  जे  ज॑  कालोनी

 82  240  शक्ति  नगर--केन्द्रीय  टमिनल

 83.  243  सीलमपुर  माकिट--जामा  मस्जिद

 84.  245  शाहदरा--बाबर  पुर

 35.  248  जोहरी  पुर--मोरी  गेट  2०

 86.  252  नन्‍द  नगरी  ०

 87.  256  यथुना  विहार--आर०के ०

 88.  264  नन्‍्द  नगरी--शिवाजी  स्टेडियम

 ४9.  265  सी०  इन्दिरा  पुरी  टमिनल

 90.  270  बल  नगर--केन्द्रीय  टमिनल

 91.  275  कृष्णा  नगर--बस  अह्ा

 92...  280  नन्‍्द  नगरी--केन्द्रीय  टर्मिनल
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 शास्त्री  नगर--कोडिया  पुल

 शास्त्री  नगर--कोडिया  पुल

 चन्दर  नगर--कोडिया  पुल

 विवेक  विहार--इन्‍्द्रापुरी

 दाहदरा--शिवाजी  स्टेडियम

 त्रिलोक  पुरी---अ० रा  ०बस  अड्डा

 मयूर  विहार  फेस-]--मोरी  गेट  ट०

 मयूर  बिहार  फेस-2--अजमेरी  गेट

 मयूर  विहार  फेस-]--केन्द्रीय  टमिनल

 फड़कड़  डमा--मोरी  गेट  2०

 शाहदरा---कैन्द्रीय  टॉमिनल

 शालीमार  पाक--केन्द्रीय  टमिनल

 विवेक  विहार--बसंत  विहार

 विवेक  विहार--मोरी  गेट  2०

 मयूर  विह्ार--धौलाकुंओा

 मंडावली/फाजलपुर--मोरी  गेट  2०

 सीमापुरी--कैन्द्रीय  टमिनल

 कल्याणपुरी---हौजलास  2०

 आनन्द  विहार--उच्चोग  भवन

 मयूर  विहार-2---अ०रा०  बस  अहा

 मयूर  ब्रिहार-2---केन्द्रीय  टमिनल

 शालोी  मार  पाक--करावल  नगर

 न्यू  अशोक  नगर--प्रगति  मैदान

 पटपड़  गंज--कैन्द्रीय  टमिनल

 पटपड़  गंज--लाल  किला

 कस्तूरवा  नगर--मोरी  गेट  ढ०

 झ्ालीमार  पार्क--मोरिस  नगर
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 कृष्णा  नगर--बापू  घाम

 कृष्णा  नगर---नेहरू  प्लेस

 त्रिलोक  प्री--आर्या  समाज  रोड

 केम्द्रीय  टमिनल

 ग्रटर  कलाश-]---सुपर  बाजार

 अलकनन्दा---जामा  मस्जिद

 तुगलकाबार  रेलवे  कालोनी--लाजपत  नगर

 ओखला--जल  विहार  ट

 ग्रेटर  कलाश--मोरी  गेट  2०

 जल  विहार  स्टेशन

 मालवीय  नगर---निजा  मुद्दीन  रेलवे  स्टेशन

 अलकेन॑न्दा--मिम्टो  रोड  2०

 ओखेला--मोरी  गेट  2०

 जल  विहार  बाग  2०

 ग्रेटर  कैलाश----अन्‍्तर  मन्तर

 कालका  जी  एक्स०--केन्द्रीय  टमिनल

 कालंका  जी  एक्‍्स०--मोरी  गेट  ट०

 मालवौयं  कमला  मार्किट

 सुजान  सिंह  पा्कं--अम्बेडकर  नगर  ट०

 सफदर  जंग  टमिनल--आया  नगर

 केन्द्रीय  टमिनल---अम्बे  डकर  नगर  2०

 भिटो  रोड  ट०--सादिक  नगर

 राजेन्द्र  नगर  माकिट--मालवीय  नगर

 मालवीय  नगर--विकास  पुरी

 सफदरजंग  ef  प्रनल---नांगलोई

 सफदरजंग  टर्मिनल

 ज०ला०  नेहरू  स्टेडियम--तिलक  नगर
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 149...  610  केन्द्रीय  टभिनल---आर ०के  ०

 150.  611  प्रगति  मैदान--बापू  धाम

 151...  615  मिन्‍्टो  रोड  ट०--पूर्वान्बल  होस्टल

 152.  616  जंतर  मंतर--बसंत  कुन्ज  सेक्टर-ए

 153.  623  निजा  मुद्दीन  रे०  स्टेशन--बसंत  विहार  ट०

 154,  628  आर०के०  पुरम--उत्तम  नगर  2०

 155.  629  आर०के०  पुरम-[---हपाला  जे  जे  कालोबी

 156.  630  जंतर  मंतर--साउथ  कंम्पस

 157.  632  लाल  किला--नानक  पुरा  सीन्सेन्टर

 158.  640  केन्द्रीय  टभिनल---मुनी  रका

 159.  641  बारा  ट्टी--सी ०परी  ०  डब्ल्यू  ०डी ०  कालोनी  बसंत  बिहार

 160.  660  जंतर  मंतर--बखंत  विहार  2०

 161.  666(+)
 --)  पूर्वान्चल  होस्टल--पूर्वान्चल  होस्टल

 162.  701  नरेला--नज फगढ़

 163.  703  शकरपुर  ए-]---जनकृपुरी

 164.  707  किर्वी  प्लेस--नज  फ़रगढ़

 165.  709  इन्दिरा  गांधी  एमरपोर्ट--सुल्तान  पुरी

 166.  710  केन्द्रीय  टमिनल---बापू  धाम

 167.  711  जनकपुरी--लाजपत  नगर

 168.  712  चाणक्यपुरी  टमिनल--कापस  हेड़ा  बा्डर

 109.  715  मंगलापुरी--महरोली

 170.  716  चाणक्यथुरी  ट०---धूल  सिरस

 171.  718  इन्दिरा  गांधी  एअरफ़ेटं--कर्मपुरा  2०

 172.  720  केन्द्रीय  टमिनल--जलकपुरी

 173.  722  अम्बेडकर  स्टेडियम  सराय

 174.  726  चाणक्ल  तुरी  पुरी

 रा  175.  727  ज०ला०  नेहरू  स्टेडियम--पालम  गांव

 176.  730  जनकपुरी  ए-]---केन्रीप  टमिनल
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 177.  731

 178.  732

 179.  733

 180.  735

 181.  737

 182.  740

 183.  750

 184.  751

 185.  754

 186.  755

 187.  77

 188.  771

 189.  772

 190.  780

 191.  783  सी०

 192.  790

 193.  793  सी  >

 94.  803

 804

 808

 809

 200.

 822

 202.  824

 203.  825

 204.  826

 पोचन  पुर--बी  ०एम०डी०  चौक

 पालम  गांव--मोरो  गेट  2०

 बिजवासन  बा्ड  र--शिवाजी  स्टेडियम

 मटियाला---स  ०ज  ०  टॉमिनल

 नजफगढ़--ज ०  5०  नेहरू  स्टेडियम

 उत्तम  नगर  टमिनल--केन्द्रीय  टमिनल

 करोल  बाग  स०न०  डिपो

 जनकपुरी  मर्किट

 किर्वी  प्लेस---कमला  मारकिट

 नरायणा  विहार--भाई  परमानंद  कालोनी

 पालम  गांव--अम्बेडकर  स्टेडियम

 अमरोही  गांव--केन्द्रीय  टमिनल

 इन्दिरा  गांधी  एअरपोटटं---चाणक्यपुरी  2०

 इन्दिरा  गांधी  एअरपोर्ट--सुपर  बाजार

 नजफगढ़--श०भ०  सिंह  2०

 नजफगढ़---कैसद्रीय  टमिनल

 विकास  पुरी  एच-3--अम्बेडकर  स्टेडियम

 किर्वी  प्लेस--कर्मपुरा  टमिनल

 जाणक्यपुरी  ट०--कर्मुपुरा  टमिनल

 मंगोल  पुरी  एस  ब्लाक--तिलक  नगर

 नीलवाल  गांव--तिलक  नगर

 उत्तम  नगर  टॉमिनल--केन्द्रीय  टॉमनल

 पंडवाला  कलां--तिलक  नगर

 जाफर  पुर  कलां--तिलक  नगर

 ईसा  पुर--सिलक  नगर/रेलवे  स्टेक्षन

 कर  गांव--तिलक  नगर

 भड्ौदा--तिलक  नगर/रेलवे  स्टेक्षन

 खेरा  डाबर--तिलक  नगर/कौडिया  पुल
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 205...  827  दोराला--तिलक  नमर/कोडिया  पुल

 206...  828  गालिब  पुर--तिलक  नगर/कौडिया  पुल

 207.  829  क्षिकार  पुर--तिलक  नगर

 208.  834  नानक  डेरी--नजफगढ़

 209.  835  ढांसा  बाडेर---तिलक  नगर/रेलवे  स्टेशन

 210.  836  मुन्डेला  कलां--तिलक  नगर/कोडिया  पुल

 211.  84  ;  हेरी  न।र  डिपो--शिवाजी  स्टेडियम

 212.  844  सारंगਂ  पुर--नज  फगढ़

 213.  845  दौलत  पुर--तिलक  नगर

 214.  848  वावर  गढ़  बाडेर--तिलक  नगर

 215.  853  उत्तम  नगर  बाग  ट०

 216.  854  जनक  पुरी  सी-।--शझिबाजी  स्टेडियम

 217.  861  तिलक  नगर--जहांगीर  पुरी

 218.  862  जनक  पुरी  डेसू--मोरी  गेट  2०

 219.  865  सी  विकासपुरी--नेहरू  प्लेस  2०

 220.  869  तिलक  नगर--न्यू  दिल्ली  रे०  स्टेशन

 221.  873  ताजपुर  खुदं---तिलक  नगर

 222.  874  तिलक  विहार--नरायणा  बिहार

 223.  875  कलाश  पुरी--करोल  बाग  ट०

 224.  ४76  दिचाऊं  कलां---कमंपुरा  ढ०

 225.  877  राजा  गार्डन  रे०  स्टेशन

 226.  878  मलिकपुर  जर--नजफगढ़

 227.  885  रेवला  खानपुर--तिलक  नगर

 828.  886  नजफगढ़--महरौली

 229.  904  हक  रपुर--लाजपत  नगर

 230.  913  पंजाबी  बाग  एक्स  ०---बालकराम  हास्पिटल

 231.  914  पंजाबी  बाण  जे  जे

 232...  915  पंजाबी  बाग
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 233...  922  फतेहपु  री---न  जफसढ़

 कर

 234...  924  मोरी  गेट--माजरा  डबास

 235  927  पंजाबी  बाग

 236.  928  फतेहपुरी--गढ़ी  रन्धाला

 237.  930  केन्द्रीय  टमिनल

 23६.  931  पंजाबी  बाग  रवाला

 239.  932  बस  अड्डा---रानी  बाग

 240.  933  मोरी  येट  जे  जे

 241.  934  पंजाबी  बाग

 242.  935  आजाद  पुर  डबास

 243.  938  आजाद  पुर  बाड्डर

 244.  941  रेलवे  स्टेशन--कुतुब  गढ़

 245.  942  फतेहपुरी--कर/भड़ोदा  कलां

 246.  944  केन्द्रीय  टमिनल---सुल्तान  पुरी

 247.  945  केशव  पुरम  अस्पताल

 2458.  948  पंजाबी  बाग

 249.  949  अम्बेडकर  स्टेडियम  हरकिशन  नगर

 250.  950  श०भ०  सिंह  पार्क

 251.  956  पश्चिम  विहार---न्यू  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन

 2:2  960  नांगलोई  सैयद--केन्द्रीय  टमिनल

 253.  961  नजफगढ़--न  रेला

 254.  962.  बुद्ध  विहार--केन्द्रीय  टर्मिनल

 255.  963  रामपुरा  डी०डी०ए०--केन्द्रीय  टर्मिनल

 256.  963  सरस्वती  विहार--नेहरू  प्लेस  टमिनल

 सीमित

 257...  965  पश्चिम  विहार  बीजी-5--कैन्द्रीय  टर्मिनल

 258.  967  टीकरी  बारडर---धौला  कुआां

 259.  939  रिठाला  गांव--आजाद  पुर  टमिनल
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 ः  2  ह

 260.  970  रोहिणी  सैक्टर-]--केन्द्रीय  टमिनल

 261.  972  नरेला--नजफगढ़

 262.  973  केशवपुरम  वाटर  टेंक--पालिका  केन्द्र

 263...  974  मादीपुर  जे  जे  कालनी--अम्बेडफकर  नगर  टमिनल

 264.  975  रोहिणी  सेक्‍्टर-6--केन्द्रीय  टर्मिनल

 265.  977  नरेला--नजफगढ़

 266.  978  नजफगढ़---आजाद  पुर  टर्मिनल

 267.  980  नांगलोई  जे  जे  कालोनी--केन्द्रीय  टर्मिनल

 268.  981  नरेला--टीकरी  बाडेर

 269.  984  रोहिणी  टमिनल

 270.  985  रोहिणी  थुर  डिपो

 271...  जल  विहार  टमिनल---तुगलकाबाद  गांव

 272...  सेवा  नभर  रेलबे  क्रासिग---हमदद  नमर  टमिनल

 273.  सं०जं०  टमिनल--मेहरोली

 274...  जनक  पुरी  सी-!--बरार  स्क्‍्वायर  रे०  स्टेशन

 275.  कृषक  (+)(--)  गढ़--कुतुब  गढ़

 276.  शाहदरा  डिपो--पटपड़  गंज  डिपो

 277.  पूसा  इन्सटीच्यूट--अजमेरी  गेट

 278.  हमीद  पुर--रलवे  स्टेशन

 279.  148  टिकरी  खुर्द--रलके  स्टेशन

 280.  149  ताजपुर  कलां--रेलवे  स्टेशन

 281.  161  सुल्तान  पुर  डब्रास--रेलवे  स्टेशन

 282.  162  सुंगर  पुर  भन्दिर--मोरी  गेट  टर्मिनल

 283.  174  कन्फावला--वजीर  पुर  डिपो

 284.  178  सनोठ  गांव--रेलवे  स्टेशन

 285.  189  नरेला--आजाद  पुर

 286.  191  हरेवली  गांव--मोरी  गेट  टमिनल

 287...  314  शकरपुर--लाल  किला
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 288.  708  नरेला--नजफगढ़

 289...  713  नासिर  पुर--चाणक्य  पुरी  (2०)

 290.  723  सागर  पुर  स्कल--केन्द्रीय  टभिनल

 291.  745  दौलत  पुर  गांव--नेहरू  स्टेडियम

 292.  752  रेलवे  स्टेशन

 293.  774  चाणक्य  पुरी  टमिनल

 294.  775  बिजवासन  बार्डर---करोल  बाग  टमिनल

 295.  792  भरथल--मोरी  गेट

 296...  866  नजफगढ़--कौड़िया  पुल

 297.  872  नजफगढ़--सु रख  पुर

 298.  947  गंढो

 299.  976  पंजाबी  बाग  गांव

 300.  979  नांगलोई--नरेला

 २तर  प्रदेश  में  अफोम  कृषकों  को  परेशान  किया  जाना

 1978.  श्री  राम  सागर  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  7  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 4653  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  अफीम  कृषकों  को  तथाकथित  रूप  से  परेशान  किए  जाने

 की  जांच  हेतु  गठित  जांच  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रामेश्वर  :  (१)  और  ना्कोटिक्स  विभाग  के

 एक  वरिष्ठ  अधिकारी  द्वारा  इस  बारे  में  अब  जांच  पूरी  कर  ली  गई  है  और  उससे  यह  पता  चला  है

 कि  पोस्त  के  प्लॉटों  को  परीक्षण  के  तौर  पर  मापने  ओर  अफ्रीम  की  भार-तौलाई  के  समय  पर  गोस्त

 की  खेती  करने  वाले  कुछ  किसानों  को  परेशान  करने  सम्बन्धी  आरोप  झूठे  ओर  निराघार  थे  ।

 |

 भारतोय  वायु  सेना  के  एम  ०आई०-६  हेलीकॉप्टरों  का  दुघेटना  प्रस्त  होना

 979.  झ्रो  सनत  कमार  मंडल  :  क्‍या  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।]  !792  को  मुम्बई  में  भारतीय  वायुसेना  के  एम०आई  ०-8  हेलीकॉप्टरों  के

 दु्घटनाग्रस्त  होने  के  परिगामस्वरूप  जान  और  माल  की  कितनी  हानि  हुई
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 क्‍या  इस  दुघंठमा  के  कारणों  का  पता  खाने  हेतु  किसी  जांच  के  आदेश  दिए  मए

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  गौर

 भविष्य  में  इस  प्रकार  की  दु्घंटनाओं  को  रोकने  हेठु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  11  1992  को  बम्बई  हाई  में  हुई  दुर्घटना
 में  भोदह  (14)  सिबिलियन  यात्रियों  में  से  पांच  (५)  मारे  गए  थे  जबकि  एक  यात्री  अभी  लापता

 भारसीय  वायुसैना  का  हेलीकॉप्टर  जिसे  तेल  तथा  प्राकृतिक  गंस  आयोग  ने  ले  रखा  था  पूर्ण  रूप  से
 नष्ट  हो  गया  था  ।

 (a)  और  इस  सम्बन्ध  में  न्‍्यायिक  जांच  बल  रही

 न्यायिक  जांच  पूरी  हो  जाने  के  बाद  इस  प्रकार  की  घटनाओं  से  बचने  के  लिए

 सुरक्षात्मक  उपाय  किए  जाएंगे  ।

 पटसम  एककों  को  निर्यात  हेतु  सहायता

 1980.  श्रीमतों  बसुंधरा  राजे  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  पटसन  एकक  पटसन  उत्पानों  का  निर्यात  कर  *हे  हैं

 (a)  यदि  को  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इन  एककों  को  सहायता  दी  और

 यदि  तो  कितनी  सहायता  दी  है  और  पटसन  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या  विशेष  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  सम्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  अश्लेक  :  हां  ।

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  378.24  करोड़  रु०  मूल्य  के  यटसन  के  सामान  का  निर्यात
 किया

 और  सरकार  ने  सहायता  प्रदान  करने  के  साथ-साथ  पटसन  उत्पादों  के  निर्यात

 को  बढ़ावा  ऐेने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  हैं  जिनमें  अन्य  बात्तों  के  साथ-साथ  पझामिल  हैं

 राजकोषीय  तथा  विपणन  सहायता  प्रदान  करना  त़्था  अनुसंधान  व  विकास  क्रियाकलापों  का  वित्त

 पोषण  करना  ताकि  उपभोक्ता  की  अभिरुचियों  के  अशुकृप  नई  अ्य  खला  के  पट्सन  उत्पादों

 का  विकास  क्रिया  जा  पटसन  बिनिर्माश्च  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  बहु-आयामी

 क्रियाकलाप  शुरू  किए  गए  हैं  जंसे  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  में  क्रेता-विक्रेता  बैठकों
 का

 बाजार  अध्ययन  शुरू  आयातकों  और  प्रायोक्ताओं  के  बीच  सम्पर्क  स्थापित  करता  तथा

 प्रचार  अभियान  चलाना  ।

 रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृष  बेरोजगार

 1981.  श्री  संपद  शाहाबुह्दीन  :  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रोजगार  कार्यालयों  में  3।  1991  तथा  3]  1992  की  स्थिति  के

 खार  पंजीकृत  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी
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 वर्ष  1992  के  दोरान  अतिरिक्त  पंजीकरण  की  संख्या
 क्या

 जि

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  नियोजकों  की  संख्या  क्या  और

 31  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  पंजीकृत  छ्षिक्षित  बेरोजगारों  को  राज्यवार

 तथा  स्तर-वार  संख्या  क्‍या  है  ?

 अम  संत्रालय  में  उपसंत्रो  पबन  सिह  :  31  1991  तथा  31

 1992  की  स्थिति  के  अनुसार  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  व्यक्तियों  की  यह  आवश्यक

 नहीं  कि  वे  सभी  बेरोजगार  निम्न  प्रकार  थी  :---

 निम्न  तिथि  के  अनुसार  संख्या  मे ं)

 31  1991  *  34890  0

 3  1992  4  अत  36551.4

 1992  से  1992  तक  की  अवधि  के  दोरान  किए  गए  पंजीकरणों  की

 संख्या  3649.4  हजार  थी  ।

 1991  से  1992  तक  की  अवधि  के  दौरान  रोजगार में  लगाएं  थ्यक्तियों

 की  संख्या  257.7  हजार  थी  ।

 19५0  की  स्थिति  के  अनुसार  पंजीकृत  ज्षिक्षित  रोजगार

 चाहने  वाले  व्यक्तियों  की  राज्यवार  तथा  शिक्षा-स्तर  के  अनुसार  संरुषा  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 जिजरण

 रोजगार  कार्याक्षयों  में  दर्ज  शिक्षित  ओर  उससे
 नौकरो  चाहने  वाले  व्यक्ति  ना

 क्रम कम  राज्य/ंब  शासित  मेट्रिक

 ह

 हायर

 ः

 स्नातक  थोगः स्नातकोत्तर

 सं०  प्रदेश
 |

 ह॒
 हर

 इष्टरमीडिएट

 है

 2.  2  3  4  5  6  7

 राज्य

 आन्ध्र  प्रदेक्ष  997.4  128.3  233.3  4.1  565.5

 2. अरुणाचल प्रदेश 0.3 3. असम 364.6 68.7 565.5



 तक  )  लिखित

 1  2  3  4  5  6  7

 4.  बिहार  1697.5  402.5  352.0  16.1  2468.1

 5.  गोवा  44.4  9.2  7.3  0.4  61.3

 6.  गुजरात  441.1  83.4  66.9  599.4

 7.  हरियाणा  257.1  28.8  53.5  7.8  347  2

 8.  हिमाचल  प्रदेश  207.0  16.0  27.7  8.6  259.3

 9.  जम्मू  ओर  कश्मीर  15.9  10.3  89  2.6  37.7

 10.  कर्नाटक  559.0  96.7  116.4  16.6  788.8

 11.  केरल  1700.7  214.7  133.5  27.8  2076.6

 12.  मध्य  प्रदेश  ~310.7  862.0  189.6  50.4  141  2.6

 12.  महाराष्ट्र  1434.3  241.4  217.4  21.9.  1915.1

 14.  मणिपुर  73.2  25.4  20.1  0.9  119.5

 15.  मेघालय  6.5  ,  2.2...  4.5  0.1  10.3

 16.  मिजोरम  8.7  1.8  1.2  0.2  11.9

 17.  नागालजंड  9.1  1.6  1.2  र्  12.0

 48.  उड़ीसा  331.6  63.0.  96.8  8.8  501.1

 19.  पंजाब  248.7  57.9  83.8...  +  19.8  411.3

 20.  राजस्थान  171.2  205...  126.3  14.0,  516.6

 21.  सिक्किम

 22.  944.0  457.0  292.5  50.2  1744.7

 23.  त्रिपुरा  25.6  16.5.  6.5  0.9  49.6

 24.  उत्तर  प्रदेश  764.7  814.4  398.9  84.5  2062.5

 25.
 25.  पदिच्िम  बंगाल

 -  363.4  698.6  469.3  32.4  2563.7

 ec  संघ  क्षासित  प्रदेश

 26.  अंडमान  और  निकोबार  3.9  2.9  1.6  0.2  8.6

 27.  चण्डीगढ़  42.3  20.9  20.1  2.8  .86.0

 28.  दादर  एवं  नागर  0.9  0.1  0.2  x  1.2



 1  2  3  4  5  6  7

 29.  बिल्ली  254.1  178.9  197.1  180  0  648.1

 30.  दमन  और  जीव**

 31.  लक्षद्वीप  1.6  भर  x  x  1.7

 32.  पांडिचेरी  47.4  11.7  8.1  1.4  68.5

 योग  :  12327.7  5156.4  3200.2  422.6  21106.8

 डिष्क्जो  :--

 1.  *इस  राज्य  में  कोई  रोजगार  कार्बालय  का  नहीं  कर  रहा

 2.  **आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  ।

 3.  9८50  से  कम  आंकड़े

 4.  हो  सकता  है  कि  पूर्णाकों  के कारण  आंकड़े  योग  से  भेल  न  श्षाएं  ।

 क्षेत्रोय  प्रासीज  बेंकों  का  विसय

 शरो  चम्मश  पढेल  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  आर०आर  ०बी०  बंकों  का  विलय  उनको  प्रयोजित  करने  वाले

 अंको ंके  साथ  करने  का

 यदि  तो  इसका  अ्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  भी  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  उस  पर  क्या  कायंवाही  की  मई  ह  ?

 वित्त  संजश्लय  में  राज्य  संत्रो  दइलबोर

 यह  सबाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 7)  और  दृष्टिकोणों  क्षेत्रीय  ब्रामीण  बेंकों  का  पुनर्ग ठन
 करने  के  उदे तय  से  कई  मंडल  तेथार  किए

 गए  हैं  ओर  सभी  दृष्टिकोणों  से  प्रत्येक  मॉडल  की  कारगरता  की  जांच  की  आ  रही  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 बेकों  की  अर्थेक्षमता  में  सुधार  करने  और  ग्रामीः  क्षेत्रों
 को

 दिए  जाने  वाले  ऋण के  प्रवाह  में  वृद्धि

 करने  के  उद्देष्य  से  बतंमान  सभी  इसमें  ग्रामीण  बकों  का  समामेलन  कर  एक  औरतोय  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 बेक  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  भी  इसमें  झ्ञामिल  फिलहाल  इस  सम्बन्ध

 में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है । सड़कों पुलों के निर्माण हेतु विदेशी सहायता रो भाभाओ्ी संगाजो ठाकुर :
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 डा०  खुशौराम  ह  गरोमल  जेस्थाणौं  :

 श्री  कृपासिधु  भोई  :

 भो  शरत  चगा  पटनायक  :

 क्या  लल-लतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 राज्य-वार  पिछले  तीन  वर्षों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थानों  से  वित्तीय  सहायता  के

 लिए  सड़कों/पुलों  के  निर्माण  से  सम्बन्धित  प्रस्तावित  परियोजनाएं  क्या

 इन  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  स्वीकृत  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 इन  वित्तीय  संस्थानों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  इस  प्रकार  की  सहावता  राक्षि  से  निरभित

 किए  जाने  वाले  सड़कों  का  ब्यौरा  क्‍्यः

 वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  परियोजन:-वार  कितनी  सहायता  राक्षि
 दी

 ओर

 इस  परियोजलामों  को  पूरा  करने  के  लिए  निर्धारित  सभय  सीमा  गया  है  ?

 जज-भतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  से  (७)  अपेक्षित

 ब्यौरे  दर्शाने  वाले  विवरण  संलग्न  हैं  एवं  11)  ।

 पिछले  तोन  वर्चों  के  दौरान  अन्तरश्ट्रीय  बितोनम  संस्थाओं  ते  थित्तोथ  सहाक्ता  के  लिए

 प्रस्तावित  सड़क/पुल  परिमोजनाओं  को  सूची

 1.  सज्य---आश्भ्र  प्रदेश

 (i)  के  चिरकाल  रीपेट-विजयवाड़ा  खंड  को  4  लेग  का  बनाना  ।

 (1)  नेल्लोर--बेलोरी  बम्बई  सड़क  120  कि०मी०  का  सुधार  ।

 (11)  कुहापाहला--टाडीपट्टी--अनन्तपुर  सड़क  का  सुधार  ।

 (४)  काथीपुडी--काकीनाडा--न रसा१  र---टोडीपल्ली  सड़क  का  शुआार  |

 (५)  मोडोरमातला---ट्चेपल्ली--कंशगुला---मिरणला  गडा--सरहेकल्ली  सड़क  का

 सुधार  ।

 vi)  आन्भ्र  प्रदेश  राज्य  में  सहक  के  किनारे  करिसश  |

 (५४)  हैदराबाद--विजयवाड़ा---राजमुंदरी  के  साथ  और

 एन०एच  ०-9  को  मजबूत  अनधात्रा  ।

 फाकीनाडा  र्थनभर  सकक  |  .

 2.  राज्य---असम

 (i)  एन  ०एच  ०-52  पर  जिया-भारेली  पुल  का  निर्माण  ।
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 3.  राज्य--बिहार  ।  पर

 (४)  के  बंगाल/बिहार  खंड  को  4  लेन  का

 बनाना  ।

 4.  राज्य--गोवा  ः

 (i)  के  पणजी--पोंडा  खंड  को  चोड़ा  करके  2  लेन  का  बनाना  ।

 (ii)  एन
 के  पणजी--मारगांव  खंड  को  चोड़ा  करके  2  लेन  का  बनानो  ।

 (iii)  के  पणजी--मापूसा  खंड  को  चोड़ा  करके  2  लेन  का  बनाना ।

 5.  राज्य--गरुजरात

 :  fi)  एन०एच  ८-४  के  अहमदाबाद--हिमपत  नगर  खंड  को  मजबूत  बनाना  ।

 6.  राज्य--हरियाणा

 (7)  के  करनाल--हरियाणा/पंजाब  बाईर  खंड  को  4  लेन  का  दनाना  ।

 (ii)  एन०एज०-४  के  162-36  कि०मी०  को  4  लेन  का  बताना  ओर  मजबूत
 *

 7.  राज्य--हिमाचल  प्रदेल

 (i)  कालम्ब--नाहन  घोल  काउन  लाल  राज  बन  सड़क  को  चोड़ा  करना  और  मजबूत
 बनाना  ।

 (ii)  पारबानू--दिल्ली/यू०पी  ०  सकृक  राजमार्ग  शानकों  के  अनुसार
 इकहरी  लेन  में  ।

 जे

 (11)  मेहतपुर--ऊना--संसारपुर  सड़क  का  राष्ट्रीय  राजमार्ण  मानकों  क ेअनुसार  इकहरी
 लेन  में  सुधार  ।

 8.  राज्य---जम्मू  एवं  कश्मीर

 (४)  ए  के  जम्मू--पठानकोट  खंड  को  घोड़ा  करके  4  लेन  का  बनाता  ।

 9.  राज्य---कर्नादक

 oc  (i)  के  चित्रदुगं--महाराष्ट्र/कर्नाटक  बाडेंर  को  2  लेन  का  बनाना  और

 मजबूत  बनाना  ।

 (1)  राज्य  के  हुक्ली---शडेच--कोप्पल--होसपेट--बेलरी  खंड  को  चोड़ा

 .«-  करके  का  बनाना.और  मजबूत  बनाना  ।

 (iii)  एन०एच०-१  के  कोहलापुर--बेलगाम  खंड  को  4  सेत  का  बनाना  ।

 (५)  के  होसकोटी--बंगलोर--तुमकुर  .  खंड  को  4  लेन  का  बनाना  ओर

 मजबूत  बनाना  ।

 (५)  के  बंगलोर--.होसुर  खंड  को  4  लेन  का  बनाना  और  मजबूत  बनाना  ।
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 10.  राज्य--कैरल  ड़

 (i)  के  कर्नाटक  बार्डर--माहा  खंड  को  चोड़ा  करके  2  लेन  का  बनाना  ।

 (ii)  के  327/100-343/200  कि०मी०  और  को  चीन  बाईपास  0/0-

 9/800  कि०मी०  को  घोड़ा  करके  4  लेन  वा  बनाना  ।

 (ii)  एन०ठच  ०-१7  पर  क्विलान-त्रिवेन्द्रिम  497/750  कि०मी०  से  551/1  70  कि०्मी ०
 तक  और  त्रिवेन्द्रम  बाईपास  को  चौड़ा  करके  4  लेन  का  बनाना  ।

 (४४)  पर  कोचीन  बाई  पास  9/8  से  कि०मी०  और  अरू  र-अलीप्पी  खंड
 366/780  से  409/3  कि०मी०  तक  छोड़ा  करके  4  लेन  का  बनाना  ।

 (५)  और  7  को  जोड़ने  वाली  लिंक  रोड  ।

 एम०एच  के  त्रिवेन्द्रम--क्विलान  खंड  को  लेन  का  बनाना/म  जबूत  बन।ना  ।

 के  अलवाये--वीट्रीलां  और  अरूर---शेरथली  खंड  को  4  लेन  का

 बनाना  ओर  वीट्टीला---अरूर  खंड  को  मजबत  बनाना  ।

 11.  राज्य--मध्य  प्रदेश

 (i)  के  देवास---इन्दौर  खंड  को  4  लेन  का  बनाता  ।
 7

 (ii)  इल्दोरें  बाई  पार्स  का  निर्माण  ।
 ठ

 (iii)  पर  महू  इन्दौर--महू  खंड  को  4  लेन  का  बनाना  ।

 (7५)  के  दुरग--मध्य  प्रदेश/महांराष्ट्र  बार्डर  खंड  को  4  लेन  का  बनाना  ।

 (४)  के  मोन्डीदीपं  भोपाल--ओब॑डुल्लूगंज  खंड  को  4  लेन  का  बनाना  ।

 के  जबलपुर--कटनी  खंड  को  चौड़ा  करके  2  लेन  का  बनाना  और  उसे

 मजबूत  बनाना  ।

 के  132-232  कि०मी०  खंड  को  मजबत  बनाना  ।

 के  रायपुर--भिंलाई  (30  कि०मो०  )  खंड  को  4  लेन का  अनाना  ।

 12.  राज्य--महाराष्ट्र

 (i)  एन०एच०-४  बैसीन  क्रीक--मानोर  खंड  को  4  लेन  का  बनाना  ।

 (४)  के  थाने  से  तासिक  414/0  से  559/500  कि०मी०  तक  के  खंड  को
 चौडा  करके  4  लेन  का  बनाना  ।

 (iii)  के  थापो  से  पुणे  139/600
 से

 26/700  कि०मी०  तक  के  खंड  को
 थोड़ा  करके  4  लेन  का  बनाना

 (iv)  ओरंगाबाद--जलगांव  सड़क  लेन  को  चौड़ा  करना  और  मजबूत  बनाना  ।

 Av).  औरंगावाद--वासिक  क्रके  2  लेन  का  बनाना  ओर  मजबूत  ।
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 नल

 (४)  और  गाबाद--पैथन  सड़क को  चौड़ा  करके  2  लेन  का  बनाना  और  मणबूस  बनाता  ।

 के  पृणे--सतारा  खंड  को  4  लेन  का  बनाना  ।

 के  कोहलापुर--बंलगाम  खंड  को  4  लेन  का

 13.  राज्य--उड़ीसा

 (i)  पर  महानदी  पुल  सह्वित  मुवनेश्वर---कटक  खंड  को  4  लेन  का  बनाना  ।

 (४)  राज्य  सड़कों  पर  बाढ़  से  क्षतिग्रस्त  पुलों  का  पुननिर्माण  ।

 (iii)  ए  पर  ह्ितीय  महानदी  पुल  ।

 (५)  सुरेन्द्रगढ़  से  खारियार  सहुक  को  मजबूत  अनाने  के  साथ-साथ  उसे  छोड़ा  करके  2  लेन
 का  बताना  ।

 (©)  सुरेन्प्रणड्  से  सम्बलपुर  कि०भी०

 0  कि०मी  ०

 बोलनगीर  कि०मी०

 एम०डी०आर०  40  सैन्टोला---टीटला गढ़

 (५)  पालीकोइली  से  राजमुन्झा  तक  के  खंड  को  कोड़ा  करके  2  सेन  क्या  बनाना  और  उसे

 मजबत  वनाना  ।

 0/0  से  131/0  कि०मी  21.0  कि०बी०

 121/0  से  160/0---39.0  कि  ०मी०

 भौर  0/  से  29/0--28.0  कि०्मी०

 2999/0  कि०मी०
 ओर  आगे  267.00  किन्मी०

 बंगोमुन्डा  से  एम०पी०  बार  तक  सुधार  ।

 राउर  केला-सुन्दरगढ़  (85-166  तक  के  खंड  को  चोडा  करके  2  लेन  का
 बनाता  और  उसे  मजबूत  बनाना  ।

 14.  राज्य--पंजाब

 (i)  के  हरियाणा/पंजाब  बाडर--सिरहिंद  खंड  को  4  लेन  का  बनाना  |

 (ii)  ए  के  जालंघर--पठानकोट  खंड  को  चौड़ा  करके  4  लेन  का  बनाना  |

 15.  राज्य---राजस्थान

 (7)  पर  यू०पी  ०/राजस्थान  बार्डर--जयपुर  खंड  के  2  लेन  वाली  सड़क
 को  मजबूत  बनाना  ।

 (ii)  के  जयपुर--अजोर  सड़क  को  चोड़ा  करके  4  लेन  का  बनाना  ।
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 (iii)  एन०एच०-३  के  162-36  कि०मी०  तक  के  खंड  को  4  लेन  का  बनाना  और  उसे
 मजबूत  बनाना  ।

 (४)  एन०एच०-३  के  एक्रोल--कोटपूट्टी  खंड  को  4  लेन  का  बनाना  और  उसे  मजबूत
 बनाना  ।

 16.  राज्य--तमिलनाडु

 (1)  के  8/6  से  52/8  कि०मी०  तक  के  खंड  को  मजबूत  बनाने  के
 साथ  घोड़ा  करके  4  लेन  का  बनाना  ।

 (४)  पर  33/015-94/0  कि०मी०  तक  के  खंड  को  चोड़ा  करके  4  लेन

 का  बनाना  और  उसे  मजबूत  बनाना  ।

 (४1)  कुड्टालोर  से  कन्याकुमारी  तक  पूर्व-पश्चिम  सड़क  का  सुधार  ।

 (iv)  एन०एच  ०-7  के  कर्नाटक  बाडुर  से  कृष्णा  गिरि  खंड  को  4  लेत  का  बताना  ।

 17.  राज्य--उत्तर  प्रदेश

 ()  एन०एच  ०-2  के  मथुरा-आगरा  खंड  को  4  लेन  का  बनाता  ।

 (४)  झाहदरा-शोरनपुर  रोड  11-162  कि०मी०  (2  को  चोड़ा  करना  और

 मजबत  बनाना  ।

 (iii)  पानीपत-खातिया  को  चोड़ा  करना  और  मजबूत  बनाना  (2

 (iv)  दिल्ली-कानपुर  को  2  लेन  से  4  लेन  का  बनाना  ।

 (९)  दिल्ली-कानपुर  4  लेन  से  6  लेन  का  बनाना  ।

 आगरा  बरेली  सड़क  को  घोड़ा  करके  2  लेन  का
 बनाना  और  उसमें  सुधार  करना  ।

 शिकोहाबाद-मेनपुरी-भोगांव  रोड  को  चोड़ा  करके  2  लेन  का  बनाना  और  उसे

 मजबूत  बनाना  ।

 वाराणसी-शक्तिनगर  रोड  को  सुधार  करना  और  चौड़ा  करके  2  लेन  का  बनाना  ।

 (5)  पर  लखनऊ-करानपुर  आई/सी  गंगाथुल  को  4  लेन  का  बनाना  ।

 राज्य--पर्चिम  बंगाल

 (४)  के  परिचम  बंगाल/बिहार

 (7)  जयपुरबील  से  उल्लूबेरिया  (  कि०नी  )  तक
 के  मौजूदा  2  लेन  के  खंड  को  चौड़ा  करके  4  लेन  का  बनाना  ।

 खंड को 4 लेन का बनाना ।



 लिखित  उत्तर  4  1992

 रानीमंज  से  पानाग्रह  तक  के  खंड  को  चोड़ा  करके  4  लेन  का (70)  पर

 (iv)  लड़कपुर-सनीगंज  रोड  को  चौड़ा  करना  ओर  उसे  सुधारना  ।

 (५)  प़्रिगाला  से  पुनूलिया  तक  सड़क  को  घोड़ा  करना  और  उसे  सुधारना  ।

 दुर्गापुर-रंजोंरा-पुनूलिया  रोड  को  चौड़ा  करना  ओर  उसे  सुकारना  ।

 जादक्पुर  से  कम्ालग्रंज  तक  सुबोध  मालिक  रोड  को  चोझ़  करता  उसे  मजबूत
 बनाना  ।

 कअनागढ़-मोरेक्राम  रोड  में  सुधार  करना  ।

 (5)  पर  द्वितीय  विवेकानन्द  पुल  का  निर्माण  ।

 (x)  पर  द्वितीय  तीस्तसा  पुल  का  निर्माण  ।
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 जज

 1984.  श्री  संडोपान  भगवान  थोरात  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कुछ  निजी  कम्पनियां  साल  वृक्षारोपण
 के  लिए  करोड़ों  रुपए  जुटा  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सक्षम  अधिकारियों  द्वारा  इन  कम्पनियों  के  दावों  और  घोषित  अनुमानित  लागत
 तथा  उनसे  आय के  बारे  में  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  इन  कम्पनियों  में  निवेशकर्ता/आगे  निवेश  करने  वाले  लघु  निवेशकों  के

 हिंठों  की  रक्षा  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  हां  ।

 और  इन  गतिविधियों  से  चिन्तित  होने  भारतीय  प्रतिभूति  तथा  एक्सचेंन
 बोर्ड  ने  कंपनी  कार्य  विभाग  को  उसका  ध्यान  आकर्षित  करने  के  लिए  अपनी  ओर  से  उल्लेख
 किया  और  अनुरोध  किया  कि  यह  भामला  सेबी  के  कार्यक्षेत्र  स ेबाहर  इसलिए  इस  पर  संभाव्य
 कारंवाई  कंपनी  विभाग  द्वारा  की  जाए  |  कंपनी  कार्य  विभाग  का  विचार  था  कि  कंपनी  द्वारा

 ऐसी  योजनाओं  के  लिए  घन  जूटाने  को  कंपनी  अधिनियम  के  उपबंधों  के  तहत  न  तो  ऋण  ओर  न  ही
 बचत  माना  जा  सकता  है  और  जिसके  परिणामस्वरूप  विभाग  ने  एकाधिकार  तथा  अवरोघक  व्यापारिक

 व्यवहार  आयोग  के  साथ  चर्चा  की  ।  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  ने  सूचित
 किया  कि  कंपनियों  द्वारा  कथित  रूप  से  भूठ  दावे  प्रस्तुत  करने  और  उन्हें  गलत  तरीके  से  पेश  करने  के
 बारे  में  जांच  का  प्रगति  पर  है  ।

 भी  इस  बात  की  जांच  कर  रहा  है  कि  क्‍या  इन  कंपनियों  द्वारा  जारी

 पत्र  प्रतिभूति  संविदा  अधिनियम  की  धारा  के  अन्तर्गत  दी  गई  परिभाषा  के

 तह॒त  आते  हैं  और  यदि  ऐसा  हो  तो  क्‍या  निवेशकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए
 की  धारा  11  के  अन्तगत  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारो  कर  सकती  है  ।

 कालाकोट  कोयला  क्षेत्र  का  बन्द  होना

 1985,  श्री  माणिकराव  होडल्या  गावोत  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजोरी  जिले  के  कालाकोट  कोयला  क्षेत्र  को  बन्द  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  कारंवाई  की  गई  है  !

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  एस०थो०  :  और  जम्मू  एवं  कश्मोर
 सरकार  द्वारा  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  कालाकोट  की  कोयला  खानों  को  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं
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 मेसप  जम्मू  एवं  कश्मीर  मिनरल  जोकि  राज्य  सरकार  का  एक  उपक्रम  है  तथा
 कालाकोट  की  कोयला  खानों  का  प्रचालन  करती  द्वारा  अपने  खनन  क्रियाकलापों  को  बढ़।ने  के  लिए
 विद्यमान  कोयला  खानों  तथा  कालाकोट  में  नई  खानों  को  खोले  जाने  क ेलिए  कई  कदम  उठाए

 गए  हैं  ।

 ]

 सिले-सिलाए  वस्त्रों  का  निर्यात

 1986.  हा०  लक्ष्मोनारायण  पांडेय  :

 भेजर  जनरल  भुवन  चला  खंडरो  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  के  लिए  प्रमुख  विदेशी  मुद्रा  अर्जन  का  स्रोत  होने  से  सिले-सिलाए  ब्त्रों  के

 निर्यात  की  गु  जाइष

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  अजित  की  गई  विदेशी  मुद्रा  का  देशवार

 ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बक्त्र  निर्यातक  को  अपने  माल  का

 निर्यात  करने  में  गम्भीर  समस्याओं  का  सामना  कर  रहे  और

 यदि  तो  उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  तथा  चालू  वे  में  सिले-सिल्लाए  वस्त्रों  के

 निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  रियायतें  दी  हैं  और  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वस्श्र  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  अशोक  :  हां  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  परिधान  निर्यात  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 और  सरकार  परिषानों  सहित  बस्त्रों  के  निर्यात  की  लगातार  मानीटरी  कर  रही
 है  जब  भी  आवश्यक  होता  उद्योग  को  पेश  आने  वाली  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  तुरन्त
 आवध्यक  कदम  उठाये  जाते  हैं  ।  सरकार  ने  अभी  हाल  ही  में  परिधानों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  अनेक  कदम  उठाये  हैं  ।  इनमें  शामिल  हैं  विनिमय  दर  प्रबन्ध  प्रणाली  शुरू
 परिवतंनशील  मुद्राओं  के  सन्दर्म  में  कोटा  मदों  के  फ्लोर  मूल्य  निर्धारित  लाइसेंस  की
 ताओं  के  बिना  नई  वस्त्र  और  परिधान  मशीनरी  के  आयात  को  सुकर  कुछ  शर्तों  के  अधीन

 लाइसेंस  की  आवश्यकता  के  बिना  होजरी  ओर  मेड-अप्स  क्षेत्रों  द्वारा  आवश्यक  पुरानी
 मशीनरी  का  आयात  निर्यात  संवर्धन  योजना  शुरू  करना  जिसके  अन्तगंत
 निर्यात  दायित्व  के  अधीन  पू  जीगत  माल  का  रियायती  सीमा  शुल्क  पर  आयात  किया  जा  सकता
 विशेष  मूल्य  आधारित  अग्रिम  लाइसेंस  योजना  शुरू  वस्त्र  और  परिधान  निर्यात  हकदारी
 वितरण  नीति  के  अन्तगंत  उचित  नीतिगत  उपायों  के  जरिए  विनिर्माता-निर्याकों  और  गैर-कोटा
 निर्यातकों  को  प्रोत्साहन  देना  आदि  ।
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 रण  लघु  इकाइयां

 1987.  शो  नीतिश  कुमार  :

 डा०  महादोपक  सिह  शाक्य  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क  )  देश  में  रुण  लघु  इकाइयों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  ने  लघु  उद्योगों  की  वित्तीय  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  विभिन्‍न
 वित्तोय  संस्थानों  को  निर्देश  देने  हेतु  कोई  कार्यवाही  आरम्भ  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  का  रुग्णता  की  परिधि  से  कुल  वर्तमान  इकाइयों  में  से कितनी  इकाइयों  को

 बाहर  निकालने  का  लक्ष्य  है  ?

 विस  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  दखबोर  :  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया

 है  कि  1991  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बंकों  के  देश  के  2,21,472

 लधु  उद्योग  एककों  पर  अग्रिम  बकाया  थे  ।

 और  भारतीय  रिजवे  बंक  ने  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेकों  को  रुप्ण  लघु
 औद्योगिक  एककों  की  अर्थक्षमता  शुरू  की  रुण्णता  तथा  साथ  ही  बंकों/वित्तीय
 संस्थाओं  द्वारा  सम्भाव्य  रूप  से  अर्थक्षम  रुग्ण  एककों  के  मामले  में  पुनर्वास  पंकेजों  के  कार्यान्वयन  के

 लिए  सहायता  और  रियायतों  के  संदर्भ  में  विस्तृत  मार्गनिदेंश  जारी  किए  सम्भावित  रूप  से  अर्थंक्षम

 उन  लघू  एककों  जिनकी  परियोजना  लागत  10  लाख  रुपए  से  अधिक  नहीं  1987  में

 स्थापित  राष्ट्रीय  इक्विटो  निधि  से  150000  रुपए  की  दीर्घावधिक  इक्विटी  टाइप  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  की  जाएगी  जिस  पर  1%  वाकषिक  सेवा  प्रभार  लिया  जाएगा  |  इसके  रुग्ण  लघु  उद्योग

 एककों  के  पुनरुद्धार  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  माजिन  राशि  योजना  के  अन्तंगेत  प्रति  एकक

 50,000/-  रुपए  तक  की  वित्तीब  सहायता  उपलब्ध  है  ।  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  एक  समिति  का  गठन

 किया  था  जिसका  उदंश्य  लघु  उद्योगों  की  कार्यंशील  पू जी  और  सावधिक  ऋणों  को  आवश्यकताओं

 को  पूरा  करने  और  रुग्ण  लघ्‌  उद्योगों  के  पुनर्वास  के  लिए  की  गई  व्यवस्थाओं  तथा  लघु  उद्योगों  से

 संबद्ध  अन्य  मामलों  की  जांच  करना  इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  रिजवं  बंक  को  पेश  कर  दी

 भारतोय  रिजय  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  1991  के  अस्त  की  स्थिति  के

 2,21,472  रुग्ण  एककों  में  से  बकों  ने  उनकी  अथं#मता  या  गेर-अर्थक्षमता  के  बारे  में  निर्णय

 लेने  के  लिए  2,1  9,138  एककों  की  पहचान  की  इनमें  16,140  एककों  को  अथंक्षम  पाया

 गया  था  ।  बेंकों  ने  13,224  एककों  को  अपने  पोषण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लिया  है  ।

 ]
 राज्यों  में  वी  ०आई०  एफ०आर०  जेसे  निकाय

 1988.  भ्रो  खां  फर्नाहीज  :
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 क्या  श्रम
 मंत्री

 यह  बताने
 की

 कृपा
 करेंगे

 कि  :

 या

 क्‍या  लधु  क्षेत्र  की  इकाइयों  के  बीच  बढ़ती  हुई  औद्योगिक  रुण्णता  से  निबटने  के  लिए
 प्रत्येक  राज्य  में  बी०आई०एफ०आर०  जैसे  निकायों  की  स्थापना  करने  का  सरकार  का  विचार
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 शुजरात  में  समेफित  ग्राभोण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  बंक  ऋण

 1989.  श्री  खुशी राम  डु  गरोमल  जेस्थाणी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  में  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अ  न्तगंत  विभिन्‍न  बेंकों  द्वारा

 गुजरात  को  कितना  ऋण  दिया

 इस  सम्बन्ध  में  बंकों  की  भूमिका  की  समीक्षा  कर  थी  गई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  पिछले  दो  वर्षों  अर्थात्‌  1990-91

 के  दौरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  भागीदार  बेंकों  द्वारा  27.93  करोड़

 रुपय  और  29  26  करोड़  रुपए  की  कुल  ऋण  राह  संवितरित  की  गई  ।

 (a)  और  संबंधित  बंकों  द्वारा  बोर्ड  स्तर  पर  समन्त्रित  ग्राभीण  विकास  कार्यक्रम  की  प्रगति  की

 समीक्षा  की  जाती  है  ।  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  ने  पिछले  दो  वर्षो  अर्थात्‌  ।  और  1991-92

 की  अवधि  के  दोरान  गुजरात  राज्य  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  जिन  परिवारों

 की  सहायता  की  जानी  है  उनके  लिए  क्रमशः  72030  और  68227  परिवारों  का  प्रत्यक्ष  लक्ष्य  रखा

 था  ।  राज्य  में  कार्य  कर  रहे  बेकों  ने  उक्त  अवधि  के  दोरान  72426  और  72326

 कारी  परिवारों  की  सहायता  कर  उपयुक्त  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  था  ।  192 .-92  के  दौरान  कायेक्रम

 के  अन्तगंत  कार्यनिष्पादन  में  सुधार  हुआ  है  और  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  निर्धारित  68227

 परिवारों  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  72326  परिवारों  को  सहायता  दी  इनमें  से  38424  परिवार

 अर्थात्‌  53%  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  और  28984  अथात्‌  38%  महिला

 हिताधिकारी  थे  ।

 बोड़ो  पर  उत्पादन  शुल्क

 1990.  ज्ञा०  वसन्‍्त  पवार  :  क्‍या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सोर-भट्टी  तथा  कोयला-भट्टी  में  तैयार  की  गई  बीडियों  पर  लगाई  गई

 झुल्क  दरों  में  अन्तर
 ह

 यदि  तो  तत्पंबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  बीड़ी  उपयोग  में  सोर-भट्टो  के  इस्तेमास  को  बढ़ाबा  देने  का  सरकार  का  बिचार
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 क्या  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  और  हां  ।

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  टेरिफ  1985  की  अनुसूची  के  अध्याय  24  के

 अन्तगंत  वर्गीकरणीय  हैं  ।  बीड़ियों  पर  टैरिफ  दर  दस  रुपए  प्रति  हजार  पेपर-रोल्ड  बीड़ियों  को
 छोड़कर  ऐसी  बीडिियों  जिनके  निर्माण  में  विद्युत  की  सहायता  से  या  इसके  बिना  चलाई  जाने  वाली

 मशीनों  से  कोई  अन्य  काम  नहीं  किया  गया  प्रति  हजार  4.50  रुपए  की  प्रभावी  दर  से  केन्द्रीय
 उत्पाद  शुल्क  प्रभायं  अन्य  बीड़ियों  जिनके  निर्माण  में  विद्युत  की  सहायता  से  या  उसके  बिना
 चलने  वाली  मशीनों  की  सहायता  से  कोई  अन्य  कार्य  किया  गया  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  केवल  टैरिफ
 दर  पर  ही  प्रभाये  है  जोकि  10.00  रुपए  प्रति  हजार  है  ।

 ऐसी  बीड़ियों  के  निर्माण  में  जिनमें  किसी  मशीन  का  उपयोग  नहीं  किया  गया  हो  और  जिन्हें
 कोयला  भटिठयों  में  पकाया  गया  उन  पर  प्रति  हजार  4.50  रुपए  की  प्रभावी  दर  पर  उत्पाद  शुल्क
 प्रभायं  सोर  भटठयों  वायु  को  सौर  ऊर्जा  के  जरिए  गर्म  किया  जाता  है  और  गर्म  वायु  को

 विद्युत  शक्ति  युक्त  घौंकनियों  के  द्वारा  बीडियों  पर  डाला  जाता  तदनुसार  इस  तरह  पकायी  गई

 बीड़ियों  को  मशीन  द्वारा  निर्मित  बीड़ियां  माना  जाता  ऐसी  बीड़ियों  पर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 10.00  रुपए  प्रति  हजार  की  टेरिफ  दर  पर  प्रभाय॑  है  ।

 बिना  ब्रांड  वाली  बीड़ियों  चाहे  वे  मशीनों  की  सहायता  से  निर्मित  की  गई

 या  अन्यथा  निर्मित  की  गई  इस  बात  पर  ध्यान  दिए  बिना  दिनांक  28-2-82  की  यथा

 संशोधित  अधिसूचना  संख्या  के  मंतगगंत  20  लाख  बीड़ियों  से  अनधिक  संख्या  तक

 सम्पूर्ण  शुल्क  से  छूट  दी  गई

 से
 यद्यपि  उत्पाद  शुल्क  लगाने  के  बारे  में  स्थिति  उपर  बताई  गई  बीड़ी  उद्योग

 तथा  अन्य  उद्योग  ऐसे  बहुत  से  प्रोत्साहन  पाने  के  पात्र  हैं  जो  सौर-विद्युत  का  अधिका

 घिक  मात्रा  में  उपयोग  करने  के  लिये  दिये  जाते  हैं  ।

 लघु  उच्चोग

 91.  श्री  लोकनाथ  चोधरी  :

 झभो  अवण  कमार  पटेल  :

 ओ  शोभनाड्रीइथर  राण  बाड़डे  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अधु  उद्योगों  को  दी  जाने  वाली  सभी  कर  तथा  ऋण  संबंधी

 रियायतों  को  धीरे-धीरे  समाप्त  करने  का

 यदि  तो  ब्यौरा  कया  है  ?

 ऐसा  किए  जाने  के  क्‍या  कारण
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 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशवर  :  से  वर्ष  1993-94  के  लिए
 पेश  किए  जाने  वाले  अगले  बजट  को  देखते  इस  स्तर  १९  कोई  टिप्पणी  करना  संभव  नहीं  है  ।

 ]
 अस्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  से  ऋण

 1992.  शी  जनादंत  मिश्र  :

 श्री  सी०  श्रोनिवासन  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत
 ने  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  डेवलपमेंट  से  सहायता

 भ्ाासान  शर्तों  पर  ऋण  के  लिए  अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  एसोसिएशन  आवश्यक  सहायता  देने  पर  सहमत  हो  गई

 सहायता  की  धनराशि  कितनी  और

 एसोसिएशन  द्वारा  इसके  कब  तक  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रामेश्वर  :  से  विदव  बेक  समूह
 से  सबसे  अधिक  उधार  लेने  वाले  देशों  में  स ेएक  है  ओर  इसने  अब  तक  35  अरब  अमरीकी  डालर  से
 भी  अधिक  राशि  के  ऋण  एवं  उधार  लिए  भारत  ज॑से  उधार  लेने  वालों  को  अंतर्राष्ट्रीय  विकास
 संत्र  से  0.75  प्रतिशत  के  सेवा  प्रभार  पर  सहायता  उपलब्ध  होती  है  और  असंवितरित  राशि  पर
 बचनवद्धता  प्रभार  लगता  इसकी  वापसी  अदायगी  35  वर्षों

 मे ंकरनी  होती  है  जिसके  लिए  10
 वर्षों  की  रियायती  अवधि  भी  रखती  गई  इस  समय  भारत  के  सिए  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  से
 सहायता  की  कुल  अनुमोदित  राशि  79466.4  लाख  अमरीकी  डालर

 |

 बेरोजगार  व्यक्ति

 1993.  श्री  जितेन्द्र
 नाथ

 वास  :  क्या  भ्रम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 “ प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  में  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  और
 f

 इन  व्यक्तियों
 को

 रोजगार  उपलब्ध  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 श्रम  मन्त्रालय  में  उपभन्त्री  पवन  सिह  :  31  1992  की  स्थिति  के

 अनुसार  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  यह  अनिवाय॑  नहीं  कि  वे  सभी  बेरोजगार  की
 राज्य  और  संघ  शासित  प्रदेश-वार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दर्शायी  गई  है  ।

 आठवीं  ंचवर्षीय  योजना  की  नीति  में  ऐसे  सब  सेक्टरों  और  क्षेत्रों  के  तीव्र
 विकास  सहित  आर्थिक  विकास  की  उच्च  दर  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  है  जिस  में  रोजगार

 सृजन  की  गति  में  वृद्धि  करने  के  लिए  अपेक्षाकृत  उच्च  रोजगार  सम्भाव्यता  भौगोलिक  रूप  से  और
 फसलवार  विभिन्‍नीकृत  कृषि  संबंधी  बंजर  भूमि  और  वानिकी  का  ग्रामीण  गैर-फार्म
 सैक्टर  और  ग्रामीण  आधारभूत  सुविधाओं  का  लघु  एवं  विके  नद््वीकृत  उत्पादकता  का  तीव्र  विकास
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 रहेंगे  ।

 और  आवःस  का  इस  योजना  में  परिकल्पित  रोजगारोन्मुख  वृद्धि  संबंधी  नीति  के  मूल  तत्व

 केन्द्रीय  क्षेत्र  के जारी  विशेष  रोजगार  कार्यक्रप  जैसे  जवाहर  रोजगार  योजना

 नेहरू  रोजगार  योजना  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  )
 ओर  शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  के  लिए  स्वरोजगार  संबंधी  योजना  भी  जारी

 आठवीं  योजना  में  परिकल्पित  वाधिक  सकल  घरेलू  उत्पाद  की  5.6%,  की  विकास  दर  से
 प्रति  वर्ष  औसत  रूप  से  80  से  90  लाक्ष  अतिरिक्त  रोजगार  अवसर  सूजित  किये  जाने  की  आशा  है  ।

 पर  व्यक्तियों  की  संख्या
 31-8-1992  992  को  स्थिति  के  अनुसार  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रह्िस्टर
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 क्रम  राज्य/यंघ  भालू  रजिस्टर

 सं०  शासित  प्रदेश  पर  संख्या

 1  2  3

 राज्य

 1.  आंध्र  प्रदेश  3321.6

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  5.5

 3.  असम  1365.2

 4...  बिहार  3600.5

 5.  गोवा  102.6

 6.  गुजरात  1034.7

 7.  हरियाणा  635.2

 8...  हिमाचल  प्रदेश  478.9

 9...  जम्मू  और  कश्मीर  130.3

 10.  कर्नाटक  1485.4

 11...  केरल  3799.0

 12.  मध्य  प्रदेश  2932.7

 13...  महाराष्ट्र  3337.6

 14.  मणिपुर  203,8

 हि
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 2  $

 मेघालय  24.3

 15  मिजोरम  24.3

 16  नागालंड  22.2

 17  उड़ीसा  907.2

 18  पंजाब  734.3

 20...  राजस्थान  890.3

 20  सिक्किस

 21  तमिलनादइ  3629.4

 23  त्रिपुरा  3629.4

 24...  उत्तर  प्रदेश  26553

 25  पर्ििचमी  बंगास  2655

 संघ  शासित  प्रदेश

 26.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  5187.7

 27...  चंडीगढ़

 28.  दादर  ओद  नगर  हवेली  2.5

 29...  दिल्ली
 |

 904.4

 33.  दमन  और  दीव  2.5

 29...  लक्षद्वीप  6.9

 32...  पांडिषेरी  2.5

 योग  :  6.9
 जज

 टिप्पणी  *इस  राज्य  में  कोई  रोजगार  कार्यालय  काये  नहीं  कर  रहा  है  ।
 2.  हो  सकता  है  कि  पूर्णांकों  के  कारण  आंकड़े  योग  से  मेल  न  खाएं  ।

 हुगलो  नदी  पर  पुल  का  निर्माण

 1994.  ओ  सुबझंत  रायचोधरो  :

 श्री  तरित  वरण  तोपदार  :

 झओ  रूपचअन्द  पाल

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  हृषा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  कलकत्ता  के  निकट  हुगली  नदी  पर  विद्यमान  तीन  पुलों

 के  अतिरिक्त  एक  नया  सड़क  पुल  का  निर्माण  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  ओर

 रा०रा०  2  पर  हुगली  नदी  पर  मौजूदा  विवेकानन्द  पुल  के  स्थान  पर  एक  नए  सड़क  पुल  के  निर्माण

 के  मामले  पर  नि  य  लेने  के  लिए  तकनीकी-आधश्िक  व्यवहायंता  अध्ययन  पर  विचार  किया  जा  रहा

 ]
 रोजगार  कार्यालय  में  पंजीकृत  महिला  उस्मोदवार

 1995.  ओऔओी  विलासराव  नागनायथराव  गूंडेवार  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य-वार  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  महिला  उम्मीदवारों  की  संख्या  कितनी  और

 राज्य-वार  पिछले  दो  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  कितनी  महिलाओं  को  रोजगार  प्रदान  किया

 गया  ?

 अम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पबन  सिह  :  और  3  1992

 की  स्थिति  के  अनुसार  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  महिला  उम्मीदवारों  की  राज्यवार  यहू
 आवध्यक  नहीं  कि  वे  सभी  बेरोजगार  और  वर्ष  1990  तथा  1991  के  दोरान  रोजगार  कार्यालयों

 द्वारा  रोजगार  में  लगाई  गई  महिलाओं  की  राज्यवार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी

 जिषरण

 चालू  रजिस्टर  पर  महिला  उस्मोदवारों  को  संकृया  और  रोजगार  कार्यालयों  के
 माध्यम  से  की  गई  नियुक्तितयों  को  संख्या

 क्रम  राज्य/संघ  शासित  31  1992  की  की  गई  नियुक्तियों  की  सं०

 सं०  प्रदेश  स्थिति  के  अनुसार  चाल  जज

 रजिस्टर  पर  संख्या  1990  1991

 1  2  3  4  5

 राज्य

 1.  आंध्र  प्रदेश  527.8  4.0  2.3

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  1.6  —  ञ

 3.  असम  284.8  0.4  0.3

 4.  बिहार  228.9  0.3  0.2

 5.  गोवा  31.5  0.2  0.2
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 1  2  3  4  5

 6.  गुजरात  138.0  1.6  1.4

 7.  हरियाणा  101.8  0.9  0.8

 8.  हिमाचल  प्रदेश  109.1  1.1  0.9

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  19.8  0.1  0.1

 10.  कर्नाटक  300.7  1.3  4.3

 11.  केरल  1872.5  7.5  7.4

 12.  मध्य  प्रदेश  287.3  1.7  1.6

 13.  महाराष्ट्र  532.0  5.0  5.4

 14.  मणिपुर  55.3  9.1  x

 15.  मेघालय  9.2  0.2  0.2

 16.  मिजोरम  8.7  0.3  0.2

 17.  नागालंड  6.5  x  भर

 18.  उड़ीसा  123.1  3.6  1.4

 19.  पंजाब  162.3  0.6  1.0

 20.  राजस्थान  87.0  1.7  2.8

 21.  सिक्किम

 22.  तमिलनाडु  1118.7  13.1  14.0

 23.  त्रिपुरा  59.0  0.2  0.1

 24.  उत्तर  प्रदेश  215.6  1.2  1.4

 25.  पश्चिम  बंगाल  1081.4  1.0  1.0

 संघ  शासित  प्रवेश

 26.  अंडमान  ओर  निकोबार  5.2  0.3  0.2

 27.  चण्डीगढ़  32.8  0.3  0.3

 28.  दादरा एवं  नागर  हवेली  0.7  न  श्र

 29.  दिल्‍ली  193.7  3.8  2.7

 30.  दमन  और  दीव  0.5  न  ख््

 31.  मश्षद्वीप  3.5  x  x
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 1  2  3  4  5

 32.  पांडिचेरी  39.9  x  x
 mm:  ....

 7637...  50.6...  509

 नोट  :  1.  *  इस  राज्य  में  कोई  रोजगार  कार्यालय  काय॑  नहीं  कर  रहा  है  ।

 2.  »<  50  से  कम  आंकड़े  ।

 3.  हो  सकता  है  कि  पूर्णाकों  क ेकारण  आंकड़े  जोड़  से  मेल  न  खाएं  ।

 सेप  कर

 1996.  श्री  लखित  उरांथ  :

 भो  राजथीर  सिंह  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खेप  कर  लगाये  जाने  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 इस  निर्गय  को  शीघ्र  लागू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 इससे  कितने  राजस्व  राशि  अजित  होते  को  संभावना  है  ?

 क्षित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेशवर  :  ओर  6  1992  को

 हुई  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 के  मुख्य  सचिवों  और  संबंधित  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधियों  की

 बेठक  में  इस  मामले  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  था  ।

 कोई  विश्वसनीय  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 शब्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  7  पर  उपमाग्ग  का  निर्माण

 1997.  श्री  अवण  कुमार  पटेल  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह्‌  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कथा  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  में  जबलपुर  के  निकट  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  7  पर

 एक  उपमार्ग  का  निर्माण  करने  का

 इस  परियोजना  को  अनुमानित  लागत  कितनी  और

 इस  परि  योजना  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  हां  ।

 परियोजना  की  संस्बीकृत  लागत  16.26  करोड़  रु०  है  ।
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 संस्वीकृति  के  अनुसार  इसे  1996  में  पूरा  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 है  ।

 बस  बोडो  निर्माताओं  पर  छापे

 1998.  998.  भ्ो  शाजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 भ्रो  ताराचन्द  खंडलवाल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  उत्पादन  और  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  ने  कुछ  बस  बॉडी  निर्माताओं  के

 परिसरों  पर  छापे  मारे  थे  जेसाकि  2  1992  के  टाइम्सਂ  में  समाचार

 प्रकाशित  हुआ  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  कितनी  शुल्क  चोरी  का  पता  लगा

 इस  संबंध  में  दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के  बिरुद्ध  अभी  तक  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 और

 इन  मामलों  की  भविष्य  में  पुनरावृत्ति  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने

 का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  और  दिल्ली  केन्द्रीय  उत्पाद

 शुल्क  प्राधिकारियों  को  यह  सूचना  प्राप्त  हुई  थी  कि  राज्य  परिवहन  दिल्ली  द्वारा  दिल्ली  के

 लिए  १000  बसों  के  रूट  परमिट  जारी  किए  जा  रहे  हैं  और  कुछ  बस  बॉडी  निर्माता  बस  की  बॉडियों

 का  निर्माण  ओर  निकासी  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  अदायगी  के  विना  कर  रहे  इस  सूचना  के
 आधार  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  दिल्‍ली  के  अधिकारियों  न  एक  सर्वेक्षण  किया  और  ऐसे
 बस  बॉडी  निर्माताओं  के  25  परिसरों  में  निर्माण  संबंधी  कार्यकलापों  की  जांच  की  जिनके  बारे  में  ऐसे
 निर्माण  कार्यों  में  लगे  होने  के  बारे  में  सूचना  दी  गई  अधिकारियों  ने  कुछ  अपराध-आरोपणीय

 दस्तावेज  और  2.63  करोड़  रुपए  मूल्य  की  71  बसें  अभिगृहीत  की  जिनमें  3.67  लाख  रुपए  का

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  ग्रस्त  था  ।  उनमें  से  एक  यूनिट  को  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  लाइसेंस/केन्द्रीय  उत्पाद

 शुल्क  प्राधिकारियों  से  पंजीकरण  करवाये  बिना  ही  बस-बॉडियों  के  निर्माण  का  में  लगा  हुआ  पाया

 गया

 अभिगृहीत  वाहनों  को  जब्त  करने  के  लिए  तथा  बस-बॉडी  निर्माताओं  पर  अ्थंदण्ड  लगाने

 के  लिए  न्‍्याय-निर्णयन  कायंवाही  आरम्भ  कर  दी  गई  है  ।

 बस-बॉडियों  के  निर्माताओं  द्वारा  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  का  अपवंचन  करने  के  लिए  अपनाई

 गई  कार्य  प्रणाली  की  जानकारी  उपयुक्त  कारंबाई  के  लिए  अन्य  समाहर्तालथों  को  भी  दे  दी  गई

 राज्य  परिवहन  दिल्‍ली  से  भी  शुल्क  प्रदत्त  चंसीज  पर  निर्मित  बस  बॉडियों  के  शुल्क

 अदायगी से  संबंधित  दस्तावेजों  की  जांच  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 कर्नाटक  स्थित  प्रक्षेपास्त्र  परीक्षण  क्षेत्र

 1992.  श्री  रास  नाईक  :

 आ्रोभ्ततो  चख्तर  प्रभा  भर्स  :
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 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कर्नाटक  के  हुनसुर  तालुक  के  कुप्पेकोल्लागट्टा  में  प्रक्षेपास्त्र
 परीक्षण  क्षेत्र  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  बीजापुर  से  हुनसुर  तालुक  के  कुप्पेकोल्लागट्टा  में  परीक्षण  क्षेत्र  को

 तरित  करने  के  क्‍या  कारण

 उक्त  प्रयोजनार्थ  कितनी  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  गया

 इस  परियोजना  पर  अब  तक  कितनी  राशि  खर्च  की  गई  और

 इस  परियोजना  को  कब  तक  लिया  जाएगा  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  से  कर्नाटक  के  कुप्पेकोल्लागट्टा  में

 प्रक्षेपास्त्र  परीक्षण  रंज  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मंदी  का  रुख

 2000.  श्री  सो०  भ्रीनिवासन  :  कया  जिक्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  सहित  विश्व  के  देशों  को  हाल  ही  के  वर्षों  में  निरन्तर  मंदी  के  रुख  का

 सामना  करना  पड़ा  और

 यदि  तो  देश  की  अथंव्यवस्था  को  कम  मुद्रास्फीति  के  रास्ते  पर  लाने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रासेश्वर  :  ओर  विश्व  अथंव्यवस्था  में

 1990-91  की  चक्रीय  गिरावट  से  1992  में  सुधार  के  संकेत  दिखाई  दिए  वर्ष  1991-92  में

 भारतीय  अथंव्यवस्था  को  धक्का  लेकिन  अर्थव्यवस्था  में  1992-91  में  3.5-4.0  प्रतिशत  तक

 वृद्धि  दर  दर्ज  होने  की  आशा  सरकार  द्वारा  1991  से  आरम्भ  किए  गए  स्थिरीकरण  और

 संरचनात्मक  सुधार  उपायों  से  भारतीय  अर्थव्यवस्था  के  मध्यावधि  में  उक्ष  विकास  दर  के  पथ  पर  आने

 की  संभावना  है  ।

 बे  किंग  सेवा  आयोग  1984  984

 भ्रो  अनंतराव  देक्षमुख  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंकिंग  सेवा  आयोग  1984  लागू  हो  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इस  अधिनियम  को  लागू  नहीं  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  संत्रासय  सें  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  सरकारी  क्षेत्र  के  बेकों  के

 अधिकारियों  के  संवर्ग  में  भर्ती  करने  के  लिए  एक  बंकिंग  सेवा  आयोग  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  1984  में  निर्णय  लिया  गया  था  ।  मितव्ययता  को  ध्यान  में  रक्षते  हुए  तथा  भर्ती  की

 विकेन्द्रीकृत  प्रणाली  के  संतोषजनक  कार्यकरण  को  देखते  हुए  इस  निर्णय  के  क्रियान्वयन  को  स्थगित  रखा

 गया
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 मध्य  प्रदेश  को  वाधिक  अनुदान  और  अल्पकालीन  ऋण

 2002.  श्री  स्रजभानु  सोलंको  :  क्‍या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 !  992-93  तथा  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  बर्ष  मब्य  प्रदेश  को  अलग-अलग

 कितना  वापिक  अनुदान  और  अल्पकालीन  ऋण  मंजूर  किया

 क्‍या  उक्त  अवधि  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  को  मंजूर  किये  गये  वाधिक  अनुदान  और

 कालीन  ऋण  की  राशि  कम  हो  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  राज्य  के  लिए  वित्तीय  आबंटन  में  वृद्धि
 करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शान्ताराम  पोत  बुखे  )  :  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा

 संघ  सरकार  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तथा  धालू  वर्ष  के  दोरान  अब  तक  नीचे  दिए  गए  अनुसार

 अनुदान  तथा  अल्पावधि  ऋण-राश्षि  प्राप्त  किए  जाने  की  सूचना  है  :---

 रुपए

 वर्ष  सहायता  अनुदान  अल्पावधि  ऋण

 1989-90  571.95  14.25

 1990-91  858.42  17.15

 1991-92  926.42  18.25

 1992-93  1250.44  26.00

 उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  अनुदानों  तथा  अल्पावधि  ऋणों  की  राशि  घटती  नहीं  रही  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]
 सिगरोनी  कोयला  खान

 2002.  श्री  धर्म  भिक्षम  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  सिंगरोनी  कोयला  खान  के  अधिग्रहण  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से
 अनुरोध  किया

 यदि  तो  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एस०बी०  :  कि  से  ग  )  सिंगरेनी  कोलियरीज
 कंपनी  लि०  को  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  लिए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  किन्तु  आंध्र  प्रदेश  के

 तत्कालीन  मुख्यमंत्री  ने  1992  में  कंपनी  की  इक्विटी  में  आगे  और  अधिक  निधि  लगाने  की  राज्य

 सरकार  की  असमर्थ  ता  व्यक्त  की  तथा  भारत  सरकार  से  कंपनी  के  लिए  अपेक्षित  ज्नोतों  की  आवश्यकता

 व्यवस्था  करने  का  अनुरोध  किया  ओर  यदि  आएश्यक  हो  तो  यह  कार्य  कंपनी  की  शेयर  प्रणाली  को

 बदल  कर  किया  जाए  ।

 भारत  सरकार  तथा  आंध्र  प्रदेश  सरकार  के  बीच  आठवीं  योजना  के  त्रिपक्षी  समभोते  को

 अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  समय  कंपनी  की  पुनर्सरचना  के  मामले  जिसमें  शेयर  प्रणाली  का  मामला

 शामिल  विचार-विमश  के  लिए  उठाए  जाएंगे  ।

 घुआ  सजबूर

 2004.  भी  लाला  बाब  राय  :

 श्रो  हरिकेवल  प्रसाद  :

 श्री  रास  देव  राम  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बंधुआ  मजदूर  उन्मूलन  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 निर्धारित  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिये  सरकार  के  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 श्रम  मन्‍्त्रालय  में  उपमन्त्री  पबन  सिंह  से  पता  लगाये  गये  तथा

 मुक्त  कराये  गये  बंधित  श्रमिकों  की  31-3-1992  को  कुल  संख्या  2,50,289  थी  तब  कभी  बंधित

 श्रमिकों  का  पता  चलता  सरकार  द्वारा  लक्ष्य  निर्धारित  करके  तथा  कड़ाई  से  उनको  मानीटर  करके

 एक  समयबद्ध  तरीके  से  उनको  मुक्त  कराने  तथा  पुनर्वासित  करने  की  कारंबाई  की  जाती  है  ।

 ]
 सरकारो  क्षेत्र  के  बकों  का  पूंजीगत  आधार  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 2005,  श्री  प्रफल  पहल  :

 श्री  हरि  किशोर  सिह  :

 श्री  चेतन  पी  ०एस ०  चोहान  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  का  पूंजीगत  आधार  बढ़ाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  संत्नालय  में  राज्य  मंत्री  बलबोर  :  ओर  राष्ट्रीयकृत  बंकों  की
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 होयर  पूंजी  में  अतिरिक्त  मंशदान  के  लिए  वर्ष  )992-93  के  बजट  अनुदानों  में  700  करोड़  रुपए  की
 राशि  का प्रावधान है  ।

 जीवन  बोमा  निगम  तथा  सामान्य  बोमा  निगम  द्वारा  उत्तर  प्रदेद्ा  में  पृ  जो  निवेश

 2006.  श्री  गया  प्रसाद  कोरो  :

 थी  अर्जुन  सिंह  यादव  :

 श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 क्या  थ्ित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विगत  तीन  वर्षों  में  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  तथा  सामान्य  बीमा  निगम  द्वारा  उत्तर

 प्रदेश  में  वषवार  कितना  निवेश  किया  गया  तथा  चालू  वर्ष  में  कितना  निबेश  करने  का  विचार
 मौर

 उन  यो  जनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनमें  जीवन  बीमा  निगम  तथा  सामान्य  बीमा  निगम

 ते  पूजी  निवेश  किया  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :

 रुपए )

 बच  जीवन  बीमा  साधारण  बीमा

 निगम  निगम

 1989-90  14386.35  2327

 1990-91  15890.83  1994

 1991-92  12349.78  3926

 1992-93  24406.,00*  2990

 )  1992  तक  )
 ——

 *  घनराहष्षियों  को  जारी  करना  बकाया  देयताओं  को  पूरा  करने  के  अधीन  होगा  ।

 योजनाओं  का  विस्तृत  ब्यौरा  इस  प्रयाग  है  :--

 जीवन  बोमा  निगम

 1.  राज्य  सरकार  की  प्रतिभूतियां

 2.  भूमि  विकास  बंक  ऋण  पत्र

 3.  राज्य  वित्तीय  निगम  के  बांड  और  शेयर
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 निम्नलिखित  को  ऋण

 4.  सामाजिक  आवास  योजना  के  लिए  राज्य  सरकार

 5.  क्षीषं  सहकारी  आवास  वित्त  आवास  बोर्ड  और  अन्य  प्राधिकरण

 6.  राज्य  बिजली  बीडें

 7.  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम

 निगमित  केश्र

 8.  ऋणपत्र  और  कम्पनियों  सहकारी  और  निजी  को  ऋण

 समघारण  बोीसा  निगम

 ].  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  जारी  ऋणों  में  अभिदान  ।

 2.  आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  ग्राम  आवास  योजनाओं  हेतु  और  अग्निशमन

 उपकरण  की  खरीद  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  को  सरकार  द्वारा  किए  गए

 आबंटनीं  के  अनुसार  उदार  छातों  पर  प्रत्यक्ष  ऋण  ।

 3.  उत्तर  प्रदेश  में  स्थित  कम्पनियों  की  इक्विटी  तरजीही  शेयरों  और  ऋण  पत्रों  में  निवेश  ।

 4.  उत्तर  प्रदेश  में  स्थित  विभिन्न  कम्पनियों  को  सावधिक  ऋणों  के  रूप  में  दी  गई

 सहायता  ।

 मुख्य  मंत्रियों  को  विदेश  यात्रा

 2007.  श्री  मोहन  रावले  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्यों  के  उन  मुख्य  मंत्रियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान

 प्रत्येक  वर्ष  तथा  चालू  वर्ष  के  दोरान  30  1992  तक  विदेश  यात्रा  अनुमति  दी  गई  ओर

 उनमें  है  प्रत्येक  के  लिए  कितनी  विदेशी  मुद्रा  जारी

 उनकी  विदेश  यात्रा  का  विशेष  प्रयोजन  क्‍या

 मुख्य  मंत्रियों  की  विदेश  यात्राओं  पर  उनके  साथ  राज्य  सरकार  के  कितने  अधिकारी

 तथा  अन्य  व्यक्ति  गए  और  उनके  लिए  कितनी  विदेश्षी  मुद्रा  जारी  की

 ये  मुख्य  मंत्री  अपने  संबद्ध  राज्यों
 के  लिए  कितने  विदेशी  पूजी  निवेक्ष  को  जुटा

 और

 कया  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  की  दृष्टि  से  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  की  विदेश  यात्रा  पर

 प्रतिबंध  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 (=)  नहीं  ।
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 बंकों  खातों  का  मिलान

 2009.  राजागोपालन  श्रो  घरण  :

 श्री  हरीश  नारायन  प्रभु  भांटये  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सावंजनिक  क्षेत्र  के  सभी  बंकों  के  खातों  के मिलाने  के  मिलाने  के  लिए

 कोई  योजना  तंयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  कितनी  उपलब्धि  मिली  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलोबीर  से  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने

 लेखा  रिपोटिंग  पद्धति  और  बंकों  के  अन्तर  शाखा  खातों  के  समाधान  प्रक्रिधा  फर  गौर  कश्ते

 तथा  उनके  उपयुक्त  संशोधनों  का  सुझाव  देने  के  लिए  मार्च  1992  भ्षें  एक  कार्य  ऋल्ष  का  गठन  किया  था

 जिससे  अन्तर  शाखा  लेखों  के  समाधान  तथा  बकाया  श्रविष्टिय्रों  के  समाम्केकत  क़ो  फ्रिरिया  को  गति

 प्रदान  की  जा  सके  ।  इस  दल  ने  नवम्बर  1992  में  अपनी  भारतीय  रिजवं  बेक़  को  दे  दी  है  ।

 इस  दल  ने  अन्तर  शाखा  समाधान  के  बकाया  को  निषलने  के  लिए  एक  कार्य  ग्रोज़ना  बनाने  की

 सिफारिश  की  भारतीय  रिजवं  बंक  अब  कार्य  दल  की  रिपीर्ट  की  थेंकों  के  पास  उपयुक्त  अनुदेशों

 सहित  अनुपालनार्थ  भेजने  के  कार्य  में  लगा  हुआ  है  ।

 को  पुनः  थित्त  प्रयान  करते  के  काम्रक्रस

 2010.  श्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर  :  क्‍या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  व  1992-93  के  दोरान  कृषि  कार्यों  के  लिए  नाबाड़  के
 कार्यक्रम  में  कटौती  करने  का

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  खचं  को  मई  अक्तराश्षि  की  ज़ुक़त्रा  में  199५2-
 93  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लिए  नाबाडं  द्वारा  पुनशत्रित्तप्रोषण  ऊ,ज़्िए  कितनी  धनराश्षि  प्रदान  को

 जाएगी  !

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलबीर  :  नहीं  ।

 यह  सवाल  ही  पंदा  नहीं  होता  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बेंक  के  लिए  1992-93  2-93  का  बजट  संबंधी  कार्यक्रम
 और  मौसमी  कृषि  परिचातनों  बुनकरों  की  वित्तीय  मध्यावधिक

 कृषि  ऋण  और  मध्यावधिक  परिवतंन  ऋण  जंसे  प्रमुख  प्रयोजनों  कै  लिए  1990-91  और  1991-92

 के  दोरान  राज्य  सहकारी  बंकों/क्षेत्रीय  ग्रामीण  बकों
 को  कई  वास्तविक  मंज्रिषों/संजितरणों  का
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 ब्यौरा  नीचे  की  सारणी  में  दिया  गया  है  :--

 1990-91  1991-92  1992-93

 मंजूर  बफाया  मंजूर  बकाया  मंजूरी  के  लिए
 सौमा  राशि  सीमा  राकशि  किया  गया

 प्रावधान

 सहकारी  बेंक
 का

 मौसमी  कृषि  परिचालन  3015.0.  2168.0  3059.0  2146.0  3750

 हथकरघधा  वित्त  382.0  324.0  452.0  344.0  600

 मध्यावधि  कृषि  ऋण  19.0  18.0  11.0  13.0  15

 कषेत्रोय  प्रमोज  बेंक

 मौसमी  कृषि  परिचालन  360.0  309.0  373.0  327.0  590

 बकाया  मौसमी  कृषि  परिचालन  117.0  114.0  118.0  120.0  200

 मध्यावधिक  कृषि  ऋण  91.0  246.0  77.9  246.0  100

 वाणिज्यिक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  और  सहकारी  बंकों  के  योजनाबद्ध  ऋणों
 के  संबंध  में  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बेक  ने  1990-91  और  1991-92  के  दोरान
 1000  करोड़  रुपए  और  2054  करोड़  रुपए  तक  की  पुनवित्त  सहायता  संवितरित  की  इस  वर्ष

 के  लिए  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बंक  ने  2471  करोड़  रुपए  की  पुनवित्त  सहायता  देने  का
 लक्ष्य  निर्धारित  किया  इस  प्रकार  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  राष्ट्रीय  कृषि  एवं
 ग्रामीण  विकास  बेंक  द्वारा  संबितरित  पुनवित्त  सहायता  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 ]

 राष्ट्रीय  युद्ध  स्मारक  को  स्थापना

 2011.  श्रो  मृत्युम्जय  नायक  :

 श्री  बारे  लाल  जाटव  :

 क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  दिल्ली  में  सछास्त्र  बलों  के  उन  कर्मियों  के  सम्मान  में  एक  राष्ट्रीय  युद्ध
 स्मारक  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  लिया  है  जिन्होंने  स्वतंत्रयोत्त  र  काल  में  देश  के  लिये  अपने  प्राण

 न्‍्यौछावर  कर

 यदि  तो  तत्संबंधी  प्रस्तावों  का  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  विलम्य  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रो  शरद  :  से  भारत  सरकार  सहस्त्र  सेनाओं  के  उन  सभी

 कारभिकों  की  स्मृति  में  एक  शह्ट्रीय  युद्ध  स्मारक  स्थापित  किए  जाने  पर  विचार  कर  रहो  है  जिन्होंने
 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  देह  के  लिए  अपये  प्राण  स्योछावर  कर  दिए  ।
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 भारतीय  स्टेट  बेंक  द्वारा  पब्लिक  इश्यू  जारो  करना

 2012.  श्रो  शंकर  सिह  बधेला  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारतीय  स्टेट  बंक  आफ  बड़ोदा  को  पब्लिक  ईश्यू  अथवा  बांड

 जारी  करने  की  अनुमति  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  सरकारो  क्षेत्र  के  कुछ  अन्य  बेकों  को  भी  पब्लिक  इश्यू  जारी  करने  की

 अनुमति  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशवर  :  नहीं  ।  ऐसे  कोई  प्रस्ताव  सक्रिय

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 2013.  श्री  देवी  बकस  सिह
 श्री  रामकृष्ण  कुसमरिया
 श्री  छोतभाई  गामोत  :

 श्री  काशीराम  राणा  :

 श्री  रति  लाल  वर्मा  :

 नशीले  पदार्थों  को  जब्तो

 क्या  ज्ित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  1992  के  दौरान  अब  तक  जब्त  की  गई  नशीली  दवाओों  की  राज्य-वार  और  संघ

 राज्य  क्षेत्रन्वार  मात्रा  ओर  कीमत  क्‍या

 उपर्युक्त  अवधि  के  दोरान  राज्य-वार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रन्वार  कितने  व्यक्तियों  को

 गिरफ्तार  किया  गया  और  अपराधी  पाया  और

 नशौले  पदार्थों  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा

 उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशवर  :  (१)  ओर  उपलब्ध  सूचना  के

 अनुसार  वर्ष  1922  के  दोरान  देश  में  जब्त  किए  गए  नझीले  पदार्थों  की  मात्रा  तथा  गिरफ्तार  व

 सिद्धदोषी  ध्यक्तियों  का  राज्य  व  संघ  क्षेत्रवार  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 नशीले  पदार्थ  जो  अनिर्धारित  रसायन  मात्रा  तथा  मिश्रण  के  होते  हैं  तथा  जिन्हें  नष्ट
 किया  जाना  होता  का  सही  मूल्यांकन  सम्भव  नहीं  है  ।

 सभी  प्रवर्तन  एजेंसियों  को  अनुबेष्ा  जारी  कर  दिए  गए  हैं  कि  परम  सतकंता  बरती  जाए
 तथा  स्वापक  ओषध  एवं  प्रभावी  पदार्थ  अधिनियम  में  निहित  सख्त  प्रावधानों  के  अंतगंत  प्रथतंन
 प्रयासों  को  बढ़ाया  जाए  ।
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 ]

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  यातायात  के  उपयुक्त  होना

 2014.  श्री  एम०जो०  रेड्डो

 श्री  नीतीश  कुमार

 श्रो  सुकदेव  पासवान

 क्या  जल-भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  अधिकांश  राष्ट्रीय  राजमार्ग  यातायात  हेतु  उपयुक्त  स्थिति  में  नहीं  और

 यदि  तो  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  तक  लाने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या
 कदम  उठाए  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीश  :  )  और

 नहीं  ।  देश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  उपलब्ध  नि:धयों  के  अन्तर्गत  याताय।त  योग्य  स्थिति  में

 रखा  जा  रहा
 है  ।  निधियों  की  सकल  उपलब्धता  तथा  कार्यों  की  पारस्परिक  प्राथमिकता  के  आधार  पर

 जितना  संभव  होता  है  घरणबद्ध  रूप  में  नटवर्क  को  कियों  को  दूर  किया  जा  रहा

 ]
 आवधिक  जमा  योजनाओं  के  अन्तगगंत  ब्याज  दर

 2015.  श्री  बुजभूषण  शरण  सिंह  :

 भरी  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  आविधक  जमा  योजनाओं  पर  46  दिनों  से  179  दिनों  की  अवधि  हेतु
 देय  ब्याज  दर  को  13  प्रतिशत  से  घटाकर  प्रातेशत  कर  दिया  है

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इससे  आवधिक  जमा  योजनाओं  के  अन्तगंत  राष्षि  में  मारी  कमी  आई

 यदि  तो  इसमें  कितनी  कमी  आई  और

 क्‍या  सरकार  का  !3  प्रतिशत  ब्याज  दर  को  बहाल  करने  का  विचार  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  सै  ($)  बंक  की  अमा  राशियों  पर
 ब्याज  दर  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  जिसके  लिए  कई  कारकों  को  ध्यान  में  रखा

 जाता  ज॑से-संसाघनों  को  जुटाने  के लिए  बचत  की  अन्य  लिखितों  पर

 स्फीति  की  दर  तथा  बंकों  की  लाभप्रदता  ब्यज  दरों  से  संबंधित  नीति  निरंतर  समीक्षाधीन  रहती  है
 तथा  वर्तमान  और  भविष्य  के  सम्भावित  गतिविधियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसमें  संशोधन  किए
 जाते  46  दिन  से  3  वर्ष  ओर  उससे  अधिक  की  परिपक्वता  की  जमा  राशियों  पर  22-4-92  से

 ब्याज  दर  को  एकल  दर  “]3  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  से  अधिक  नहींਂ  निर्धारित  किया  गया  था  |  ये  दर  कम

 हैं  कम  3  परिपक्वताओं  के  अध्यावीन  होगी  ओर  किन्हीं  दो  क्रमिक  परिपक्वताओं  के  स्लंबों  में  कम  से
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 कम  0.25  प्रतिद्यत  प्वाइंट  का  अंतर  होगा  ।  ब्याज  नीति  की  समीक्षा  के  परिणामस्वरूप  उपरोक्त
 निर्धारित  दरों

 की  9-10-:  992  प्रतिशत  बिन्दु  कम  करके  12.7  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  कर  दिया
 गया  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  अनुसूचित
 वाणिज्यिक  बेंकों  की  सावधि  जमाराशियों  ने  वृद्धि  का  रुख  प्रदशित  किया  है  ।

 ]

 प्रत्यक्ष  करो  के  लिए  सामान्य  संहिता

 2016.  श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  क्‍या  थित्त  मंत्री  दिनांक  24  1992  के  अतारांकित
 प्रइन  संख्या  2700  के  उत्तर  के  संदर्भ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  प्रत्यक्ष  करों  के  लिए  सामान्य  संहिता  बनाने  के  लिए  गठित  समिति  की
 सिफारिशों  की  जांच  कर  ली

 यदि  तो  उस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  निर्णय  लिए  और

 यदि  तो  इन  सिफारिपों  की  जांच  कब  तक  पूरी  होने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइवर  :  से  प्रत्यक्ष  करों  के  लिए

 एक  सामूहिक  संहिता  के  बारे  में  एक  प्रतिष्ठित  एडवोकेट  की  सिफारिशों  पर  सरकार  विचार  कर  रही

 है  ।  सरकार  कब  तक  विचार  कर  लेगी  यह  बता  पाना  संभव  नहीं
 है  ।

 उड़ीसा  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बकों  में  जमा  राशि

 2017.  श्री  श्रीकांत  जेना  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  में  कितनी  घनराशि  जमा  की

 और

 उपर्यृक्त  अवधि  के  दोरान  इन  बेकों  द्वारा  कितनी  घनराशि  वितरित  की  गई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  ओर  राष्ट्रीय  कृषि  और

 ग्रामीण  विकास  बंक  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  के  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  में  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बेंकों  द्वारा  जुटाई  गई  जमाराशियां  और  संवितरित  ऋणों  की  राशि  निम्नलिखित  है  :--

 रुपए )

 जुटाई  गई  जमाराधियां  संवितरित  ऋण

 मार्च  के  अन्त  राशि  अप्रैल-मा्च  के  राक्षि

 तक  दोरान

 1990  15031  1५89-90  4408

 1991  17455  1990-91  2702

 1992  21313  1991-92  4731
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 सेरामिक  फंक्टरियों  के लिए  कोयला

 2018.  डा०  अमृतलाल  कालिदास  पटेल  :  क्या  कॉयलर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विगत  तीन  वर्षो  के  दौरान  गुजरात  में  सेरामिक  उद्योग  के  लिए  कोयले  का  कितना  कोटा

 निर्धारित  किया  गया  ओर  कितनी  सप्लाई  को

 क्‍या  सप्लाई  किया  गया  कोयला  घटिया  स्तर  का  था  और  कोयला  ढोने  वाले  रेल  वेग़नों
 में  30  प्रतिशत  पत्थर  थे  तथा  इनका  वजन  भी  कम  ओर

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  और

 सेरामिक  उद्योग  को  पर्याप्त  कोयले  की  सप्लाई  हेतु  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 कोयला  उपमंत्रो  एस“बी०  )  ग्रुजरात  की  मृत्तिका  उद्योग  द्वारा

 प्रस्तुत  किए  गए  कार्यक्रम  और  पिछले  तीन  वर्ष  के  दोरान  किंए  गए  कोयले  के  प्रेषण  को  नीचे  दिया
 गया  है  :--

 ह  हजार  टन

 वर्ष  कार्यक्रम/संयोजन  कुल  प्रेषण

 1990-91  320.09  228.41

 1991-92  441.52  203.17  7

 2-93  219.10  69,00

 )

 और  कोल  इंडिया  लि०  ने  सूचित  किया  है  कि  उत्तम  गुणवत्ता  वाले  कोयले  को  जो
 कि  अपशिष्ट  तत्व  रहित  है  की  आपूर्ति  उपभोक्ताओं  को  की  जा  रही  है  +  जहां  से  कोयले  का  प्रेषण
 मत्तिका  क्षे  उद्योगों  के  उपभोक्ताओं  को  किया  जाता  है  वहां  पर  रेल  के  ब्रिजों  की  व्यवस्था  है  ।

 गुजरात  के  मृत्तिका  उद्योग  सामान्यतया  कोयले  की  आपूर्ति  पर  चनी  हुई  भूमिगत  खानों
 से  किए  जाने  पर  जोर  देते  जहां  कि  उत्पादन  के  बढ़ी  हुईं  मांग  के  अनुरूप  नहीं  बढ़ी  इसके
 अलावा

 रेल  वेंगनों  के  सीमित  अन्य  उपभोक्ताओं  का  रेल  द्वारा  कोयले  का  संचलेन  जिसमें

 मृत्तिका  उद्योग  भी  शामिल  प्रभाव  पड़ा  है  ।  यदि  उद्योग  कोयला  अन्य  स्रोतों  से  स्वीकार  कर  ले
 ओर  सड़क  द्वारा  कोयले  के  उठान  में  भी  वृद्धि  करले  तो  उनका  कोयले  के  उठान  में  भी  वृद्धि  करले  तो
 उनका  संतोषप्रदता  का  स्तर  ऊंचा  गुजरात  में  मृत्तिका  उद्योग  कोयले  आपूर्ति  का  सुनिश्चय
 किए  जाने  के  लिए  कोयला  कंपनियों  ने  निम्न  कदम  उठाए  हैं  :---

 (1)  रेल  द्वारा  कोयले  की  संचलन  कमी  के  एवज  में  सड़क  द्वारा  कोयले  का  संचलन  उपलब्ध
 कराना  ।

 (४)  उदारीक्ृत  बिक्री  योजना  के  अन्तर्गत  कोयले  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  करना  ।
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 ]

 सरकारो  विभागों  में  वित्तीय  अनुशासम  लाने  हेतु  समिति

 2019.  झो  मनफूल  सिंह  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  सरकारी  विभागों  में  वित्त-य  अनुशासन  लाने  के  लिए  एक  श्षीष॑

 समिति  गठित  की

 यदि  तो  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं

 क्‍या  समिति  ने  कोई  रिपोर्ट  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्ताराम  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  रण  उपक्रमों  क ेलिए  संसदोय  उप-समिति

 2020.  शओरी  चित्त  बसु  :

 भ्रो  घोर  सिंह  महतो  :

 क्‍या  अमर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सावंजनिक  क्षेत्र  के  रुग्ण  उपक्रमों  के  बारे  में  बनी  संसदीय  सलाहक  समिति  की

 समिति  ने  इस  बीच  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  की  गई  सिफारिशों  की  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 इन  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  कौन-कोन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  पथन  सिह  :  श्रम  मंत्रालय  की  प्षंसदीय

 परामशंदात्री  समिति  की  जिसे  इसके  कुछ  सदस्यों  की  मांग  पर  कतिपय  चिरस्यथाई  रुग्ण

 सार्वजनिक  क्षेत्र  इकाइयों  के  अध्ययन  के  उद्देश्य  से  1-4-1992  को  केन्द्रीय  श्रम  उपफंत्री

 श्री  पबन  सिह  घाटोवार  कौ  अध्यक्षता  में  गठित  किया  गया  की  रिपोर्ट  12-11-1992  को  श्रम

 मंत्रालय  की  परामहंदात्री  समिति  के  समक्ष  प्रस्तुत  की  गई  थी  ।

 उप-समिति  की  मुख्य  सिफारिक्षों/निष्कर्षों  को  प्रदर्शित  करने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 उप  समिति  की  रिपोर्ट  संबद्ध  प्रशासनिक  मंत्रालायों  को  समुचित  कारंवाई  के  लिए  भेजी

 विवरण

 उपसमिति  की  मुख्य  सिफारिशों/निष्कर्ष  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 1.  जब  तक  कमंकारों  के  साथ  परामर्श  करके  समुचित  प्राधिकारी  उनके  पुनुरूज्जीवित  करने
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 के  बारे  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  ले  लेते  तब  तक  सभी  चिर  रुग्ण  कंन्‍्द्रीय  साबंजनिक  क्षेत्र  इकाइयों
 को  आवश्यक  बजटीय  सहायता  प्रदान  को  जानी  चाहिए  ।  कुछ  इकाइयों  जो  मात्र

 थोड़ी  पूजी
 ₹

 पुनुरुज्जीवित  की  जा  सकती  हैं  उन्हें  औद्योधिक  और  वित्त  पुनर्निर्माण  बोर्ड  के  पास  भेजे
 बिना  तुरंत  उतनी  पूंजी  आबंटित  की  जाए  ताकि  उनकी  औद्योगिक  रुग्णता  और  अधिक  गंभीर  न  हो
 सके  ।

 2.  चिर-रुण्ण  क्षेन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  इकाइयों  के  लिए  प्रभी  पुनर्दास  योजनाएं  विशेषज्ञ

 श्रमिकों  के  साथ  विचार-विमर्श  करके  तुरंत  तंयार  की  जानी  चाहिए  ।

 3.  सरकार  यह  सुनिश्चित  करे  कि  सामान्य  तौर  पर  हकाइयों  की  बंदी  और  कमेंकारों  की

 छंटनी  नहीं  की  जाएगी  ।  चिर  रुग्ण  केन्द्रीय  सार्वजनिक  क्षेत्र  इकाइयों  का  आधुनिकीकरण  श्रमिकों  पर

 बिना  प्रभाव  डाले  किया  जाना  चाहिए  ओर  श्रमिकों  को  सरकार  द्वारा  पुनः  प्रशिक्षण/कौह्ल  विस्तार

 के  लिए  चलाए  जाने  वाले  कार्य  +मों  में  भाग  लेने  के  लिए  तंयार  किया  जाता  चाहिए  ।

 प्रबंधकों  और  श्रमिकों  को  लाभ  उपलब्ध  क्षमता  का  अधिकतम  उपप्रोग  करने  और

 उत्पादकता  के  उच्च  स्तर  को  प्राप्त  करने  के  उह्ं श्य  सेਂ  चिर  रुग्ण  इकाइयों  को  चलाने  के  लिए  आपस

 में  सहयोग  करना  चाहिए  |  इस  उद्देश्य  के  जहां  कहीं  कर्मकारों  की  सहकारी  समितियां  रुग्ण

 इकाइयों  को  ग्रहण  करने  की  इच्छुक  उनके  प्रस्ताव  पर  गंभीरता  से  विचार  किया  जाना  चाहिए
 बशर्ते  उनके  वैधानिक  ओर  गैर  वंधानिक  देयों  के  पिछले  उत्तरदायित्वों  को  समुचित  रूप  से  प्रतिपूरित
 किया  जाएगा  या  उनका  अन्य  प्रकार  से  ध्यान  रखा  जाएगा  ।

 4.  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  इकाइयों  के  उत्तरदायित्व  और  प्रबंध  में  कर्ंकारों  की  बेरोक

 सहभागिता  का  तत्व  भी  होना  चाहिए  ।

 विश्व-व्यापी  तीव्र  तकनीकी  परिवतंनों  और  बढ़ती  तकनीकी  अप्रयुक्तता  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  विद्यमान  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  इकाइयों  को  आवश्यक  निवेश  के  साथ  इनके  आधुनिकीकरण  और

 तकनीकी  वर्धन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स४  चित  रूप  से  विचार  किया  जाना

 7.  चिर  रुग्ण  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  इकाइयों  को  जीवनक्षम  बनाने  के  लिए  परनन्‍त  निर्णय

 करने  के  तथ्य  की  आवश्यकता  को  घ्यान  में  रखते  हुए  यह  आवश्यक  है  औद्योगिक  और  वित्तीय

 पु्नानिर्माण  बोर्ड  की  वतमान  को  50%  विद्यमान  क्षमता  के  स्थान  पर  14  सदस्यों  की  पुरी  क्षमता  को

 स्थापित  किया  जाए  ।

 8.  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  के  प्रशासनिक  मंत्रालयों  और  संबंधित  व्यवसाय  संघ  को

 एक  सहमति  ज्ञापन  ०यू०  )  तैयार  करने  से  सम्बद्  किया  जाना  चाहिए  और  यदि  सावंजनिक

 क्षेत्र  उपक्रम  का  निष्पादन  सहमति  ज्ञापन  में  निर्धारित  निष्पादन  स्तर  से  कम  रहता  है  तो  धटिया

 निष्पादन  के  लिए  उत्तरदायी  सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रम  के  प्रबंधन  के  मुख्य  का्यंपालक  और  अन्य

 सदस्यों  को  पद  छोड़ने  के  लिए  कहा  जाना  चाहिए  ।

 9.  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  में  अधिकतम  समन्वय  होना  चाहिए  और  स्वस्थ  सार्वजनिक

 क्षेत्र  इकाइयों  को  चिर  रुग्ण  सावंजनिक  क्षेत्र  इकाइयों  की  सहायता  के  लिए  आगे  जाना  चाहिए  और
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 नौति  के  एक  मामले  के  रूप  में  सरकार  को  इन  चिर  रुग्ण  सावंजनिक  क्षेत्र  इकाइयों  इनके

 पूर्ण

 पुनर्वास  तक  खरीद  वरीयता  देनी

 10  सावंजनिक  क्षेत्र  उद्यमों  विशेषकर  जो  कोर  सेक्टर  में  जोकि  औद्योगिक  अथेतंत्र  को

 चलाने  के  लिए  आवश्यक  को
 और  अधिक  त्रिकासोन्मुखी  और  तकनीकी  रूप  से  क्षमतावान  बनाया

 जाना

 सिटी  बंक  द्वारा  अपने  कार्ड  धारियों  से  ली  जाने  वाली  ब्याज  दर

 2021.  ह्ञा०  असीम  बाला  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सिटी  बंक  द्वारा  अपने  का्डंघारियों  से  प्रतिमाह  वसूल  की  जाने  वाली  ब्याज  दरें

 भारतीय  रिजवं  बंक  के  मागेनिदेशों  के  अनुरूप

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  वलबोर  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 तोपों  का  आधुनिकोकरण

 2022.  आओ  सत्यदेव  सिह  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इलंक्ट्रिकल  एवं  मंकेनिकल  इंजीनिर्यारिग  कोर  18  कि०्मी०  की

 मारक  क्षमता  वाली  तोपों  का  आधुनिकीकरण  करने  में  सफल  हुआ  है

 यदि  तो  इस  परियोजना  की  सफलता  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होने  की

 देश  में  ऐसी  कार्यश!आओं  का  आधुनिकीकरण  करने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  और  अबोट  गन  के  आधुनिकीकरण  के  लिए
 कोई  परियोजना  शुरू  नहीं  की  गई  गन  के  देश  में  ही  मरम्मत  करने  से  विदेशी  मुद्रा  में
 करीब  75  करोड़  रुपए  की  बचत  हुई  यदि  इन्हें  विदेश  में  मरम्मत  के  लिए  भेजा  जाता  तो  उस  पर

 इतनी  ही  विदेशी  मुद्रा  खर्च  करनी  पड़ती  ।

 आर्मी  बेस  वर्कशाप  का  आधुनिकीकरण  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  और

 पद्धतियों  को  कारगर  बनाने  तथा  उत्पादकता  में  सुधार  के  लिए  इन्हें  आधुनिक  संयंत्र  और  मशीनरी  से

 लैस  करने  के  लिए  समय-समय  पर  कदम  उठाए  जाते  हैं  ।

 |

 शिपिंग  कारपोरेशन  आफ  हष्डिया  हारा  तेल  के  टेंकर  किराए  पर  लेता

 2023.  श्री  जी०  शोनिवास  प्रसाव  :

 झऔो  एम०वो०  चसाशेखर  मूति  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :
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 जब  ननी  न  अननभिननान  के  «तन  जनम  समन  जजममभम  न  अन्‍न  >  +

 क्‍या  सरकार  ने  श्षलिपिंग  कारपोरेशन  आफ  इन्डिया  के  तेल  के  पुराने  टेंकर  को  बदलने  के

 लिए  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  नौवहन  कम्पनियों  से  तेल  के  टेकर  किराए  पर  लेने  हेतु  बातचीत  की

 यदि  तो  ग॑  र-सरकारी  क्षेत्र  की  उन  नौवहन  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिससे
 सरकार  ने  बातचीत  की

 क्‍या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  नोवहन  कम्पनियां  तेल  के  टंकर  किराए  पर  देने  के  लिए

 सहमत  हो  गई  और

 यदि  तो  इसकी  शर्तें  क्‍या  हैं  ?

 जल-भतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 सरकार  ने  निम्नलिखित  नौवहन  कम्पनियों  को  इस  विकल्प  के  साथ  तेल  टंकर  खरीदने

 की  अनुमति  दी  है  कि  वे  चार्ट  र-कम-डिमाइज  के  आधार  पर  टंकरों  के  प्रयोग  के लिए  भारतीय  नौवहन
 निगम  के  साथ  उपयुक्त  व्यवस्था  करें  :---

 (।)  मंससं  एस्सार  शिपिंग  ।

 (2)  मंससे  रिलायंस  इंडस्ट्रीज  ।

 (3)  मैँससे  इंडिया  स्टीमशिप  कम्पनी  ।

 (4)  मंससं  सेंच्यूरी  शिपिंग  ।

 उक्त  चार  कम्पनियों  में  से  दो  कम्पनियों  ने  अपनी-अपनी  बोली  देते  हुए  भारतीय

 नौवहन  निगम  को  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 उक्त  व्यवस्था  के  अधीन  चाटंर  कम  डिमाइज  पर  भारतीय  नौवहन  निगम  को  दिए  गए
 वैसल्स  सभी  आशयों  और  प्रयोजनों  के  लिए  भारतीय  नौवहन  निगम  के  बसल्स  की  तरह  माने  जाएंगे
 और  इन्हें  भारतीय  नौवहन  निगम  के  टेंकरों/ओ०बी०ओ०एस०  के  बदले  तेल  समन्वय  समिति

 के  साथ  तैनात  किया  जाएगा  ।

 रुणण  पटसन  उद्योग  को  अर्थक्षम  बनाने  संबंधी  समिति

 2024.  डा०  डी०  वेंकटेइवर  राव  :  क्‍या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  रुण  पटसन  उद्योग  को  अथेक्ष्म  बनाने  के  लिए  कोई  उच्च  अधिकार
 प्राप्त  समिति  गठित  की

 यदि  तो  इस  समिति  की  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  ने  इस  संबंध  में

 अब  तक  क्‍या  कायंवाही  की  और

 यदि  तो  समिति  कब  तक  अपनी  रिपोर्ट  दे  देगी  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  *  से  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 सरकार  ने  पटसन  क्षेत्र  के  मोजूदा  विकास  का  अध्ययन  करने  तथा
 करण  तथा  निर्यात  बढ़ाने  क ेलिए  राजनीति  तथा  नीति  परक  उपायों  की  सिफारिश  करने  के  लिए  एक
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 + ॥

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  उच्च  शक्ित  प्राप्त  समिति  की  सिफारिशों  में  मुख्य  बल  इस  बात  पर  दिया

 ग्या  है  कि  पटसन  क्षेत्र  का  भवि्य  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  विविधीक्ृत  क्षेत्रों  में  तथा  उपयोग

 के  लिए  फाइबर  के  रूप  में  पटसन  की  पूरी  संभाव्यता  को  मान्यता  दी  जाए  ।  तकनीकी  उन्नति  तथा
 कीमत  संबंधी  कारकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पटसन  अधेव्यवस्था  के  लिए  यह  असंभव  है  कि  वह  मात्र

 पंकेजिंग  की  सामग्री  का  उत्पादन  कर  अपना  अस्तित्व  कायम  रख  सके  ।  इसलिए  पटसन  क्षेत्र  के  लिए

 यह  अनिवायं  हो  गया  है  कि  वह  पटसन  उपजाने  वाले  मिल  के  कामभारों  तथा  इस  फाइबर  से

 संबंधित  अन्य  व्यक्तियों  के  हितों  के  लिए  पुनर्निर्माण  करने  का  कार्य  शुरू  इस  प्रकार  के

 करण  से  याने  और  फंब्रिक  जैसे  मध्यवर्ती  कच्चे  जिसका  उपयोग  विकेन्द्रीकृत  क्षेत्रों  द्वारा

 क्ृत  उपयोग  के  लिए  रंग-बिरंगे  उत्पादों  का  उत्पादन  करने  में  किया  जाएगा  जिससे  रोजगार  पंदा  करने

 पं  मदद  का  उत्पादन  करके  पटसन  उद्योग  की  मूल्य  वसूली  में  वृद्धि  होगी  ।  इसके  फलस्वरूप

 पटसन  फाइबर  के  लिए  मांग  बढ़ेगी  जिससे  किसानों  को  अपनी  उपज  के  लिए  और  अधिक  लाभप्रद

 कीमतें  वसूल  करने  में  महायता  मिलेगी  ।  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  विविधीकरण  वढ़ाते  के  लिए

 माजिन  धनराशि  की  सहायता  दी  जाए  तथा  सभी  सम्बद्ध  क्षेत्रों  में  जैसे  कच्चे  माल  की  उत्पादकता

 तथा  क्वालिटी  में  सुधार  एक  ओर  उद्यमियों  और  अनुसंधान  तथा  विकास  संस्थानों  तथा  दूसरी
 ओर  वित्तीय  संस्थानों  और  विपणन  माध्यमों  के  बीच  प्रौद्योगिकी  आदि  के  अन्तरण  के  लिए  आन्यरिक

 संबंध  स्थापित  करके  सुचारू  प्रबंध  किए  जाएं  ।

 समिति  की  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  पहले  से  ही  कारवाई  शुरू  कर  दी  गई  है  ।

 करधों  का  आधुनिकोकरण

 2025.  प्रो०  प्रेस  घूमल  :

 श्री  महेश  कनोड़िया  :

 क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  करघों  के  आघुनिकीकरण  के  लिए  सहायता  देती

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  राज्य-वार  इस  प्रकार  की  कितनी  राशि  दी  और

 इसके  परिणामस्वरूप  राज्य-वार  कितनी  इकाईयां  लाभान्वित  हुई  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  और  वस्त्र  आधुनिकीकरण
 निधि  योजना  )  के  अन्तर्गत  आई०डी  ०बी  ०आई०  रुग्ण  लेकिन  अश्थंक्षम  एककों  के

 साथ-साथ  सव्यवस्थित  एकक्रों  को  उपस्कर/मशीनों  के  प्रतिस्थापन/नवीकरण,  प्रौद्योगिकी  के

 उत्पाद  क्वालिटी  में  सुधार  तथा  निर्यात  क्षमता  को  बढ़ाने  के  जरिए  आधघुनिकीकरण  सहायता  प्रदान

 करता  करघों  का  आघुनिकीकरण  योजना  का  ही  एक  भाग  है  जिसमें  मिश्रित

 मिलों  के  विभिन्‍न  अनुभाग  बुनाई  तथा  प्रोसेसिंग  )  शानिल

 (  और  करों  के  आधुनिकोकरण  के  बारे  में  कोई  पृथक  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं
 पिछले  तीन  वर्पों  के  दौरान  मिश्रित  मिलों  को  दी  गई  अआधुनिकीकरण  सहायता  संलग्न

 में  निदिष्ट  है  ।  इसी  अव्धि  के  दोशन  इस  योजना  के  अन्तगंत  लाभांवित  एककों  की  संख्या  संलग्न

 विवरण-ा  में  निदिष्ट  है  ।
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 पिछले  तोन  वर्षों  में  सिझ्चित  वस्त्र  सिलों  को  संस्योकृत/संजितरित  सहायता  के

 राज्य-बार  अ्पोरे  निम्नोक्‍्त  अनुसार  हैं
 31-8-92  तक

 संवितरित  राशि

 लाख

 राज्य  1989-90  1990-91  1991-92

 संस्वीकृत  संवितरण  संस्वीकृत  श्ंवितरण  संस्वीकृत  संवितरण

 गुजरात  2961  1787  1402  689  770  50

 कर्नाटक  172  151  न  न  क+  ञ+

 मध्य  प्रदेश  1230  708  450  ना  _  न

 महाराष्ट्र  1519  353  5105  1956  2425  772

 पंजाब  न  —  728  न  न+  लि

 तमिलनाडु  4032  1209  3134  1127  675

 उत्तर  प्रदेश  न+  बन  360  न  390  a

 पश्चिचम  बंगाल  न-+त  न  565  33  280  100

 पिछले  3  दर्चों  में  वस्त्र  आधुनिकोकरण  निधि  योजना

 के  अस्तगंत  लाभ  पाने  वाले  एककों  के  राज्य-वार  थ्योरे

 क्रम  राज्य  1989-90  1990-91  1991-92.  कुल

 1.  गुजरात  7  2  1  10

 2.  कर्नाटक  1  ना  ने  1

 3.  मध्य  प्रदेश  न्+  जा  1

 4.  महाराष्ट्र  2  4  2  है

 5.  तमिलनाडु  4  7  ा

 6.  पंजाब  हा  हे  णः  ह्
 4.  उत्तर  प्रदेश  ना  ध्य्ा  ना

 ना

 8.  पश्चिम  बंगाल  न  1  1  2

 4  33
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 बिल्ली  परिक्हम  नियम  को
 सेवायें

 2026.  कुमारी  बिसला  वर्मा
 :

 औ्ओ०  शा  सिह  रावत  :

 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :

 डा०  वाई०  एस०  राजशेखर  रेड्डो
 :

 श्री  सुरेशानन्द  स्थामी  :

 क्‍या  जल-जूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आज  की  स्थिति  के  अनुसार  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  बसों  की  ग्रीन  लाइन

 प्रेस  तथा  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  अन्तर्गत  अन्य  निजी  बसें  ज॑से  व्हाईट  एवं  रेड  लाइन
 प्रेस  बसों  की  संख्या  क्‍या

 ये  बसें  जिन  रूट्स  पर  चल  रही  उनकी  संख्या  क्‍या  है

 विगत  तीन  वर्षो  में  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  आय  तथा  व्यय  का  ब्यौरा  क्‍या

 आम  जनता  की  सूचना  के  लिए  तथा  बेहतर  बस  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  की दृष्टि
 इन  बसों  के  रूट्स  तथा  समय  के  उचित  प्रचार  के  लिए  सरकार  ने  कौन-कौन  से  कदम  उठाए  और

 दिल्ली  परिवहन  निगम  की  बसों  के  उचित  रख-रखाब  और  मरम्मत  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीश  :  (i)  दिल्ली

 परिवहन  निनम  की  बसीं  की  कुल  संख्या  4180  है  जिनमें  से  233  ग्रीन  लाइन
 बसें  हैं  ।

 (४)  दिल्ली  परिवहन  सिग़ाम  के  अधीन  606  निजी  बसें  चल  रही  हैं  ।

 (iii)  रेड  लाइन
 बसें

 :
 1093

 (५)  व्हाइट  लाइन  बस  :  92

 (५)  मांइक्रो  मिनी  बसें  :  345

 (५)  एक्स  बेरोजगार  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  :  423

 बसों का  विवरण  शहरी  मार्गों  को  संस्या

 1  2

 (7)  दिल्ली  परिवहन निगम  की  बसें  और  724

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  अधीन

 निजी  बसें

 218



 13  1914  )  उस्तरः

 1  ्ः  2

 (४)  ग्रीन  लाइन  वसें
 ह

 66

 (#)  रेड  लाइन  बसें  543

 (iv)  व्हाइट  लाइन  बसे  16

 (५)  माइक्रो  मिनी  बसें  58

 (७)  एक्स  बेरोजगार  86

 अनु  ०  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति

 आय  और  व्यय  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 जब  कभी  कोई  रूट  शुरू  कियाः  जाता  है  अथवा  समाप्त  किया  जाता  है  अथवा  उसका

 मार्ग  परिवर्तन  किया  जाता  है  तो  जन  सम्पर्क  माध्यम  से  इसका  उचित्त  प्रचार  किया  जाता  है  ।  सामान्य

 यात्रियों  की  सूचना  के  लिए  दिल्ली  परिवहन  निगम  ने  रूट  गाइडें  प्रकाशित  की  हैं  जो
 सभी  पास

 भागों  और  महत्वपूर्ण  टमिनलों  पर  उपलब्ध  हैं  |  दिल्‍ली  राज्य  पश्चिहन  प्राधिकरण  ने  मौजूदा  रूटों  को

 सुदृढ़  करने/नये  रूट  शुरू  करने  के  लिए  आम  जनता  से  सुझाव  मांशे  हैं  ।

 (=)  (i)  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  बेड़े  की  रोजमर्रा  नमेतिक  निवारक  रख-रखाव  कार्यों  तथा
 निवारक  रख-रखाघव  सारिणी  अर्थात्‌  लीलेंड  ऑक-टाटाः  क्सों  के  संबंध  में  क्रमशः  1.500
 कि०मी०  8000/9000  कि०मी०  डाक  के  लिए
 और  प्रचालन  के  लिए  भी  बस  की  सड़क  उपयुक्तता  केਂ  लिए  मोटर  वाहमਂ  निरीक्षण
 कार्यों  के  लिए  देख-रेख  की  जा  रही  निवारक  काय॑  वाहन  निर्माताओं  की

 रिशों  पर  आधारित  है  जिनमें  वाहन  के  डिजाइन  में  प्रौद्योगिकीय  सुधार  के

 रूप  निर्माताओं  द्वारा  समय-समय  पर  भेजे  गए  सर्विस  बुलेंटिनों  के  माध्यम  से  यथा  सचित
 सभी  मध्यवर्ती  मरम्मतों/रख-रखाव  के  कार्यों  का  रख-रखाव  अनुसूचियों  में  ध्यान

 ह
 रखा

 जाता

 वाहन  के  इंजिन  को  धुआ  मुक्त  रखने  के  लिए  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  बसों  के  खराब

 इंजिनों  का  पता  लगाने  के  लिए  धृआं  मीटर  का  उपयोग  करके  उनकी  जांच
 की  जाती  है  ताकि  उन  पर  तुरन्त  ध्यान  दिया  जा  सके  ।

 iii)  वाहन  निर्माताओं  द्वारा  केन्द्रीय  वकंशापों  और  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  यूनिटों  में

 प्रशिक्षण  कायेक्रमों  की  व्यवस्था  करके  त्रकनिशियनों  की  प्रक्मिक्षण  कुशलता  को  भी

 प्रोन्‍्नत  किया  जाता  है  ।

 (iv)  दिल्ली  परिवहन  निगम  ने  हाल  ही  में  अपने  पुराने  बेड़े  का  आंशिक  परिवत॑न  करते  -
 हुए

 ईंघन  की  बचत  करने  वाले  हिनोः
 '

 इंजिनों  से  100  नये  लीलेंड  वाहन  भी  लगाए
 हैं  ।

 (५)  वर्ष  1991-92  और  1992-93  92  के  दौरान  बस  बेड़ें  में  परिकत॑न

 के  आधार  पर  क्रमशः  535  और  203  बसे  शोर्िल  की  गई

 al)
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 विवरण

 दिल्ली  परिवहन  निगम  की  पिछले  तीन  वर्षों  की आय  और  व्यय  नीचे  दिया  गया  है  :--

 रु०  )

 1989-90  1990-91  (i) यातातात आय : 12287.12 11957.93 2

 आय

 (9)  यातातात  आय  :  590.39  441.46  866.48

 (४)  विविध  आय  590.39  12399.39  866.48

 जोड़  :  CO  7604.

 2.  खर्च

 रा

 सामग्री  की  लागत  5957.70  6730.75  7604...  8

 डी०  ),  मंडार

 सामग्री  तथा  अतिरिक्त  पूर्जे

 श्रमिक  लागत  तथा  50.69

 भविय्य

 चिकित्सा  खर्च

 (४)  अन्य  आकस्मिक  खर्च  144.10  2  126.43  126.55

 पी०ओ०  को  मुगतान  18564.14  237 22.02  23244.93

 3.  कार्यात्मक  खर्च  1393.04  237  22.02  23244.93

 4...  निधत  लागत

 मूल्यह्रास  4904.89  3.04  6994.66  10673.92  5

 (४)  सरकारी  ऋणों  पर  ब्याज  4904.89  32147.74

 5.  कुल  खर्च  24862.07  कोटा  35240.80

 ]

 युजरात  के  लिग्रे  कपास  का  निर्यात  कोटा

 20  27.  भरी  हरिल  पाठक  :  क्‍या  ब्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  के  कपास  उत्पादकों  ने  मांग  की  है  कि  उनका  निर्यात  कोटा  बढ़ाया
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 यदि  तो  गुजरात  से  इस  समय  कपास  का  कुल  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया  जाता

 है  तथा  भविष्य  में  उसका  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  करने  का  प्रस्ताव  और

 कपास  उत्पादकों  को  समुचित  मूल्य  दिलाने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अशोक  :  हां  ।

 पिछले  दो  सप्ताह  में  परिचालित  विश्व  व्यापी  निविदाओं  के  अन्तगंत  भारतीय  कपास

 निगम  लि०  )  ने  गुजरात  कपास  की  8716  गांठों  की  बिक्री  की  और  ऐसी  आशा  है
 कि  भविष्य  में  सी०सी०आई०  अपने  4  लाख  गांठों  के  आवंटन  में  से  और  अधिक  बिक्री  इसके
 अतिरिक्त  गुजरात  राज्य  सहकारी  विपणन  संघ  ने  27  1992  को  निर्यात  के  लिये  30,000
 गांठों  के  निर्यात  कोटे  का  आवंटन  किया  ।

 कपास  के  निर्यात  के  लिए  दीघ॑कालिक  नीति  के  अनुसरण  में  और  फसल  के  स्टाक  और

 आकार  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  कपास  उपजकर्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए

 समय  पर  कपास  के  निर्यात  कोटे  जारी  करती  है  ताकि  उनके  उत्पाद  पर  उचित  मूल्य  प्राप्त  हो  सके  ।

 राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  के  अन्तगगंत  आने  वाले  शहरों  के  लिए  बस  सेवा

 2028.  डा०  सुधोर  राव  :

 श्री  एस०एन०  वेकारिया  :

 क्या  जल-मृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  में  दिल्‍ली  को  अन्य  महत्वपूर्ण  नगरों  से

 जोड़ने  के  लिए  लम्बी  दूरो  की  बस  सेवा  चलाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  इन  मार्गों  पर  बस  चलाने  के  लिए  प्राइवेट  बस  मालिकों  को  परमिट

 देने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  बसों  को  कब  से  चलाये  जाने  की

 वना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  से  केन्द्र

 सरकार  मोटर  वाहन  !  988  के  प्रावधानों  के  अनुसार  आपसी  समझोते  के  आधार  पर

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  महत्वपूर्ण  नगरों  को  जोड़ने  के  लिए  बसों  के  प्रचालन  हेतु  रा०प०

 निजी  प्रचालकों  को  उदारतापूर्वक  अतिरिक्त  परमिट  देने  से  संबंधित  मामले  को  संबंधित  राज्य

 कारों/दिलली  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र
 के  साथ  उठाया  है  ।  इसके  ब्यौरों  को  अभी  राज्य  सरकारों/दिलली

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  द्वारा  अंतिम  रूप  दिया  जाना
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 ग्लोबल  डिपोजीटरी  रिसीप्टस

 2029.  श्री  गुरुदास  कासत  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  कंपनियों  द्वारा  ग्लोबल  डिपोजीटरी  रिसीप्टस  के  संबंध  में

 निवेशकों  के  लिए  लगाई  गई  दो  वर्ष  की  शर्तें  को  हटाने  का  निश्चय  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्वर  :
 हां  ।

 यह  उन  कम्पनियों  पर  लागू  होगा  जिनकी  मंशा  विदेश  में  ऐसी  प्रतिभूतियों  का  प्रस्ताव

 करने  की  है  तथा  साथ  ही  जिन  कम्पनियों  ने  पहले  ही  एसे  निर्गम/निर्गंमों  को  जारी  कर  दिया  है  ।

 अफीम  को  स्मक  में  बदलना

 2030.  प्रो०  मालिनी  भट्टाचार्य

 प्रो०  सशान्त  चक्रव॒ती

 क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी
 है  कि  देश  में  स्मेक  और  हेरोइन  का  उत्पादन

 किया  जा  रहा  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  में  स्मेक  के  उत्पादन  पर  रोक  लगाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रासेहवर  :  और  ऐसा  विश्वास  किया

 जाता  है  कि  समय-समय  पर  हेरोइन/मारफीन  का  अवंध  निर्माण  गुप्त  प्रयोगशालाओं  में  होता  जब

 कभी  भी  ऐसी  गुप्त  प्रयोगशालालओों  के  बारे  में  विशेष  सूचना  प्राप्त  होती  है  तो  इन  प्रयोगशालाओं  को
 नष्ट  कर  दिया  जाता  1988-9:  के  दौरान  ऐसी  16  प्रयोगशालाओं  को  नष्ट  किया  गया
 जबकि  1992  में  1992  तक  6  प्रयोगशालाओं  को  नष्ट  किया

 सभी  प्रवर्तन  एजेंसियों  को  अनुदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  कि  परम  सतकंता  बरती  जाए
 तथा  स्वापक  औषध  एवं  मनः:प्र  भावी  पदार्थ  अधिनियम  में  निहित  सख्त  प्रावधानों  के  अन्तगेत  प्रवत्तन

 प्रयासों  को  बढ़ाया  जाए  ।

 सोने  ओर  थांदी  की  जब्तो

 20  31.  श्री  हरीक्ष  नारायण  प्रभ्‌  भ्रंदपे  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सीमाशुल्क  तथा  अन्य  प्रव॑तन  एजेसियों  द्वारा  1991-92  तथा  *
 बालू  वर्ष  के  दौदान  कुल

 कितने  मूल्य  का  सोना  और  चांदी  पकड़ा  गया  तथा  मूल्य  की  दृष्टि  से  ।0  प्रमुख  मामलों  का  ब्यौरा
 कया

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  ऐसी  जब्तियों  के  लिए  मुखबिरों  और  अधिकारियों  को
 अलग-अलग  अलग  किन  दरों  पर  और  कुल  कितनी  धनराष्णि  पुरस्कार  स्वरूप  दी
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 इस  क्षेत्र  के  1991-92  के  दौरान  किन  पांच  अधिकारियों  ने  सर्वाधिक  प्रशंसनीय  कार्य

 क्‍या  सरकार  का  इन  अधिकारियों  को  उसी  प्रकार  सम्मानित  तथा  अलंकृत  करने  के

 लिए  कोई  योजना  शुरू  करने  का  विचार  है  जिस  प्रकार  सैनिक  अधिकारियों  को  असाधारण  सेवा  और

 कतंव्य  प्रतिनिष्ठा  के  लिए  किया  जाता  है

 (=)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  नकली  मुखबिर  पेश  करने  की  शिकायतें  मिली  और

 सरकार  ने  ऐसे  मामलों  में  क्या  कायेवाही  की  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  :  वित्तीय  वर्ष  1991-92  के

 दौरान  तथा  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  21-10-92  तक  की  अवधि  के  दौरान  अभिगृहीत  सोने  और  चांदी

 की  मात्रा  और  मूल्य  का  ब्यौरा  नीचे  सारणी
 मे

 गी  में  दिया  गया  है  स्‍+
 सी  तभी  तीन  "  चयन  ee  वतन बनने  ee

 1991-92  2  1992-93  2-93

 2

 सोना  चांदी  सोना  चांदी

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 रुपयों  रुपयों  रुपयों  रुपयों

 4645.  188.58  188305  138.56  1587  67.90  78787  58.95
 लि लीमिमिकिलक  जी

 प्रमुख  मामलों  के  ब्यौरे  एकत्र  किये  जा  रहे  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दिये  जायेंगे  ।

 मुखबिर  और  सरकारी  कमंचारी  सोने  के  मामले  में  अधिकतम  500  २०  प्रति  10  ग्राम
 चांदी  के  मामले  में  1000  रुपये  प्रति  किलोग्राम  तक  पुरस्कार  प्राप्त  करने  के  हकदार च  ः

 तम  सीमा  तक  अदा  किये  जाने  वाले  वास्तविक  पुरस्कार  की  राशि  मुखबिरों  के  मामले  में  सूचना त  3  3
 की  विशिष्टता  और  उठाये  गये  जोखिम  और  कठिनाई  आदि  तथा  सरकारी  कमंचारियों  के

 मामले  में  कमंचारी  द्वारा  उठाये  गये  जोखिम  और  निभायी  गयी  भूमिका  जैसे  विभिन्‍न  पहलुओं  पर

 निर्मर  करती  है  ।  वित्तीय  वर्ष  199  1-92  के  दौरान  दिये  गये  पुरस्कारों  की  कुल  राशि  29.49  करोड़

 है  अनन्तिम  |  मुखबिरों  और  अधिकारियों  को  दिये  गये  पुरस्कार  की  राशि
 के  बारे  में

 अलग-अलग  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 और  विशिष्ट  सेवा
 के लिए  और  जीवन  के  जोखिम  पर  इ्लाघ्य  सेवा  के  लिए

 राष्ट्रपति  की  ओर  से  पात्र  सीमाशुल्क  अधिकारियों  को  प्रशंसा  पत्र  पहले  ही  दिये  जा  रहे  कोई  नयी

 योजना  लागू  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।
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 ह

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ््ः

 कानून/नियमों  के  अन्तगंत  कार॑वाई  की  जाती

 कृषि  तथा  उर्वरक  के  लिए  विदेशी  सहायता  को  अप्रयुक्त  धनराशि

 2032.  श्री  भूपेन्द्ग  सिह  हुड्डा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृषि  तथा  उर्वरक  क्षेत्रों  में
 परियोजनाओं  से  संबंध  विदेशी  सहायता  की  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  अप्रयुक्त  पडी  घनराशि  का  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्‍या  है

 कया  अप्रयुक्त  पड़ी  सहायता  राशि  दाता  देशों/संगठनों  को  वापस  कर  दी  गयी

 जी  इन  क्षेत्रों  में  उन
 विशिष्ट  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  लिए  धनराशि  का  पूर्णतः

 अथवा  अंशतः  प्रयोग  नहीं  किया  और

 यदि  तो  परियोजना-वार  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेहवर  :  से  परियोजना  कार्यान्वयन

 की  अवधि  सामान्यतया  थांच  से  सात  वर्ष  होती  है  और  जहां  आवश्यक  हो  भौतिक  लक्ष्य  उक्त  अवधि

 में  विस्तार  करके  प्राप्त  किये  जाते  हैं  ।  वचनबद्ध  निधियां  वचनबद्धता  के  वर्ष  के  अनुसार  न  होकर
 कार्यान्वयन  और  व्यय  निष्पादन  के  अनुसार  आहरित  की  जाती  अनाहरित  शेष  राशि  परियोजना

 अवधि  के  किसी  वर्ष  के  अंत  में  व्यपगत  नहीं  होती  बल्कि  उपयोग  के  लिए  अगले  वर्ष  में  ल ेजाई  जाती

 है  ।  कोई  भी  अनाहरित  शेष  राशि  परियोजना  के  पूर्ण  होने  के  साथ  ही  स्वतः  व्यपगत  हो  जाती

 कृषि  और  उवेरक  क्षेत्र  के लिए  31-2-90,  31-3-91,  31-3-92  और  30-9-92  के  अनुसार  पिछले

 तीन  वर्ष  से  अब  तक  विदेशी  सहायता  की  अनाहरित  राशि  से  संबंधित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई  है  ।

 विवरण

 कृषि  ओर  उररक  क्षेत्र  में  पिछले  तोन  वर्ष  से अब  तक  अनाहरित
 शेष  राशि  को  वर्शाने  वाला  विवरण

 रुफ्य े)

 कृषि  उ्ंरक

 31-3-90  के  अनुसार  1842.24  2.24  485.67  5.67

 के  अनुसार  2471.23  557.90

 31-3-9 2  के  अनुसार  11847.25  401.61

 30-9-92  के  अनुसार  5026.72  550.05
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 अय्थंव्यत्रस्था पर  प्रतिभूति  घोटाले का  प्रभाव

 20  33.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 भरी  देवो  बकस  सिंह  :

 डा०  रमेश  चन्द  तोमर  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  की  अर्थव्यवस्था  पर  प्रतिभूति  घोटाले  के  प्रभाव  का  मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  प्रतिभूति  घोटाले
 क ेबाद  सरकार  के  आशिक  सुधार  कार्यक्रम  की  गति  मंद  पड़  गई

 और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  :  और  सरकारी  प्रतिभूतियों
 में  अनियमित  लेन-देनों  जिनका  पायः  प्रतिभूति  घोटाले  के  रूप  में  उल्लेख  किया  जाता  के  संबंध  में

 अभी  विस्तृत  जांच  चल  रही  है  और  इत  लेन-देनों  के  अथेव्यवस्था  पर  प्रभाव  की  अंतिम  स्थिति  के  संबंध

 में  जांच  पूरी  होने  के  बाद  ही  पता  चल  सकेगा  ।

 लेकिन  प्रतिभूति  घोटाले  से  देश  की  वित्तीय  प्रणाली  में  कमजोरियां  और  पयंवेक्षण  की

 अपर्याप्ताएं  उजागर  हुई  सरकार  न  केवल  घोटाले  के  लिए  जिम्मेदार  पाये  जाने  वाले  लोगों  को

 दंडित  करने  के  लिए  कृत  संकल्प  हैं  बल्कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी  कि  भविष्य  में  ऐसा  कोई
 घोटाला  न  हो  वित्तीय  प्रणाली  में  संशोधन  और  इसे  मजबूत  बनाने  के  लिए  भी  कृत  संकल्प  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रइन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 ]
 रेलवे  हेतु  विश्व  बंक  ऋण

 20  34.  श्री  बी०  राजरवि  वर्मा  :  क्‍या  ब्षित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विद्व  बेक  द्वारा  रेलवे  उत्पादकता  सुधार  परियोजना  हेतु  300  मिलियन  डालर
 का  ऋण  दिए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  उपरोक्त  ऋण  की  स्वीकृति  हेतु  विदव  बेक
 द्वारा  निर्धारित  नियमों  और  शर्तों  का  ब्यौरा  क्या  और
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 ऋण को  शीकघ्र  प्राप्त  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  :  रे  रेलवे  उत्पादकता  सुधार
 परियोजना  के  लिए  30  करोड़  डालर  के  विश्व  बक  ऋण के  बारे  में  भारत  सरकार  और  विश्व  बंक

 के  बीच  वातचीत  चल  रही  यह  बातचीत  केवल  तभी  पूरी  हो  सकती  है  जब  विश्व  बंक  और  भारत

 सरकार  के  बीच  परस्पर  सम्मत  दार्ते  निर्धारित  हो  जाएं  ।

 सोना  चांदी  की  तस्करों

 2035.  श्री  मोंडय्या  सावुल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सोना  और  चांदी  की  तस्करी  का  मौजूदा  रुख  कंसा

 विगत  चार  महीनों  में  कितनी  मात्रा  में  सोना  और  चांदी  जब्त  किया  गया  और

 तस्करी  रोकने  के  लिए  किये  गए  उपायों  और  उनके  परिणामों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  :  उपलब्ध  रिपोर्टों  स ेपता  चलता

 है  कि  सोना  और  चांदी  तस्करी  के  लिए  बराबर  आकर्षण  की  वस्तु  बनी
 हुई  चूंकि  तस्करी

 एक  चोरी-छिपे  किये  जाने  वाला  घन्धा  अतः  देश  में  तस्करी  द्वारा  लाए  जाने  वाले  सोने  और  चांदी
 की  मात्रा  का  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  ज॑साकि  नीचे  दिया  गया  1992  से

 1992  तक  की  अवधि  के  दोरान  पकड़े  गए  सोने  और  चांदी  की  मात्रा  की  1991  से
 1991  तक  की  अवधि  के  दौरान  पकड़ी  गई  मात्रा  के  साथ  तुलना  करने  पर  तस्करी  में  कमी

 की  प्रवृत्ति  दिखाई  देती  है  :--

 मार्च  से  1991  मां  से  1992

 सोना
 3684  किलोग्राम  1868  किलोग्राम

 चांदी  123778  किलोग्राम  108571  किलोग्राम

 1992  से  1992  की  अवधि  के  चार  महीनों  के  दौरान  पकड़े  गए

 सोने  और  चांदी  की  मात्रा  का  ब्यौरा  नीचे  दिय्ग  गया  है  :--

 सोना  चांदो

 किलोग्राम  60  54  किलोग्राम

 तस्करी-रोधी  प्रभियान  को  तेज  कर  दिया  गया  है  ।  तस्करी-रोधी  संगठनों  को

 आग्नेयास्त्रों  आदि  से  ससज्जित  किया  गया  एक्स-रे  असबाब  धातु  खोजी

 रात्रि  में  काम  में  आने  वाली  दूरबीनों  जैसे  अत्याधुनिक  उपकरणों  का  अधिकाधिक  प्रयोग  किया

 जा  रहा  जहां  कहीं  भी  समझा  गया  व  संजाल  की  भी  व्यवस्था  की  गई

 हैं  ।  तस्करी  को  रोकने  और  इसका  पता  लगाने  में  लगी  सभी  संबंधित  एजेंसियों  के बीच  घनिष्ठ

 मेल  रखा  जा  रहा  है  ।  तस्करी-रोधी  एजेंसियों  के  प्रयासों  के  पा  1992  से

 1992  तक  की  अवधि  के  दौरान  लगभग  314.02  करोड़  रुपये  मूल्य  फा  निषिद्ध  माल  पकड़ा  गया  ।
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 इसी  अवधि  के  दौरान  तस्करी  संबंधी  गतिविधियों  में  शामिल  पाए  जाने  के  कारण  1096  व्यक्ति  भी

 गिरफ्तार  किये  गए  थे  ।

 पत्तनों  का  निजोकरण

 2036.  श्री  राम  कापसे  :

 श्री एम०  वी०  वी०  एस०  मूति  :

 क्या  जल-भूतल  पश्विहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रण्ण  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पत्तन  के  कतिपय  क्षेत्रों  में  निजी  क्षेत्र  की  भागेदारी  की  अनुमति  देने  का

 निर्णय  किया

 यदि  तो  अब  तक  निजी  क्षेत्र  को  सौंपे  गए  कार्यों  का  पत्तन-वार  ब्यौरा  क्या

 किन-किन  शर्तों  पर  निजी  क्षेत्र  को  ये  ठेके  दिये  गए  और

 निजीकरण  के  पश्चात्‌  पत्तन  न्‍्यासों  के
 कमंचारियों  का  भविष्य  क्‍या  होगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश  :  हां  ।

 सरकार  ने  हल्दिया  गोदी  परिसर  में  एक  बर्थ  को  निजी  पार्टी  को  आवंटित  करने  पर

 अनुमोदन  प्रदान  कर  दिया  है  ।

 समझौता  ज्ञापन  में  मुख्य  प्रावधान  है  कि  बर्थ  किराया  प्रभारों  का  मुगतान  कम  से  कम

 330  दिनों
 के  लिए  होगा  तथा  5  वर्षों  क ेलिए  नवीकरण  के  साथ  यह  10  वर्ष  के  लिए  वंध  है  ।  निजी

 पार्टी  कार्यनिष्पादन  में  सुधार  करने  के  प्रयोजन  मे  कार्यों  हैंडलिग  प्रचालन  के  यंत्रीकरण  पर  वितार

 कर  रही  यह  पार्टी  न्यूनतम  500,000  टन  प्रतिवर्ष  आयात  तथा  न्यूनतम  50,000  टन  प्रति  वर्ष

 निर्यात  पर  चालू  दरों  पर  उगाहे  जाने  वाले  पत्तन  प्रभारों  की  राशि  के
 बराबर  अपरिवतंनीय  तथा  मांग

 पर  नकदीकरण  बेक  गारंटी  देगी  ।

 पत्तन  श्रमिकों  के  स्तर  में  कोई  परिवर्तन  करने  का  अभी  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 ]
 मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीयक्रत  बक

 2037.  श्री  खेलन  राम  जांगड़े  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 30  1992  की  स्थिति  मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीयकृत  बंकों  की

 वार  संख्या  कितनी  और

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  इस  राज्य  में  इन  बेंकों  द्वारा  लघु  एककों  को  कितनी  घनराशि

 ऋण  के  रूप  में  दी  गई  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  दिनांक  30-6-1992  99  2

 उपलब्ध )  की  स्थिति  के  मध्य  प्रदेश  में  कार्यरत  सरकारी  क्षेत्र  के  बकों  ग्रामीण  बंकों

 को  की  शाखाओं  की  जिला-वार  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 जिले  का  नाम  शाखाओं  की  संख्या  जिले  का  नाम  शाखाओं  की  संख्या

 ]  2  ||  2

 बालाघाट
 54  नरसिंहपुर  41

 बस्तर  70  पन्ना  27

 बेतूल
 66  रायगढ़  32

 भिंड
 36  रायपुर  143

 भोपाल
 130  रायसेन  24

 विलासपुर
 132  राजगढ़  35

 छतरपुर
 30  राजनांदगांव  38

 छिंदवाड़ा
 67  रतलाम  58

 दमोह
 36  रीवां

 57

 दतिया
 21  सागर

 68

 देवास  44  सतना  43

 घार
 56  सेहोर  52

 दुर्ग
 86  सिवनी

 34

 पूर्वी  निमार  74  शाहडोल
 63

 गुना
 49  शाजापुर

 44

 ग्वालियर
 89  शिवपुरी

 ३0

 होशंगाबाद
 46  सिधी

 49

 इन्दौर
 154  सुरगुजा

 56

 जबलपुर
 174  टीकमगढ़

 13

 झबुआा
 26  उज्जन

 87
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 I  2  1  2

 मंडला  49  विदिषा  43

 मन्दसौर  67  पश्चिम  नीमार  77

 मुरेना  ७5

 मध्य  प्रदेश  में  अद्यतन  उपलब्ध  दो  वर्षों  के  दौरान  लघु  उद्योगों  को  सरकारी  क्षेत्र  के

 सभी  बंकों  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  ऋण  राशि  नीचे  दी  गई  है  :--

 को  समाप्त  व्व  के  दोरान  राशि

 8855

 भारत-बर्मा  सोसमा  पर  तस्करों

 2038.  भो  रामाभ्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  कुछ  समय  से  भारत-बर्मा  सीमा  पर  तस्करी  की  घटनाओं  में  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाने  का  विचार

 गत  तीन  महीनों  में  प्रत्येक  माह  मारे  गए  छापों  तथा  पकड़े  गए  तस्करी  के  माल  का

 ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेशवबर  :  और  भारत-बर्मा  सीमा

 तस्करी  के  लिए  बराबर  संवेदनशील  क्षेत्र  बनी  हुई  चूंकि  तस्करी  एक  चोरी-छिपे  किए  जाने

 वाला  धंघा  इसलिए  यह  कहना  संभव  नहीं  है  कि  इस  तरह  की  तस्करी  में  विगत  समय  में  वृद्धि  हुई

 है  या  नहीं  ।  तस्क  री-रोधी  अभियान  को  तेज  कर  दिया  गया  तस्करी  की  रोकथाम  और

 उसका  पता  लगाने  के  कार्य  में  लगी  सभी  एजेंसियों  के  बोच  चनिष्ठ  तालमेल  रखा  जा  रहा  है  ।

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा-पटल  पर  रख  दी

 ]
 राज्य  सरकारों  फो  ऋण

 2039.  श्रो  अमशराय  प्रधान  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  : जे  ऑ

 केन्द्रीय  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  हेतु  प्रस्येक  राज्य  सरकार  को  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान

 प्रत्येक  बर्च  कितना-कितना  ऋण  दिया
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 ः  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  सुनिरिचित  करने  हेतु  कि  आवंटित  राशि  को  निर्धारित  प्रयोजन

 हेतु  उपयोग  किया  गया  इन  कायंतक्रमों  के  कार्यान्वयन  पर  निगरानी  रखी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसक्रे  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शांतार/म  :  से  विभिन्‍न

 विभागों  द्वारा  शुरू  किए  कार्यत्रमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  धनराशियां  संबंधित  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा

 रिलीज  की  जाती  हैं  जोकि  धनराशियों  के  उपयोग  समेत  इन  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  की  मानीटरी  के

 लिए  भी  जिम्मेवार  हैं  ।  इस  इन  कायंत्रमों  के  कार्यान्वयन  की  मानीटरी  के  बारे  में  कोई  सूचना
 केन्द्रीय  तौर  पर  वित्त  मंत्रालय  के  पास  उपलब्ध  नहीं  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  सहित  केन्द्रीय

 स्कीमों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  1988-89,  1989-90  तथा  1990-91  (1991-92  2  के

 परीक्षित  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  को  दिये-गए  ऋ्रणों  की  राशियां  संलग्न

 विवरण  में  दी  गई  हैं  ।
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 SS  जस.४क-ॉ  -

 ओधोगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्गठन  बोर्ड

 2040.  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  उस  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  बंगलौर  में  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्गठन  बोर्ड  की  पीठ  स्थापित  करने

 का  विचार  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलबोर  :

 प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 ]

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  पर  किसानों  की  गन्ने  को  बकाया  धनराशि

 2041.  श्री  मोहन  सिंह  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  अन्तर्गत  किस-किस  चीनी  मिल  ने  किसानों  द्वारा  की  गई  गन्ने

 की  आपूर्ति  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  नहीं  किया  है

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  आज  तक  वर्ष-वार  किसानों  की  बकाया

 घनराशि  कितनी  और

 बकाया  धनराशि  का  कब  तक  मुगतान  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  अशोक  :  और  गणेश  शूगर
 आनन्द  नगर  एन०  टी०  सी०  लि०  के  नियंत्रणाधीन  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 गन्ने  की  सप्लाई  के  कारण  किसानों  की  बकाया  धनराशि  निम्नानुसार  है  :--

 वर्ष  घनराशि  to

 1989-90  शुन्य

 1990-91  झुन्य

 1991-92  2  289.77

 ऐसी  संभावना  है  कि  एन०  टी०  सी०  लि०  गन्ने  की  बकाया  धनराशि  का

 भुगतान  आगामी  दो  महीनों  में  कर  देगी  ।

 ]

 नोवहन  उद्योग  को  अर्थक्षम  बनाना

 2042.  श्री  फूलचन्द  वर्मा  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  माल-भाड़ा  दरों  की  स्थिति  बेहतर  होने  के  बावजूद  राष्ट्रीय  नौवहन  उद्योग  बेड़े

 के  कार्य-निष्पादन  में  नकारात्मक  वृद्धि  हुई
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 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  नौवहन  क्षेत्र  के  रूप  में  नौवहन  बेड़े  और  देश  की  जी०

 आर०  टी०  संख्या  क्‍या

 लाइनर  व्यापार  और  शुष्क  थोक  व्यापार  में  देश  का  कितना  हिस्सा

 भारतीय  नोवहन  कम्पनियों  द्वारा  हमारे  तेल  आयात  के  कितने  प्रतिशत  की  ढुलाई  की

 जाती  और

 सरकार  द्वारा  भारतीय  नौवहन  उद्योग  की  आय  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  ,
 जा  रहे  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  नहीं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  क ेलिए  भारतीय  टन  भार  के  जहाजी  बेड़े  की  संख्या  और  जी०  आर०

 टी०  निम्न  प्रकार  है  :--

 निम्न  तारीखों  की  जहाजों  की  जी०  आर०  टी०

 स्थिति  के  अनुसार  संख्या

 31-3-1990  408  5.979

 418  6.039

 31-3-1992  2  412  5.906

 30-11-1992  431  6.286

 पिछले  तीन  वर्षों  के  लिए  ओवर  सीज  लाइनर  ट्रेड  और  ड़ाई  बल्क  ट्रेंड  में  देश  का

 हिस्सा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 वर्ष  लाइनर  ट्रेड  डाई  बल्‍्क  ट्रेड

 मिलियन  टनों  भारतीय  मिलियन  टनों  भारतीय

 में  कुल  लाइनें  में  कुल  लाइनें

 1988-89  14.20  14.2%  57.42  22%

 1989-90  16.88  16.4%  59.30  24.8%

 1990-91.  17.96  12.6%  57.58  27.2५%

 )
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 भारतीय  नौवहन  कम्पनियों  के  माध्यम  से  ढोए  गए  तेल/तेल  उत्पादन  तथा  अन्य  कार्गो
 निम्न  प्रकार  है  :--

 वर्ष  कुल  आयात  भारतीय  लाइनों  प्रतिशत

 टनों
 काहिस्सा  . 1988-89... 28.36...  काहिस्ता  70% .

 1989-90  28.36...  20.61  70%

 1990-91  30.83  20.44  73.2%

 )  30.83  20.44  66.3०,

 )  लजनजनिनन  अनकोत  लत  शामिल  कफ  :--  तहत

 इस  संबंध  में  हाल  में  उठाए  गए  कदमों  में  निम्नलिखित  शामिल  है  :--

 ()  कड  टेंकरों  और  ओ०  बी०  एस०  को  छोड़कर  जहाज  मालिक  कम्पनियों  द्वारा

 वैसल्स  की  जहाजों  की  बिक्री  के  लिए

 (#)  बेयर  बोट  चार्टर  कम-डिमाईज  के  माध्यम  से

 जहाजों  को  चार्टर  करने  की  और

 (४)  नौवहन  कम्पनियों  को  नई  खरीद  के  लिए  विदेशों  में  बिक्री  आय  के  उपयोग  की

 अनुमति  ।

 उपयुक्त  कदमों  के  अतिरिक्त  सरकार  वाणिज्यिक  नौवहन  ऋणदाता  की  संबंधित

 धाराओं  को  संशोधित  करने  के  लिए  विचार  कर  रही  है  ताकि  विदेशी  ऋणदाता  सुविधानुसार  बंधक

 परिसम्पतियों  का  निष्पादन  कर  सके  ।

 नेवेली  लिग्नाइट  निगस

 2043.  श्री  पो०  सी०  थामस  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  और  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  पहले  छः  महीनों  के  दौरान  नेवेली  लिग्नाइट
 कारपोरेशन  को  हुए  लाभ  अथवा  हानि  का  ब्योरा  क्‍या

 इस  घाटे  के  यदि  कोई  कारण  तो  और

 निगम  के  कार्यंकरण  को  सुध।रने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  एस०  बो०  :  नेयवेली  लिग्नाइट

 कारपोरेशन  द्वारा  वर्ष  के दौर  गए  तथा  नीचे दिया  में  और  चालू  वित्तीय

 वर्ष 93 के प्रथम 6 महीनों के दौर गए लाभ को नीचे दिया गया है :--- रु वर्ष का लाभ रु० िणएएरीश्र््ोओ 2 ..... 95.24
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 92  को  (  लेखा  परीक्षित  नहीं

 समाप्त  अवधि में  )  किए  गए  हैं  अनन्तिम )
 कक

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।
 >तत>न.

 स्य्चअल  फण्ड के

 2044.  रो  के०बी०  तंन्काबाल  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  वित्त  के  लिए  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  पर  निर्मरता  कम  करने

 और  संसाधन  जुटाने  के  लिए  राज्य  वित्त  निगमों
 ओर  औद्योगिक  विकास  निगमों  से  म्यूचुअल  फण्ड

 शुरू  करने  के  लिए  कहा

 यदि  तो  म्यूचुअल  फण्ड  श्रू  करने  के  लिए  कितनी  राज्य  वित्त  निगमें  आगे  आई

 और

 क्या  कुछ  प्राइवेट  पार्टियों  को  भी  म्यूचुअल  फण्ड  श्रू  करने  हेतु  अनुमति  देने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रामेहवर  :  और  सरकार  ने  राज्य

 वित्त  निगमों  और  औद्योगिक  विकास  निगमों  से  म्यूचुअल  फण्ड  शरू  करने  के  लिए  नहीं  कहः
 दो  राज्य  निगमों  ने  भारतीय  प्रतिमूति  तथा  विनिमय  वोर्ड  को  म्यूचुअल  फण्ड  शुरू  करने  के

 लिए  आवेदन-पत्र  भेजे  हैं  ।

 म्यूचुअल  फण्डों  के  माग्गंदर्शी  सिद्धान्तों  में  म्यूचुअल  फण्डों  को  शुरू  करने  के  लिए

 प्राइवेट  पार्टियों  की  सहभागिता  शामिल  है  ।

 ऋण  बांटने  को  प्रक्रिगा  का  सरलोफकरण

 2045.  प्रो०  अशोक  आनस्दराध  देशमुख  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विभिन्‍न  वित्तीय  निजी  क्षेत्र  के  बंकों  तथा

 सहकारी  बंकों  के  माध्यम  से  लघु  छोटे  तथा  सीमानत  किसानों  को  ऋण  बांटने  की  वर्तमान

 प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  का  विचार  और

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलवीर  :  और  प्राथमिकता  क्षेत्र  के

 उधारकर्ताओं  को  अग्रिम  प्रदान  करने  संबंधी  प्रक्रिया  का समय-समय  पर  सरलीकरण  और  उदोरीकरण

 किया  गया  लघु  उद्योगों  को  ऋणों/अग्निमों  के  संवितरण  के  लिए  राज्य  वित  निगमों/राज्य

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 236
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 औद्योगिक  विकास  निगमों  और  बेकों  के  उपयोग  हेतु  मानकीकृत  ऋण  आवेदन  प्रपत्रों  को  लागू  किया

 गया  है  ।  निम्नलिखित  प्रकार  के  लघ  उद्योग  उधारकर्ताओं  के  उपयोग  हेतु  एक  समान  आवेदन  फार्मों

 को  लागू  किया  गया  है  :  50,000  रु०  (  समिश्र  ऋणों  सहित  /  तक  के  कुल  अग्रिमों  के

 लिए  50,000/-  रुण  से  अधिक  और  2  लाख  रुपए  तक  की  कुल  सहायता  के  लिए  2  लाख  रुपए  से
 अधिक  और  10  लाख  रुपए  तक  की  कुल  सहायता  के  लिए  और  ।0  लाख  रुपए  सं  अधिक  की  कुल
 सहायता  के  लिए  ।  इन  आवेदन  फार्मों  का  उपयोग  वहां  करना  है  जहां  सहायता  सावधि  ऋण  या

 कार्यशील  पंजी  या  दोनों  रूप  में  हो और  वे  नई  परियोजनाओं  या  विद्यमान  परियोजनाओं  के

 विविधीकरण  और  आघुनिकीकरण  के  लिए  लागू  भारतीय  रिजवें  बंक  ने  पहले  ही  बंकों  से  कहा  है
 कि  25,000/-  रु०  तक  की  ऋण  सीमा  के  सभी  ऋण  आवेदनों  का  निपटान  एक  पखबाड़  के
 अन्दर  और  25,000  रु०  से  अधिक  के  आवेदनों  का  निपटान  8  से  9  सप्ताह  के  अन्दर  किया  जाना

 चाहिए  ।

 जहां  तक  छोटे  और  समसीमान्त  किसानों  का  संबंध  कृषि  अग्निमों  के  लिए  ऋण  प्रक्रिया  को

 सरल  बनाने  और  उसके  उदारीकरण  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बंक  के  विस्तत  मार्गनिर्देश  वाणिज्यिक

 बेंकों  के नाम  पहले  ही  विद्यमान  ये  मार्गनिर्देश  निम्नलिखित  हैं

 (1)  किसानों  को  ऋणों  की  मंजूरी  में  सहयोग  प्रदान  करने  के  लिए  उन्हें  सरलीकृत  आवेदन

 फाम्म  भरने  के  लिए  ऐसे  फार्मों  को  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  भी  उपलब्ध  कराया

 गया  है  ।

 (2)  विभिन्‍न  फसलों  के  लिए  जत्येक  जिले  में  गठित  तकनीकी  समिति  द्वारा  तैयार  किए  गए
 फसल  ऋणों  के  वित्तपोषण  के  पैमाने  का  निर्धारण  और  सभी  बेंकों  द्वारा  उसे  समानरूप

 से  अपनाना  ।  लागत  में  वृद्धि  पर  नजर  रखने  के  लिए  वित्तपोषण  के  इन  स्तरों  की

 समीक्षा  वार्षिक  रूप  से  की  जाती  है  |

 (3)  25,000/-  रु०  तक  के  ऋण  आवेदनों  का  एक  पखवाड़  के  अन्दर-अन्दर  और  25,000/-
 रु०  से  अधिक  आवेदनों  का  8  से  9  सप्ताह  के  अन्दर  निपटान  करना  ।

 (4)  ग्रामीण  शाखा  प्रबन्धकों  को  उचित  मंजूरी  की  शक्तियां  प्रदत्त  करना  ताकि  शाखा  स्तर

 पर  ही  कमजोर  वर्गों  के अधिकांश  ऋण  आवेदनों  का  निपटान  हो  सके

 (5)  10,100/-  रु०  तक  के  फसल  ऋणों  और  जहां  चल  सम्पत्तियों  का  सृजन  किया  गया  है

 वहां  10,८00/-  रु०  तक  के  सावधि  ऋणों  के  लिए  भूमि  को  दृष्टिबन्धक  मूमि
 पर  प्रभार/या  अन्य  पक्ष  गारंटी  के  रूप  में  कोई  सम्पाशिवेक  प्रतिभूति  नहीं  ली  जाएगी  ।

 (6)  10,000/-  रु०  के  कृषि  ऋणों  पर  किसी  माजिन  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 (7)  22  1990  से  उधार  दरों  पर  नई  ब्याज  दर  संरचना  प्रचलन  में  आई  जब

 ब्याज  दर  को  ऋण  के  आधार  से  जोड़ा  गया  ऋण  कम  ब्याज  दर  ।  इसके
 छोटे  और  सीमान्त  किसानों  के  मामले  में  अल्पावधिक  अग्रिमों  के  संबंध  में

 किसी  खाते  में  डाली  गई  कुल  ब्याज  राशि  मूलधन  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 237

 नी  ता  अनन्त  तन  अं  जि  तन  तन  तन  त  तन  न  5." “5  ५  आन  »>०>०-  «  न+



 लिखित  उत्तर  4  1992

 (8)  कुछ  सरकारी क्षेत्र  के  बंकों  ने  कृषि  ऋण  कार्ड  योजना  भी  लागू की  है  ताकि
 ट्रेंक  रिकार्ड वाले  किसानों

 को
 शीघ्र  उत्पादन  ऋण  प्राप्त हो  सके  ।

 पटसन  और  पटसन  से  बनो  वस्तुओं  की  मांग  और  सप्लाई

 2046.  क्ुधारो  फ्रिडा  तोपनों  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  पटसन  और  पटसन  से  बनी  वस्तुओं  की  मांग  और  पूर्ति  में  कोई  अन्तर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है और  इसके  कारण  क्या

 क्या  सरकार  ने  देश  में  2,000  ईस्वी  के  अन्त  तक  इसकी  मांग  और  सप्लाई  के  आकलन

 का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सदी  के  अन्त  तक  पटसन  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  देखते  हुए  सरकार  ने  पटसन  का

 उत्पादन  बढ़ाने  तथा  पटसन  उद्योग  का  विस्तार  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं/उठाने  का  वित्तार

 किया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  और  कच्चे  पटसन  और

 पटसन  के  सामान  की  मांग  और  पूर्ति  से  संबंधित  आंकड़े  निम्नांकित  अनुसार  हैं  :--

 कच्चा  पटसन

 गांठ

 ख़त  अन्तिम  स्टाक

 सहित )

 990-91  18  91.00  85.00  19.09

 1991-92  2  19  90.50  79.00  30.50

 1992-93  92-93  30.93  70.50  83.50  17.50

 . पटसन सामान  ्  ्  ्ऑआऑ़््॒

 पटसन  सामान

 टन

 वर्ष  .  कुल  उत्पादन  घरेलू घरेलू  उठान  कुल  निर्यात  वर्ष  के  अन्त  में  स्टाक

 2.37 0.64 0.69 2 2.33 238
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 बच्चे  पटसन  के  मध्यम  तथा  निष्कृष्ट  ग्रेड  की  आपूर्ति  के  कारण  कुछ  हद  तक  मांग  में  कमी

 हुई  है  क्योंकि  घरेलू  तथा  निर्यात  के  दोनों  प्रकार  के  बाजारों  में  पटसन  के  सामान  की  मंद  मांग  के

 कारण  पटसन  के  सामान  के  उत्पादन  मे  गिरावट  आने  की  प्रवृत्ति  तथा  1992  में

 पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  मिलों  में  हड़ताल  रहने  के  कारण  खपत  में  गिरावट  आने  के  फलस्वरूप

 पिछले  मौसम  से  बचे  हुए  लगभग  30  लाख  गांठों  के  स्टाक  से  बड़ी  मात्रा  में  पटसन  उपलब्ध  था  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकार
 ने  पटसन  उद्योग  का  पुनरुद्धार  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  हैं  जिनमें

 शामिल  हैं  विशिष्ट  मदों  की  आपूर्ति  तथा  वितरण  में  पटसन  का  अनिवाय॑  प्रयोग  निर्धारित  करना

 पटसन  आधुनिकीकरण  निधि  की  विशेष  पटसन  विकास  निधि  की  राजकोषीय

 वित्तीय  तथा  बाजार  सहायता  की  मंज  री  देना  आदि  ।

 चिकित्सा  बीमा  योजना

 2047.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  चिकित्सा  बीमा  योजना  आरम्भ  करने  का  और

 यदि  तो  कब  से  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  और  भारतीय  साधारण  बीमा
 निगम  की  चार  सहायक  कंपनियों  द्वारा  3  1986  से  देश  भर  में  नामक  चिकित्सा
 बीमा  योजना  पहले  ही  आरम्भ  की  जा  चुकी  है  !  इस  योजना  के  अन्तर्गत  !  3,600/-  रु०  से  लेकर

 96,500/|-  रुपए  तक  की  राशि  की  लाभ  श्रेणियां  हैं  जिनके  लिए  200/-  रु०  से  लेकर  |  »300/|-
 रुपए  प्रति  वर्ष  तक  का  वार्षिक  प्रीमियम  देना  पड़ता  इस  योजना  के  अन्तगंत  बच्चों  के  लिए  आयु
 सीमा  5  वर्ष  से  घटा  कर  3  महीने  कर  दी  गई  है  बशतें  कि  संबंधित  बच्चों  के  माता-पिता  का  भी
 बीमा  हो  चुका  70  वर्ष  से  अधिक  आयु  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  भी  यह  पालिसी  उपलब्ध
 70  से  75  वर्ष  के  बीच  की  आयु  के  व्यक्तियों  के  लिए  कुल  लाभ  राशि  में  10  प्रतिशत  की  कटौती

 तथा  75  वर्ष  से  अधिक  आयु  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  लाभ-राष्षि  में  20  प्रतिशत  की  कटौती  की

 गई  है  ।

 कोयला  खान  मजबूरों  के  वेतन  में  संशोधन

 2048.  श्री  साईमन  मरान्डी  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने
 कोयला  उत्पादन  क्षेत्र  में  दिहाड़ी  कुशल  तथा

 अकुशल  मजदूरों  की  मजदूरी  तथा  अन्य
 मतों  में  संशोधन  किया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  एस०  बी०  :  से  योजना  उद्योग  के

 कामगारों  की  मजदूरी  तथा  अन्य  भत्तों  में  कामगारों  के  प्रतिनिधियों  तथा  प्रबंधन  द्वारा
 कोयला  उद्योग  की  द्विपक्षीय  समिति  में  हए  समझौते  के  आधार  पर  किया
 जाता  कोल  इंडिया  लि०  को  जे०बी०सी०सी  के  साथ  परामझशं  करके  जे०्बी०सी०सी०

 के  गठन  किए  जाने  का  प्राधिकार  दिया  गया  है  तथा  इसके  गठन  के  संबंध  में  विचार-विमर्श
 चल  रहा  जंसे  ही  का  गठन  पूरा  कर  लिया  जाता  एन०सी०डब्ल  ०

 के  संबंध  में  बातचीत  शुरू  कर  दी  जायगी  ।  हे

 ]

 अस्तर्राज्यीय  आथिक  महत्व  के  लिए  ऋण  योजना  के  अन्तर्गत  सड़कों  का  निर्माण

 2049.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1992-93  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अन्तर्राज्यीय  आथिक  महत्व  की

 सड़कों  के  लिए  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  राज्यवार  निर्माण  की  जाने  वाली  सड़को ं/
 पुलों  का  ब्यौरा  क्या  औ

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  योजना  के  अन्तर्गत  कितनी  धनराशि  आबंटित  किए  जाने

 का  विचार  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  अन्‍्तर्राज्यीय  अथवा  आथिक  महत्व  की  सड़कों  की  केन्द्र  द्वारा

 प्रायोजित  स्कीम  के  तहत  कार्यक्रम  की  विधि  इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित  आबंटनों  तथा  इस

 कार्यक्रम  के  लिए  निर्धारित  कुछेक  मानदण्डों  को  ध्यान  में  रखते  मूल्यांकन  एजेंसियों  के  साथ

 परामर्श  करके  शीघ्र  ही  अंतिम  रूप  दिए  जाने  की  संभावना  इसलिए  अभी  यह  विनिदिष्ट  नहीं
 किया  जा  सकता  कि  आठवीं  योजना  तथा  वर्ष  1992-93  2-93  के  दौरान  ई०  एण्ड  आई०  कार्यक्रम  के

 अन्तगंत  विभिन्‍न  राज्यों  के  कितने  प्रस्ताव  शामिल  किए  जा  सकते  हैं  ।

 कोल  इंडिया  लि०  के  दावों  फी  जांच

 20  50.  श्री  अनिल  बसु

 श्री  हाराघन  राय

 श्री  पूर्णचन्द  मलिक  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कोल  इंडिया  लि०  द्वारा  अपनी  स्टाक  स्थिति  के  बारे  में  किए  गए  दावों

 की  जांच  करने  के  आदेश  दिए  हैं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  जांच  के  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एस०"बी०  :  से  भारत  कोकिंग

 कोल  लि०  की  46  कोलियरियों  में  कोयले  की  कमी  होने  के  संबंध  में  प्राप्त  सूचना  की  जांच  किए  जाने
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 के  लिए  एक  समिति  गठित  कर  दी  गई  इस  समिति  के  शीघ्र  ही  अपनी  रिपोर्ट  को  अंतिम  रूप  दिए
 जाने  की  संभावना  है  ।

 क्विलोन  स्थित  कस्टेनर  परिसर

 2051.  श्री  वी०  एस०  विजयराघवन  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  केरल  में  काजू  निर्यात  हेतु  क्विलोन  में  एक  कन्टेनर
 परिसर  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जज-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ
 है  ।

 उड़ोसा  के  बीड़ी  अमिकों  के  लिए  कल्याण  योजनाएं

 20  52.  डा०  कृपासिधु  भोई  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उड़ीसा  के  बीड़ी  श्रमिकों  के  लिए  कोई  कल्याण  योजनाएं  आरम्भ
 की

 यदि  तो  ये  योजनाएं  कब  से  आरम्भ  की  गई
 ह

 इस  योजना  का  ब्यौरा  क्या  और

 राज्य  में  इस  योजना  के  अन्तर्गत  कब  तक  कितने  बीड़ी  श्रमिकों  को  शामिल  किया
 गया  है  ?

 श्रमिकों

 अम  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  पबन  सिंह  :  हां  ।

 और  विवरण  संलग्न

 ग्रुप  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  आने  वाले  कर्मकारों  को  छोड़कर  योजनाओं  के  कार्यान्वयन
 के  अन्तर्गत  उड़ीसा  राज्य  के  सभी  बीड़ी  कमंकारों  को  शामिल  किया  गया  ग्रुप  बीमा  योजना  के
 अन्तर्गत  1-4-92  तक  34,200  बीड़ी  कर्मकारों  को  शामिल  किया  गया  है  ।
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 विवरण

 कल्याण  योजना  का  नाम

 4  1992

 बीड़ी  कमंकारों  के  लिए  शुरू  की  गई  कल्याण  योजनाओं  के  नाम

 शुरू  किए  जाने  की  तारीख
 नीनीम+-+क्‍..+  -..«+  .  न  /  न

 2

 बीड़ी  कर्मकारों  के  लिए  टी०बी०  अस्पतालों  में  बिस्तरों  के

 आरक्षण  की  योजना

 चल/स्थिर-एवं-चल/स्थिर  चिकित्सा  इकाई  की  व्यवस्था  की

 योजना

 कसर  से  पीड़ित  बीड़ी  कमेंकारों  के  वास्तविक  उपचार  व्यय

 की  प्रतिपर्ति  की  योजना

 बीडी  कमंकारों  कमंकारों  को  चदइ्मा

 खरीदने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  की  योजना

 बीडी  कमंकारों  के  लिए  कुष्ठ  निवारण  की  योजना

 मानसिक  बीमारी  से  पीड़ित  कमंकारों  का  उपचार

 टी०बी०  के  मरीजों  के  लिए  घरेल  उपचार

 महिला  बीड़ी  कमंकारों  के  लिए  प्रसूति  प्रसुविधा  योजना

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम--बीडी  कर्ंकारों  को  मसबन्दी

 करवाने  के  लिए  आर्थिक  प्रतिपूर्ति  की  अदायगी

 हृदय  रोग  से  पीड़ित  बीड़ी  कमंकारों  को  वित्तीय  सहायता
 के  रूप  में  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  की  योजना

 गुर्दा  प्रतिरोपण  से  पीड़ित  बीडी  कर्मकारों  को  वित्तीय

 सहायता  के  रूप  में  व्यव  की  प्रतिपूर्ति  की  यीजना

 बीडी  कमेंकारों  के  लिए  ग्रुप  बीमा  योजना

 बीड़ी  कमंकारों  बीडी  कमंकारों

 के  बालकों  को  छात्रवृत्ति  प्रदान  करना

 बीड़ी  कमकारों  के  स्कूल  जाने  वाले  बालकों  को  एक  जोड़ा

 वर्दी  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 3

 12-4-19  78

 30-3-197  8

 1-12-1984  4

 26-8-  4

 28-9-1987  986

 5

 1-2-1992  8  8

 1-4-1992  8  8

 13-12-1984

 2 2 4
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 ॥  2  3

 मनोरंजन

 1...  दृश्य-श्रव्य  सैटों/सिनेमा  गाड़ियों  प्रदर्शनियों  की  स्थापना  4-5-1978

 2.  बीड़ी  कमंकारों  के  लिए  खेलक््‌द  सामाजिक  तथा  सांस्कृतिक
 कार्यकलापों  का आयोजन

 3.  बीड़ी  कमंकारों  के  लिए  होली-डे-होम  योजना  3-6-198  5

 4...  बीड़ी  कमंकारों  के  लिए  बीड़ी  सहकारी  समिति  को  टी०्वी०  87

 संटों  की  आपूर्ति

 आवास

 बीड़ी  कमंकारों  के  लिए  अपना  मकान  स्वयं  बनाओ  योजना  3-7-198

 2.  बीडी  कमंकारों  के  आथिक  रूप  से  कमजोर  वर्ग  के  लिए  3

 आबास  योजना

 3.  बकंशेडों  तथा  गोदामों  के  निर्माण  के  लिए  बीड़ी  उद्योग  की  4

 सहकारी  समितियों  को  आर्थिक  सहायता  प्रदान  किया  जाना

 4.  बीड़ी  कमंकारों  के  लिए  भ्रूप  आवास  योजना  निलम्बित कर दिये  9

 ]
 राष्ट्रीयकूत  बकों  के  निदेशक  बोर्ड

 2053.  श्रीमती  भावना  चिललिया  :

 श्रो  राजेश  कुमार  :

 श्रोमती  शीला  गौतम  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राष्ट्रीयकृत  बंकों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनके  निदेशक  बोर्ड  निलम्बित  कर  दिये  गये  हैं

 अथवा  वर्ष  क्‍या इस  के  दौरान  उनके  कार्यकाल  की  समाप्ति  से  पूर्व  नये  निदेशक  बोर्ड  गठित  किए

 क्‍या  इस  प्रकार  के  निदेशक  बोर्डों  में  जनजातीय  क्षेत्रों
 के  सदस्यों  को  शामिल  किया  गया

 और

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  सदस्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  वे  किन  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व

 करते  हैं  ?

 विश  मंजासय  में  राध्य  मंत्री  दलथीर  रिक्तियों  से  राष्ट्रीवकृत  बंकों  के  निदेशक

 बोर्डों  का  सतत  अस्तित्व  होता  है  और  उत्पन्न  होने  बाली  रिक्तियों  को  समय-समय  पर  भर  लिया  जाता
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 ॥  इस  20  राष्ट्रीयकृत  बेकों  के  बोर्डों  में  95  गैर-सरकारी  निदेशक  ;  हैँ  ॥  इनमें  से  दो  अर्थात

 श्री  बाहुरा  एक्का
 (
 निदेशक  बंक  आफ  और  श्री  आर०  टी०  रिम्बई  यूको  बेक  )

 अनुसूचित  जनजातियों  की  श्रेणी  के  इन  सभी
 95  निदेशकों  ने  1992  में  अपना

 तीन  वर्ष  का  कार्यकाल  पूरा  कर  लिया  है  लेकिन  राष्ट्रीयक्रत  बंक  एवं  प्रकीर्ण  उपबन्ध  )
 1970  और  1980  के  उपबन्धों  के  अनुसार  अपने  उत्तराधिकारियों  की  नियुक्ति  लंबित  रहने  के  कारण

 अभी  भी  अपने  पदों  पर  कार्य  कर  रहे  सरकार  ने  उनके  उत्तराधिकारियों  की  नियुक्ति  करने  वेः

 लिए  पहले  ही  आवश्यक  कारंवाई  शुरू  कर  दी  है  ।

 ]
 सिगरेटों  के  संबंध  में  कर  ढांचा

 2054.  मेजर  जनरल  भुवनचन्द्र  खण्ड्रो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  /

 क्‍या  राजा  चेल्लेया  समिति  ने  सिगरेटों  के  लिए  मूल्यानुसार  उत्पाद  कर  प्रणाली  की

 सिफारिश  की

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  है

 वया  मूल्यानुसार  प्रणाली  लागू  करने  से  प्रयोक्ताओं  पर  असर  पड़े  बगर  अतिरिक्त

 राजस्व  की  प्राप्ति

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  हैं
 कि  कतिपय  कंपनियां  सरकार  को  उत्पाद

 कर  देने  से  बचने  के  लिए  सन्देहास्पद  आचरण  कर  रही  हैं  अर्थात्‌  क्रेता  को कम  कीमत  पर  दिए  बगैर

 उत्पाद  कर  को  कम  करने  के  लिए  सिगरेट  की  लम्बाई  को  कुछ  कम  कर  रही  औः

 (४)  यदि  तो  इस  तरह  की  बातें  रोकने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  और  राजा  चेल्लेया  समिति

 ने  मात्रानसार  दरों  के  स्थान  पर  मूल्यानुसार  दरें  लागू  करने  की  सिफारिश  की  उन्होंने

 इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  सिगरेटों  के  मामले  की  तरह  के  कुछ  अपवाद  हो  सकते

 हैं  और  इस  सुझाव  को  नोट  कर  लिया  गया  है  ।

 यह  कहना  कठिन  है  कि  सिगरेटों  पर  मूल्यानुसार  दरें  लागू  करने  से  उपयोकता  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  बिना  अपेक्षाकृत  अधिक  राजस्व  प्राप्त  हो  सकता  है  अथवा  नहीं  ।

 (a)  और  विगत  समय  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  आई  थी  कि  कतिपय  सिगरेट

 विनिर्माताओं  ने  कुछेक  ब्रांडों  की  सिगरेट  की  लम्बाई  को  घटा  दिया  विनिर्मातात्रों  को

 सिगरेट  की  लम्बाई  में  परिवर्तत  करने  और  तदनुसार  उत्पाद  शुल्क  अदा  करने  की  पूरी  छूट

 गए  कोयला  भंडार

 0055:  री  शर्त  चशा  पटनायक  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  1992-93 2-93  के  दौरान  आज  तक!पाए  गए  नए  कोयला  मंडारों
 का  ब्यौरा  क्या
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 क्‍या  उनके  दोहन  हेतु  कोई  कार्य  योजना  बनाई  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उसे  कब  तक  लागू  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एस०बी०  :
 से  देश  में  कोयले  के

 मंडारों
 का  पता  लगाए  जाने  के  लिए  क्षेत्रीय  अन्वेषण  का  कार्य  भारतीय  भृ-सर्वेक्षण  द्वारा  निरन्तर

 आधार  पर  किया  जाता  है  क्षेत्रीय  अन्वेषण  द्वारा  प्राप्त  किए  गए  आंकड़ों  के  आघार  पर  कोयला

 संसाधनों  के  विस्तृत  रूप  में  अन्वेषण  का  कार्य  केन्द्रीय  खान  आयोजन  एवं  डिजाइन  संस्थान  लि०  द्वारा
 खनिज  अन्वेषण  निगम  लि०  तथा  अन्य  ड्िलिंग  अभिकरणों  के  सहयोग  से  खनन  आयोजन  के  प्रयोजन  स

 कोयले  के  मंडारों  का  पता  लगाए  जाने  के  लिए  किया  जाता  है  ।
 वर्ष  199  2-93  के  दौरान  भारतीय  भ्रू-सर्वेक्षण  द्वारा  किए  गए  प्राथमिक  अन्वेषण  के  दौरान

 निम्न  क्षेत्रों  में  कोयले  के  नए  मंडारों  का  पता  लगाया  गया

 क्षेत्र/ब्लाक  का  नाम  कोयला  क्षेत्र  का  नाम

 1.  तंगसुली  ऊपरी  पट्टी  जिला  जिला  बीरभूम
 पश्चिम  बंगाल

 2.  अखरापाल  तथा  श्रीरामपुर  ब्लाक  तलचर  कोलफील्ड्स

 का  उत्तरी  जिला

 उड़ीसा

 3.  तंगरडीह  ईब  नदी  कोलफील्ड्स

 उड़ीसा

 4.  जोगापुर  धानपुर  वर्धा  नदी  कोलफील्ड्स

 जिला-चन्द्रपुर  महाराष्ट्र

 5.  पुनकुलचिलका-मरिकदस  क्षेत्र  गोदावरी  घाटी  कोलफील्ड्स

 कोयले  के  संभावित  मंडारों  का  पता  लगाये  जाने  के  लिए  क्षेत्रीय  अन्वेषण  को  उपयुंकत  क्षेत्रों  में

 1994  तक  पूरा  कर  लिए  जाने  की  संभावना

 आंध्र  प्रदेश  में  शुनकरों  हेतु  कल्याण  योजना

 2056.  श्री  एम०  बी०  बो०  एस०  मूति
 :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  हुई  आत्म-हृत्याओं  को  देखते  हुए  आंध्र  प्रदेश  में  बुनकरों  के  उत्थान  हेतु
 कोई  योजना  शुरू  की  गई

 यदि  तो  तत्संसंधी  ब्यौरा क्या  है  और  इस  संबंध में  राज्य  को  अब  तक  दी  गई
 घनराधि  का  ब्यौरा  क्या  और
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 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  अब  तक  दिए  गए  अनुदानों  का  पूर्ण  उपयोग  कर  लिया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  हां  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  हथकरघा  बुनकरों  की  सहायता  के  लिए  उठाए  गए  विभिन्‍न  प्रभावी

 चारात्मक  कदमों  में  सरकार  द्वारा  विशेष  रूप  से  क्रष्णा  और  प्रकासम  जिलों  के  संदर्भ  में  की  गई

 कारंवाई  इस  प्रकार  है  :--

 (!)  दो  करोड़  रु०  मूल्य  के  गैर-जनता  कपड़े  की  बिक्री  में  संवर्धन  करने  के  लिए  सरकार  ने

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  विपणन  विकास  सहायता  के  रूप  में  ४.00  लाख  रुपए  की

 राशि  जारी की

 (2)  वर्ष  1991-92  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  को
 5  मिलियन  वर्ग  मीटर  जनता  कपड़े  के

 उत्पादन  का  अतिरिक्त  लक्ष्य  दिया  गया  और  इनके  लिए  आंफघ्र  प्रदेश  सरकार  को

 127.50  लाख  रुपये  की  अग्रिम  सब्सिडी  जारी  की  गई  ।

 (3)  वर्ष  1991-92  और  199  2-93  के  दौरान  गंट्र  और  प्रकासम  जिलों  के  600  बुनकरों
 को  बुनकर  सवा  केन्द्रों  के  माध्यम  से  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  20.34  लाख  रुपए  की  राशि

 जारी  की

 (4)  कृष्णा  और  प्रकासम  जिलों  में  12,000  बुनकरों  को  बीमे  की  सुविधा  देने  के

 लिए  एक  समूह  बीमा  योजना  मंजूर  की  गई
 है  और  सहकारी  और  सहकारी  क्षेत्र  से

 बाहर  के  हथकरघा  बुनकरों  के लिए  भारत  सरकार  का  7.20  लाख  रुपए  का  अंश

 जारी  किया  गया  ।

 तथापि  जनता  कपड़ा  योजना  की  राशि  प्रयोग  कर  ली  गई  विपणन  विकास

 समूह  बीमा  योजना  और  प्रशिक्षण  की  राशि  आंशिक  रूप  से  प्रयोग  की  गई  है  ।

 नेवल  फोजिकल  एण्ड  ओशनोग्राफ़िक  लेबोरेट्री  का  विस्तार

 2057.  श्री  रमेश  चेन्नोत्तला  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  कोचीन  स्थित  नेवल  फीजिकल  एण्ड  ओशनोग्राफिक  लेबोरेट्री  का
 विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 गत  तीन  वर्षो  में  लेबोरेट्री  कुल  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया  गया  है  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  हुआ  वास्तविक  व्यय  इस  प्रकार  है  :--

 1989-90  89-90  17.07  करोड़  रु०

 1990-91  20.8  2  करोड़  रु०

 1991-92  ]-9  2  18.40  करोड़  रू०
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 विभिन्‍न  राज्यों  के  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  बेरोजगारों  की  संख्या  राज्यवार

 कितनी

 1991  तक  अधिसूचित  रिकतयों  की  संख्या  कितनी  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  रोजगार  उपलब्ध  कराये  गए
 ?

 श्रम  संत्रालय  में  उपमंत्रो  पषन  सिह  :
 30  1992  की  स्थिति

 के  देश  में  855  रोजगार  कार्यालय  कार्य  कर  रहे  थे  ।

 3।  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत

 यह  आवश्यक  नहीं  कि  वे  सभी  बेरोजगार  की  राज्यवार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 और  1991  से  1992  तक  की  अवधि  के  दौरान  अधिसूचित
 रिक्तियों  की  संख्या  तथा  रोजगार  में  लगा  7!  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  थी  :---

 संख्या

 (i)  अधिसूचित  रिक्तियां  624.6

 (ii)  रोजगार  में  लगाए  गए  350.1

 विवरण

 31-8-1992  की  स्थिति के  अनुसार  रोजगार  कार्यालयों के  चालू
 रजिस्टर  पर  व्यक्तियों  को  संख्या

 में  )

 राज्य|संघशासित  चालू  रजिस्टर
 स०

 |]  2

 |

 1

 राज्य

 आंध्र  प्रदेश

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  5.4

 3.  असम
 5.4

 4,  बिहार  3600.5

 5.  गोवा  3600.5
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 6.  गुजरात  1034.7

 7.  हरियाणा  635.2

 8.  हिमाचल  प्रदेश  478.9

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  130.3

 10.  कर्नाटक  1485.4  5.4

 केरल  3799.0

 12.  मध्य  प्रदेश  2032.7

 13.  महाराष्ट्र  -  3337.6

 14.  मणिपुर  203.8

 15.  मेघालय  24.3

 16.  मिजोरम  36.1

 17.  नागांलेंड  22.2

 18.  उड़ीसा  907.2

 19.  पंजाब  734.3

 20.  राजस्थान  890.3

 21.  सिक्किम

 22.  तमिलनाडु  3729.4

 23.  त्रिपुरा  178.5

 24...  उत्तर  प्रदेश  2655.3

 25.  पद्चिम  बंगाल  5187.7

 संघ  शासित  प्रदेश

 26.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  17.0

 27.  चंडीगढ़  161.4

 28.  दादर  और  नगर  हवेली  2.5

 29.  दिल्ली  904.4
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 30.  दमन  और  दीव  2.5

 31.  लक्षद्वीप  6.9

 32.  पांडिचेरी  131.1

 योग  :  37124.0

 टिप्पणी  :--1.  *इस  राज्य  में  कोई  रोजगार  कार्यालय  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  ।

 2.  हो  सकता  है  कि  पूर्णाकों  क ेकारण  आंकड़े  योग  से  मेल  न  खाएं  ।

 कोयले  का  आयात

 20  59.  श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डो  :  क्या  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  राज्य  सरकारों  को  उनके  ताप  ऊर्जा  केन्द्रों  के लिए  कोयले  के  सीधे  आयात

 हेतु  अनुमति  देने  पर
 विचार  कर  रही

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  विधियां  निर्धारित  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उस  मामले  में  राज्य  सरकारों  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमन्‍्त्रो  एस०बो०  :  से  कोयले  को  ओपन

 जनरल  लाइसेंस  )  के  अन्तर्गत  रखा  गया  है  और  इसे  देखते  हुए  भारत  सरकार  से  इसका
 आयात  किये  जाने  के  लिए  किसी  लाइसेंस/किसी  तरह  की  अनुमति  लेने

 की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 किन्तु  विद्यमान  दरों  पर  आयात  शुल्क  ऐसे  आयातों  पर  अदा  करना  पढ़ता  है  ।

 विद्युत  क्षेत्र  को  कोयले  की  आपूर्ति  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  वर्ष  1992-95  2-9  5  के  दौरान  कोयला
 कम्पनियों  ने  विद्युत  उपयोगिताओं  को  150  मि०  टन  की  आपूर्ति  किए  जाने  की  वचनबद्धता  की  थी  ।
 अप्रैल  से  92  की  अवधि  के  दौरान  कोयला  कंपनियां  इण्डिया  तथा  सिंगरेनी

 कोलियरीज  कम्पनी  लि०  ने  80.48  मि०  टन  की  आपूर्ति  जोकि  इस  अवधि  के  लिए  निर्धारित
 लक्ष्य  का  97.7%  थी  और  कोयले  की  आपूर्ति  वार्षिक  लक्ष्य  का  53.65%  कोयला  कंपनियां
 लक्ष्य  के  अनुसार  विद्यत  उपयोगिताओं  की  पूर्ण  आवश्यकताओं  को  पूरा  किए  जाने  का  विश्वास  है  ।
 वर्तेमान  हालातों  के  अन्तर्गत  विद्युत  गृहों  द्वारा  कोयले  का  आयात  किया  जाना  आवश्यक  प्रतीत  नहीं
 होता  किन्तु  तमिलनाडु  बिजली  बोर्ड  से  तथा  कर्नाटक  विद्युत  निगम  से  प्राप्त  निरन्तर  अ  नुरोधों  के
 कारण  इन  राज्यों  द्वारा  वित्त  मन्त्रालय  ने  2  मि०  टन  रियायती  आयात  शुल्कों  पर
 आयात  किये  जाने  की  अनुमति  दे  दी  है  ।

 भारतोय  जोवन  बीमा  निगम  द्वारा  असम  को  दी  गई  विश्तोय  सहायता

 2060.  श्री  प्रवीन  डेका  :  क्या  विस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  ।  ठ  5

 ्

 जे
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  31  1992  तक

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  विभिन्न  परियोजनाओं  के  लिए  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 उन  परियोजनाओं  के  नाम  क्या-क्या  हैं  जिनके  लिए  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने

 घनराशि  उपलब्ध  करवाई  है

 क्‍या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  असम  के  लोगों  को  मकान  और फ्लेट  खरीदने  के  लिए

 ऋण  देता

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  मंजूर  किये  गए  ऋणों  का  ब्यौरा  क्या

 (=)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मज्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्रो  दलबोर  :  और  जंसा  कि  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 और  हां  ।  विस्तृत  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 रुपय े)

 1989-90:  1990-9  1  199  1-9 2

 संख्या  राशि  संख्या  राशि  संख्या  राशि

 481  469.45  747.  660.20  750  719.13

 (8)  प्रइन  नहीं  उठता  ।  हु

 ओर

 विषरण

 असम  राज्य  में  किया  गया  निवेश

 क्रम  परियोजना  का  नाम  1989-90  1990-91  1991-92  2  1992-93  2-9 3
 सं०  तक को स्थिति 2

 तक  को  स्थिति  के

 अनुसार आक्टन 2 3 4 5 6 राज्य सरकार की 400.00 500.00 500.00 प्रतिभूतियां 2. भूमि विकास बेक ऋण-पत्र 8.00 +- - 3. राज्य बिजली बोडे न न 7.08 2.50
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 ]  2  3  4  ०5

 निम्नलिखित  को ऋण

 4.  राज्य  सरकार  की  न  न  126.00  2.27

 आवास  योजनाएं

 5.  शीषं  सहकारी  आवास  वित्त  40.00  --  —  0.50

 आवास  बोर्ड  और

 अन्य  प्राधिकरण

 6.  जल  आपूतति  योजनाओों  के  न  न
 —  0.44

 लिए  राज्य  सरकार

 जिला

 आदि

 7.  राज्य  सरकार  के  ऋण  न  न
 न+  2000.00

 निगमित  क्षेत्र

 8.  ऋणपत्र  और  93.69  22.80  507.42  --

 कम्पनियों

 सहकारी  और  निजी

 को  ऋण

 ईरान  को  सूतो  धागे  का  निर्यात

 2061.  श्रोमतो  वसुन्धरा  राजे  :  क्या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ईरान  को  सूती  घागे  का  निर्यात  की  भारी  गंजाइश

 यदि  तो  इस  दिशा  में  किन  संभावनाओं  का  पता  लगाया

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लिया  गयाਂ  है  अथवा  योजना-तैयार  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  अशोक  :  से  ईरान  को  निर्यात  किये

 जाने  वाले  वस्त्र  फाइबरों  का  योगदान  अच्छा
 नहीं  रहा  हैक्योंकि  यह  व्यापारिक  पूछताछ  पर  निर्मेर

 करता  सरकार  सभी  देशों  को  किए  जाने  वाले  निर्यात  को  उच्च  प्राथमिकता  देती  है  ।
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 कारों के आयात  पर  सोमा  शुल्क

 206 2.  श्रो  नोतोश  कुमार  :

 ओ  सुकदेव  पासवान  :

 क्या  वित्त  मनन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  हाल  ही  में  वातानुकूलित  कारों  क ेआयात  पर  लगने  वाले  सीमा  शुल्क
 में  कमी  करने  की  घोषणा  की

 यदि  तो  इन  कारों  के  आयातकों  को  आयात  शुल्क  काटने  के  बाद  किस  दर  से  सीमा

 शुल्क  देना  पड़ेगा

 दे  में  प्रत्येक  वर्ष  इस  प्रकार  की  कितनी  कारों  के  आयात  की  सम्भावना  और

 सीमा  शल्क  में  इस  कटौती  के  कारण  प्रति  वर्ष  कितने  रालस्व  की  हानि  होने  की  संभावना

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  रामेशबर  :  ओर  भारत  की  यात्रा

 करने  वाले  पर्यटकों  के  लिए  उपयुक्त  परिवहन  की  व्यवस्था  करने  के  उद्दं  श्य  पर्यटन  महानिदेशक

 द्वारा  अनुमोदित  राज्य  पर्यटन  वर्गीकृत  दूअर  परय्यंटक  परिवहन  संचालकों

 और  यात्रा-एजेंसियों  द्वारा  वातानुकलित  कारों  के  आयात  पर  पचास  प्रतिशत  के  हिसाब  से  रियायती

 आयात  शुल्क  लगाया  गया  है  जिसे  संपरिवरतंनीय-विदेशी  मुद्रा  में  अदा  किया  जाना  होता  है  ।

 रियायती  दर  पर  आयात  की  जाने  वाली  वातानुकलित  कारों  की  कुल  संख्या  तीन  सौ ८  >

 पचास  है  ।

 रियायती  शुल्क  पर  वातानुकूलित  कारों  के  आयात  के  कारण  कुल  मिला  कर  सीमा  शुल्क

 की  लगभग  चौंसठ  करोड़  रुपये  की  राशि  छोड़नी  पड़ेगी  ।  यह  राजस्व  हानि  आनुमानिक

 क्‍योंकि  शुल्क  रियायत  न  देने  से  सामान्यतः  वातानुकलित  कारों  का  बड़े  पैमाने  में  आयात  नहीं  होंगा  ।

 वाजिण्यिक  पोत  परिवहन  अधिनियम  1958

 2063.  श्री  संदोपान  भगवान  थोरात  :

 भी  शरत  चस्त्र  पटनायक  :

 क्या  जल-मूतल  परिवहन  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  वाणिज्यिक  पोत  परिवहन  अधिनियम  1958  में  संशोधन  करने  पर  विचार

 कर  रही

 यदि  तो  प्रस्तावित  संशोधनों  का  ब्यौरा  क्या  और

 252



 13  1914  लिखित  उत्तर

 यह  विधान  संसद  में  कब  तक  पुरःस्थापित  करने  की  सम्भावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जगदोश  :  हां  ।

 प्राथमिकता  के  आधार  पर  विचाराधीन  प्रस्तावित  संशोधन  भारतीय  जहाजों  के

 जहाजों  और  शेयरों  के  हस्तांतरण  तथा  बंधक  रखने  के  अधिकारों  आदि  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 आवश्यक  औपचारिकताएं  पूरी  होने  के
 बाद  विधेयक  को  अनुमोदन  के  लिए  संसद  में

 पुर:स्थापित  कि  था  जाएगा  ।

 ]

 रोजगार  कार्यालयों  में  पंजोकृत  अनुसूचित  जाति/अनुसू चित  जनजाति  के  उम्मोववार

 2064.  भरी  विलासराब  नागनाथराव  गुंडेवार  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्य-व।/र  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  अनसचित  जाति/अनुसूचित
 जातियों  के  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी

 पिछले  दो  वर्षों  में  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिलाया

 इन  व्यक्तियों  के  लिये  आरक्षित  पदों  की  संख्या  कितनी  और

 इन  आरक्षित  रिक्तियों  को  भरने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  :

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्रोी  पबन  सिह  :  और  31

 199 |  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  के  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित

 जनजातियों  से  सम्बन्धित  यह  अनिवाय॑  नहीं  कि  वे  सभी  बेरोजगार  की  राज्यवार

 संख्या  और  वर्ष  1990  और  1991  के  दौरान  नोकरी  में  लगाये  गये  इन  श्रेणियों  के  व्यक्तियों  की

 संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  पदों  और  सेवाओं  में  खुली  प्रतियोगिता  द्वारा  अखिल  भार  तीय

 आधार  पर  सीधी  भर्ती  के  लिए  11%  और  72%  रिक्तियां  क्रमशः  अ०जा०  एवं  अ०  ज०  जा०  के

 लिए  आरक्षित  हैं  ।  खुली  प्रतियोगिता  द्वारा  भर्ती  की  बजाय  अन्यथा  अखिल  भारतीय  आधार  पर

 सीधी  भर्ती  के  इन  दो  श्रेणियों  के लिए  आरक्षण  का  प्रतिशत  क्रमश  162%  और  73%

 स्थानीय/क्षेत्रीय  आधार  पर  ग्रुप  एवं  के  पदों  पर  सीधी  भर्ती  के लिए  आरक्षण  का  प्रतिशत

 सम्बन्धित  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों
 की

 अ०  जा०  और  अ०  ज०  जा०  की  जनसंख्या  के  अनुपात  में

 सरकार  द्वारा  आरक्षित  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  किये  गये  उपाय  निम्न  प्रकार  है  :--- (

 (i)  सरकार  ने  ग्रप  ग  एवं  घ  में  रिक्तियां  भरने  के  लिए  सीधी  भर्ती  के  सभी

 मामलों  में  अनारक्षण  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  ।  इसके  यदि  अ०  जा०/अ०
 ज०  जा»  के  उम्मीदवारों  के  लिए  आरक्षित  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  ये  उपलब्ध

 नहीं  तो  ये  रिक्तियां  अन्य  उम्मीदवारों  द्वारा  नहीं  भरी  जाएंगी  और  ब०

 अ०  ज०  जा०  उस्मोदबारों  द्वारा  उत्तरवर्ती  भर्ती  प्रयासों  में  भरने  के  लिए  रिक्त  रख्धी

 जायेंगी  ।
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 (7)  अ०  जा०/अ०  ज०  जा०  हेतु  विशेष  रूप  से  आरक्षित  बंक  लाग  रिक्तियां  भरने  के  लिए
 विशेष  भर्ती  अभियान  (1989,  1990  और  1991)  चलाए  जा  चुके  हैं  ।

 (४४)  उपयुक्त  अ०  ज०/अ०  ज०  जा०  के  उम्मीदवारों  की  अनुपलब्धता  के  कारण  ग्रेडों  में
 पदोन्नति  द्वारा  भरे  जाने  वाले  ऐसे  जिनके  लिए  सीधा  भर्ती  कोटा  निर्धारित

 में  अ०  जा०/अ०  ज०  जा०  के  उम्मीदवारों  की  भर्ती  में  आई  कमी  को  पूरा  करने  के

 ये  रिक्तियां  तब  तक  अ०  जा०/अ०  ज०  जा०  हेतु  सीधी  भर्ती  कोटे  में  अस्थायी
 रूप  से  डाल  दी  जाती  है  जब  तक  कि  फीडर  संवर्ग  के  अ०  जा०/अ०  ज०  जा»  के

 उपयुक्त  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं  हो  जाते  हैं  ।

 (iv)  अ०  जा०/ग०  ज०  जा०  के  उम्मीदवारों  की  भर्ती  में  सुधार  लाने  के  लिए  विभिन्‍न
 रियायतें  और  सुविधाएं  जैसे  ऊपरी  आथु  सीमा  में  परीक्षा|आवेदन  शुल्क  का

 मुगतान  करने  में  परीक्षा  में  बैठने
 क ेलिए  और  अधिक  अवसर  उपयुक्तता  के  स्तर

 में  रियायत  उपलब्ध  करायी  गयी  है  ।
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 ]

 राष्ट्रीयक्ृत  बंकों  में  गंर-सरकारो  निदेशक

 2065.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेवाकाल  समाप्त  होने  के  पश्चात्‌  अपने  पदों  पर  कार्यरत  गैर-सरकारी  निदेशकों  कौ
 संख्या  कितनी  और

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबीर  :  और  इस  समय  20  राष्ट्रीयक्ृत
 बेकों  के  बोर्डों  में  95  गैर-सरकारी  निदेशक  इन  सभी  निदेशकों  ने  अपना  तीन  वर्ष  का  कार्यकाल

 पूरा  कर  लिया  है  और  राष्ट्रीयकृत  बंक  एवं  प्रकीर्ण  *कीम  1970  और  1980  के

 उपबन्धों  के  अनुसार  अपने  उत्तराधिकारियों  की  नियुक्ति  लम्बित  रहने  के  कारण  अभी  भी  अपने  पदों

 पर  कार्य  कर  रहे  सरकार  ने  इनके  उत्तराधिकारियों  की  नियुक्ति  के  लिए  पहले  ही  कारंवाई  श्रू
 कर  दी  है  ।

 नरसहम  समिति  को  सिफारिश

 2066.  श्री  सी०  श्रीनिवासन  :

 कुमारी  पुष्पादेवी  सिह
 :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ॥  नरसिहम  समिति  की  किन-किन  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  गया  है  और

 लागू  किया  गया

 समिति  की  किन-किन  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  अभी  भी  विचार  किया  जाना  शेष

 और

 सिफारिशों  को  तेजी  से  लागू  कराने  क ेलिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  भथथवा  उठाए

 जाएंगे  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :
 से  समिति  की  सिफारिशों  के

 अनुसरण  में  किए  गए  प्रयासों  में  निम्नलिखित  शामिल  है  :  सांविधिक  नकदी  अनुपात  और  प्रारक्षित  नकदी

 अनुपात  में  ब्याज  दर  संरचना  का  सरलीक  पंजी  पर्याप्तता  मानदण्डों  से  सम्बन्धित  मानदण्डों

 का  आय  का  पता  लगाना  और  प्रावधानों  सम्बन्धी  तुलन  पत्र  तथा  लाभ  और  हानि
 फार्मेट  में  संशोधन  ताकि  उसे  और  सुस्पष्ट  बनाया  जा  शाखा  लाइसेंसिंग  के  लिए  भारतीय  रिजवे

 बेक  के  मार्गनिदं शों  का  आई०  एफ०  सी०  आई०  को  एक  कम्पनी  के  रूप  में  परिवर्तित  करने

 सम्बन्धी  पंजी  बाजार  को  उदार  बनाने  सम्बन्धी  उपाय  भारतीय  प्र
 तिमूति  और

 एक्सचेंज  बोर्ड  को  सांविधिक  शक्तियां  प्रदत्त  विभिन्‍न  म्यूचुअल  फण्डों  के  साथ  कर  सम्बन्धी

 रियायतों  में  समान  बर्ताव  आदि  ।  सरकार  ने  समिति  की  सिफारिशों  को  चरणबद्ध  रूप  से  लागू  करने

 का  निर्णय  लिया  है  ।
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 यू०  एन०  लाइनर  कोड

 2067.  श्रो  अनन्तराव  देशमुख  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  यू०  एन०  लाइनर  कोड  में  अनुरूप  भारतीय  नौवहन
 कम्पनियों  को  सपोर्ट  '  प्राप्त  कराने  के  लिए  एक  क  नून  बनाने  का  है  ;  और

 यदि  तो  प्रारूप  कांनून  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  यू०  एन०

 लाइनर  कोड के  प्रावधानों  को  कानन  क॑  जरिए  अथवा  किसी  अन्य  तरीके  से  लागू  करने  सम्बन्धी

 जिस  प्रस्ताव  को  सरकार  ने  1986  में  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकृति  दी  सरकार  अब  उस  प्रस्ताव

 पर  विचार  कर  रही  है  ।

 यू०  एन०  लाइनर  कोड  के  प्रावधानों  को  लागू  करने  के  लिए  तैयार  किए  कानून  की

 मुख्य  विशेषताओं  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  प्रावधान  किए  गए  हैं  :--

 ($)  लाइनर  कोड  पर  संयुक्त  राष्ट्र  समझौते  के  प्रावधानों  को  विनिदिष्ट  करने  की

 जो  लाइनर  शिपर्ज  संस्थाओं  तथा  सामान्य  वाहकों  पर  लागू

 (४)  भारतीय  जहाजों  के  लिए  कार्गो  का  40%  भाग  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  स्कीम  बनाने

 की

 (iii)  कुछेक  द्विपक्षीय  नौवहन  समझौतों  को  अलग  करने  और  शिपिंग  जाइनां  और  व्यापार

 के  हित  में  किसी  देश  को  भेजे  जाने  वाले  अथवा  किसी  देश  श  आने  वाले  कार्गो  अथवा

 शिपमेंट  को  छट  देने  की  और

 (iv)  लाइनर  कास्फरेंस  के  सम्बन्ध  में  कुछेक  पाबंदियां  और  पंजीकरण  तथा  पंजीकरण  को

 रदद  करने  सम्बन्धी  अन्य  मामले  ।

 कृषि  और  ग्रामीण  ऋण  सहायता  योजना  के  अन्तगंत  दी  गई  राशि

 2068.  श्री  लाल  बाब्‌  राय

 श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी

 श्री  लक्ष्मी  नारायण  मणि  त्रिपाठी

 श्री  राम  टहल  चौधरी  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृषि  और  ग्रामीण  विकास  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  बेंक  द्वारा  आज  तक  कृषि  और  ग्रामीण

 ऋण  सहायता  योजना  1990  के  अन्‍्तगंत  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  राशि  दी

 प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  राशि  दिया  जाना  अभी  शेष

 शेष  राशि  दिये  जाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 ao
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 प्रत्येक  राज्य  को  कब  तक  शेष  राशि  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  दिनांक  16-11-19  की  स्थिति

 के  अनुसार  प्रत्येक  राज्य  में  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंके  )  की  मार्फत  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बंकों  और  सहकारी  बंकों  को  अनुदान  और  ऋणों  के  रूप  में  करषि  और  ग्रामीण  ऋण  राहत
 आर०  डी०  1990  के  अन्तर्गत  मंजूर  और  जारी  की  गई  राशियों  का  ब्यौरा

 विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 से  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंक  ने  सभी  राज्य  सहकारी  राज्य

 भूमि  विकास  बेंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बकों  को  उनके  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई
 राहत  की

 प्रतिशत  जांच  करने  और  अपात्र  उधारकर्ताओं  के  सम्बन्ध  में  दावों
 को  निकाल  देने  के  पश्चात्‌  संशोधित

 दावों  को  मेजने  को  कहा  सहकारी  समितियों  से  अन्तिम  दावों  सम्बन्धी  विवरणों  की  प्राप्ति  के

 पश्चात  अगली  राशि  के  जारी  करने  पर  विचार  किया

 260
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 क्र  फफ  प्फ््-ऑपभ.भऑपऑउच॒००  ््््््-््््ः

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  उपमार्ग  का  निर्माण

 2069.  श्री  गया  प्रसाद  कोरो  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  199  2-93  तथा  आठवीं  योजनाअवधि  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  बनाए  जाने

 वाले  उपमार्गों  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और  वर्ष

 1992-93  2-9  3  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  संस्वीकृत  किए  जाने  वाले  बाईपासों  के  राज्यवार  ब्यौरे

 संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  क्षेत्र  सड़क  कार्यक्रम  के  लिए  निर्धारित

 निधियां  देश  में  मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  कार्यों  के लिए  मुश्किल  से  पर्याप्त  होंगी  ।  इस  इस

 स्थिति  में  योजना  के  दौरान  संस्वीकृति  के  लिए  प्रस्तावित  और  बाईपासों  के  ब्यौरे  बतलाना

 कठिन  है  ।

 विधरण

 क्रम  राष्ट्रीय  राजमार्ग  राज्य  बाईपासों  का  नाम  अनुमानित  लागत

 संख्या  संख्या  ॥  रु०  )

 1  2  3  4  5

 ]  10  हरियाणा  रोहतक-केवल  भूमि  का  2.00

 अधिग्रहण

 2  22  हिमाचल  प्रदेश  शिमला  2.00

 3  22  +>यथोपरि---_  बारोग  2.00

 4  22  कुल्लू  20.00

 5  17  केरल  कालीकट  8.60

 और  नीलू  थोडू  पुल

 6.  47  किलोन  फेज-ा  2.50

 7.  47  त्रिवेन्द्रम-नयातिनकारा  16.00

 चे०  5600-10250  एम  और

 ओकुलम  पुल  तथा  रोड  ओवर  ब्रिज

 का  निर्माण

 8.  ३  मध्य  प्रदेश  इन्दौर  बाईपास  68.30

 9.  6  विश्वनाथ  पुल  सहित  दुर्ग  15.50

 10.  7  जबलपुर  11.65
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 पश्चिम  बंगाल

 —_—_—  ऊजयाजयए  ——

 पिछड़े  राज्यों  के  विकास  हेतु  विशेष  कोय

 2070.  भी  मुल्युन्जय  नायक  :  कया  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लिखित  उत्तर
 —— —---—

 हर  5

 पेठ  1.00

 इम्फाल  केवल  भूमि  अधिग्रहण  5.00

 शिलांग--केवल  भूमि  अधिग्रहण  7.00

 जवई  0.70

 विलानोर  1.00

 गुरुदासपुर  4.13

 उदयपुर  3.00

 नामाक्कल--केवल  भूमि  अधिग्रहण  1.00

 रोड  ओवर  ब्रिज  सहित  कोयम्बतूर  15.00

 शाहजहांपुर  8.00

 रोड  ओवरब्रिज  सहित  7.00
 इटावा  फेजना

 रोड  ओवरब्रिज  सहित  19.00
 फैजाबाद  फेजना

 बस्ती  फंजना  5.50

 बाराबंकी  केवल  भूमि  अधिग्रहण  2.00

 शांतिपुर  3.00

 क्‍या  सरकार  पिछड़े  राज्यों
 के

 विकास  हेतु  कोई  विशेष  कोष  बनाने  पर  विचार  कर  रही
 और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विक्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शास्ताराम  :  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।
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 ]
 न  जब्त  किया  गया  सामान

 2071.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  जल-भूतल  परिणहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ह

 क्‍या  कलकत्ता  पत्तन  पर  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  जब्त  काफी  माल  बगर  दावे  के

 पड़ा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कलकत्ता  पत्तन  न्यास  को  वर्षों  से  पड़े  इस  सामान  के  किराये  के  रूप  में  कितनी
 क्षति  हुई  और

 सरकार  द्वारा  इस  माल  की  नीलामी  करने  ओर  भविष्य  में  ऐसे  माल  के  जमा  न  होने
 देने  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और

 कलकत्ता  पत्तन  न्यास  के  अनुसार  कलकत्ता  गोदी  प्रणाली  पर  पड़े  हुए  लावारिस  और  जब्त  किये  गए
 कार्गो  की  मात्रा  क्रमशः  5,557  मिट्रिक  टन  ओर  4,085  एम०  टी०

 और  इसमें  ऐसे  कार्गों  का  निपटान  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  पत्तन  न्यास  को

 उसका  उचित  हिस्सा  देते  हुई  बोली  लगाकर  किया  जाता  है  ।  जब्त  कार्गो  के  निपटान  के  लिए  कलकत्ता

 कस्टम  हाउस  में  एक  विशेष  निपटान  अभियान  आयोजित  किया  गया  इस  स्तर  पर  यह  बताना

 संभव  नहीं  है  कि  घाटा  कितना;हुआ  ।

 नई  आर्थिक  उदार  नोतियां

 2072.  श्री  जाज  फर्नांडोज

 श्री  मनोरंजन  भप्रक्‍त

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  बहुपक्षीय  संस्थानों  से  अपनी  नई  आथिक  उदार  नीतियों  के  लिए

 समर्थन  देते  रहने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  कया  सरकार  की  इन  नीतियों  को  स्वदेशी  और  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  से

 प्रोत्साहन  मिला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  :  से  अपधादस्वरूप

 पोषण  संबंधी  हमारो  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  बहुप  क्षीय  संस्थानों  से  त्वरित-संवितरण

 संसाधनों  का  सहारा  लेना  सरकार  के  बृहत्‌ू-आथिक  शुद्धिकरण  कार्यक्रम  और  संरचनात्मक  सुधारों  का

 एक  अनिवाय॑  अंग  रहा  इस  संबंध  भारत  सहायता  संघ  ने  ठोस  वचनबद्धताएं  प्राप्त  हुई  हैं

 कि  विदेशी  सहायता  की  वचनबद्धताओं  पर  विचार  करने  के  लिए  वा्षिक  आधार  पर  आयोजित  की
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 जाती  जून  1992  में  पैरिस  में  हुई  संघ  की  पिछली  बैठक  में  बहुपक्षीय  संस्थानों  से  प्राप्त  हुई
 वचनबद्धताओं  और  उनके  त्वरित  संवितरण  संबंधी  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गए  हैं  ।

 विवरण

 पेरिस  में  24-?6  !992  को  भारत  सहायता  संघ  की  हुई  बंठक  में

 बहुपक्षोय  दायाओं  द्वारा  को  गई  बचनबद्धताएं

 द्विपक्षीय  दानी  जोड़  त्वरित  संवित्तरण  संबंधी

 दानी  की  करेंसी  अमरीकी  डालर  दानी  की  करेंसी  अमरीकी  डालर

 )  )  )  )

 ॥  2  3  4  5

 बेल्जियम

 कनाडा  54.00  45.30  24.00  20.13

 डनमार्क  250.00  41.98

 फ्रांस  631.50  121.44

 जम॑नी  552.  30  358.60  209.60  13610

 इटली  860.00  73.57

 जापान  115908.00  926.00  33.09  264.32  32

 निदरलंड  190.00  109.76  70.00  40.44

 स्वीडन  470.00  83.93

 नार्वे  140.00  23.10

 स्वीटजरलेंड
 46.00  32.56  45.00  32.56

 यू०  के०  185.00  5.00  351.04  20.00  37.95

 यू०  एस०  ए०  165.00  125.00

 उपजोड़  :  2332.28  656.50
 नाप  पण।फ।णफ।फणएण  अअ्२्फ6४6७७6अअऋकअअअडअ 5  -
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 2  3  4  5

 ए०  डी०  बी०  1250.00  400.00

 ई०  ई०  सी०  120.00  158.30  77.00  101.60

 आई०  बी०  आर०

 आई०  डी०  ए०  3000.00  600.00

 आई०  एफ०  ए०  डी०  25.00  18.00

 नोराडिक  बंक  60.00  15.00

 यू०  एन०  सिस्टम  220.00

 आई०  एफ०  सी०  150.00

 उपजोड़  :  4863.30  1134.60

 जोड़  :  7195.58  5.58  1791.10

 न नीनीोनुवी  कल  ी+++.._ल___.__त_न्‍स्‍ंिनेन३ि  बस  ना  तार  55  न  «नी तत  तीन  ड़  $e

 इसके  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ने  बताया  कि  उच्च  ऋण  किश्त  वेकल्पिक  सुविधा  के

 अंतगंत  1.6  करोड़  डालर  का  संवितरण  भी  किया  जाएगा  ।

 डो०  टी०  सी०  में
 स्वेच्छिक  सेवानिवृत्ति

 योजना

 2073.  श्री  हस्नान  मोल्लाह

 श्रोमतो  भावना  चिखलिया

 श्रो  देवो  बकस  सिह  :

 शो  बलराज  पासो  :

 भ्रो  मदन  लाल

 शो  गुरुदास  कामत  :

 ही  रास  कृष्ण  कुसारिया  :

 क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बीच  डी०  टी०  सी०  के  कमंचारियों  के  लिए  स्वेच्छिक  सेवानिवृत्ति

 योजना  शुरू  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  ले  लिया
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 यदि  तो  इस  योजना  के  अन्तगंत  दिये  जाने  बाले  प्रस्तावित  प्रोत्साहनों  का  ब्यौरा  क्या

 और

 इस  योजना  के  परिणामस्वरूप  कितने  कमंचारियों  के  कम  होने  की  सम्भावना  है  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  भो  जगदोश  :  हां  ।

 योजना  के  स्वेच्छिक  सेवानिवृत्ति  का  बिकल्प  देने  वाला  कमंचारी

 लिखित  घन  वापसी/मभ्‌  गतानों  का  पात्र  होगा  :--

 (1)  उस  पर
 लागू  भविष्य  निधि  संबंधी  नियमों  के  उसके  भविष्य  निधि  खात  में

 बकाया  राशि  ।

 (ii)  उस  पर  लागू  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  नियमों  के  उसे  मना  की  गई  छुट्टियों
 तथा  संचित  अजित  छुट्टियों  के  नकद  म्‌गतान  जैसे  कि  वह  सेवानिवृत्ति  के  सामान्य

 नियमों  के  अघीन  संवानिवृत्त  हुआ  हो  ।

 (iii)  उस  पर  लागू  ग्रेच्यूटी  मुगतान  अधिनियम  अथवा  दिल्ली  परिवहन  निगम के  ग्रेच्यूटी
 नियमों  के  अनुसार  ग्रेच्यूटी  ।

 उसकी  नि  युक्ति  की  शर्तों  के  अलग-अलग  मामलों  में  यथा  लागू  तीन  महीने  के
 नोटिस  का  वेतन  ।

 (५)  सेवा  के  पूरे  किए  गए  प्रत्येक  वर्ष  के  लिए  डेढ़  महीने  के  मूल  वेतन  और  महंगाई  भत्ते  के

 बराबर  अनुग्रह  राशि  का  मुगतान  परन्तु  यह  राशि  उस  राक्षि  से  अधिक  नहीं  होगी  जो

 सेवानिर्वा
 त्ति की  सामान्य  ताे

 >  ले
 बची  सेवा

 बे
 रे  महीनों  को

 पेवानिवृत्ति
 की

 सामान्य  ताशेख
 से  पहले  बची  सेवा  के  पूरे  महीनों  को  एक  महीने  के

 वेतन  से  गुणा  करने  पर  बनंगो  ।

 कमंचारी  और
 उसके  परिवार

 के
 जिसमें

 उसकी  पत्नी/पति  और  आश्रित  सदस्य

 आमिल  है  उसके  तंनाती  के  स्थान  से  भारत  में  उस  स्थान  तक  जहां  वह  निवास  करना

 उसकी  पात्रता  की  श्रेणी  के  अनुसार  यात्रा  हेतु  व्यय  ।

 इस  स्कीम  के  कार्यान्वित  होने  तक  कर्मचारियों  को  ठीक  संख्या  बतला  पाना

 संभव  नहीं  है  ।

 सरकारों  द्वारा  एन०  आर०  आई०  ब्रांड  जारी  किया  जाना

 2074.  डा०  ए०  के०  पटेल  :

 श्री  एन०  जे०  राठवा

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  विभिन्‍न  राज्यों  सं  एन०  आर०  आई०  ब्रांड  को  जारी  करने

 संबंधी  अनुमति  दिए  जाने  के  अनुरोध  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  ऐसे  राज्यों  के-नामों  सहित  तत्संबंधी  थ्वौस  क्या  ओर

 इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?
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 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बर  :  हां  ।

 आंध्र  प्रदेश  और  केरल  की  सरकारों  से  अनिवासी  भारतीय  बाण्ड  जारी  करने

 की  अनुमति  देने  सम्बन्धी  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  को  सूचित  कर  दिया  गया  है  कि  ऐसे  अनुरोध  स्वीकार  नहीं  किए
 जा  सकते  ।

 पश्चिम  ब्रंगाल  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेलिए  धनराशि

 207  5.  डा०  असीम  बाला  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 )  केन्द्रीय  सरकार  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  लिए  धनराशि  उपलब्ध  कराये  जाने  के  संबंध

 में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  कोई  पत्र  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-मूतल  परिबहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  हां  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  सामान्य  राष्ट्रीय  राजमार्ग  कार्यों  क ेलिए  2190.00  लाख

 रु०  तथा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  बाह्य  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  लिए  780.00  लाख  रुपये  की

 अतिरिक्त  राशि  के  लिए  अनुरोध  किया  है  ।

 चालू  वित्त  बषं  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 क ेलिए  अल्प  आवंटन  के  कारण  पश्चिम

 बंगाल  सहित  अन्य  राज्य  सरकारों  की  अतिरिक्त  मांगों  को  पूरा  करना  संभव  नहीं  है  ।

 बंगा  पीड़ितों  को  ऋण

 2076.  श्री  मदन  लाल  खुराना
 :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  1984  के  दंगा  पीड़ितों  को  उनके  पुनर्वास  हेतु  ऋण  दिए  गए  और

 यदि  तो  दिल्‍ली  और  देश  के  अन्य  भागों  में  प्रभावित  परिवारों  को अब  तक  कितनी

 राशि  वितरित  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  हां  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  1984  के  दंगा  प्रभावित  ऋणकर्त्ताओं  को  बेकों  ने

 18,180  मामलों  में  79.74  करोड़  रुपयों  की  घनराशि  के  ऋण  स्वीकृत  किये  जिसमें  से  सम्पूर्ण
 देश  में  1988  की  स्थिति  के  अनुसार  16,704  मामलों  में  68.42  करोड़  रुपए  की  धनराशि

 संवितरित  की  गई  थी  ।

 दिल्ली  में  6904  मामलीं  में  बकों  मे  35.15  करोड़  रुपए  की  धनरांशि  स्वीकृत  की

 जिसमें  से  6086  मामलों  में  30.29  करोड़  रुपए  की  धनराशि  संवितरित  की  गई  थी  ।
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 भारतीय  वायुसेना के  लिए  पुराने  लड़ाकू  किसान

 2077.  श्री  सत्य  देव  सिह  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  वायुसेना  के  पुराने  आयातित  लड़ाक्‌  विमानों  में  सुधार  करने

 हेतु  कोई  निर्णय  लिया  है

 यदि  ठो  क्या  इस  उद्देश्य  हेतु  विशेषज्ञों  की  कोई  समिति  गठित  की  गई

 क्‍या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  और

 इस  संबंध  में  समिति  ने  मुख्य  क्या-क्या  सिफारिश  पेश  क

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  से  सरकार  द्वारा  गठित  समिति  ने  भारत  में  निर्मित

 युद्धक  वायुयानों
 का  दर्जा  बढ़ाने  की  व्यवहायँता  पर  विचार  किया  है  ।  इस  समिति  ने  यह  ध्षिफारिश

 की  है  कि  युद्धक  वायुयानों  का  दर्जा  वढ़ाने  के  प्रस्ताव  की  व्यवहायंत्ा  और  लागत  प्रभाविता  मालूम
 करने  के  लिए  इस  पर  और  आगे  अध्ययन  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 ]
 विदेशी  पूंजी  निवेश  के  लिए  कर  सम्बन्धो  छूट

 2078.  डा०  लक्ष्मी  नारायन  पाण्डय  :

 श्रीमती  दीपिका  एच०  टोपीवाला  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चीन  तथा  कुछ  अन्य  दक्षिण-पूर्वी  एशियाई  देछों  जो

 सीधे  विदेशी  पूंजी  निवेश  के  लिए  भारत  के  सक्षम  प्रतिस्पर्द्धी  दी  गई  कर  संबंधी  रियायतों  के  अनुरूप

 भारत  में  विदेशी  पूंजी  निवेश  के  संबंध  में  अपनी  कर  संबंधी  नीति  की  पुनरीक्षा  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशधर  :  से  कर-नीतियों  को  तैयार

 करते  समय  सरकार  द्वारा  दूसरे  देशों  की  कर  प्रणालियों  के  विभिन्‍न  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 है  ।  यह  निरंतर  चलने  वाली  एक  प्रक्रिया

 सावंजनिक  क्षेत्र  में  बंकों  को  इक्विटो  पूंजी  में  सरकारो
 क्षेत्र  की इकाइयों  की  भागीदारी

 2079.  श्री  गुरुवास  कामत  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवे  बंक  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  की  इक्विटी  पूंजी  में  सरकारी  क्षेत्र

 की  इकाइयों  की  भागीदारी  को  अनुमति  देने  हेतु  एक  फार्मूला  प्रस्तावित  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 अत

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर
 :

 नहीं  ।

 प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 समाचारपत्र  उच्चोग  के  लिए  पेंशन  योजना

 2080.  श्री  संयद  शाहबुद्दीन
 :  क्या  श्रम  मंत्री  !2

 1992  के  तारांकित  प्रइन  संख्या
 517  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  भविष्य  निधि  में  अंशदाताओं  और  समाचारपत्र  और  अखबारी  कागज  के

 चारियों  के  लिए  पेंशन  योजना  शुरू  करने  हेतु  सेंट्रल  बोर्ड  ऑफ  ट्रस्टीज  ऑफ  एम्पलाइज  प्रोवीडेंट  फंड

 की  सिफारिशें  मान  ली  गई

 यदि  तो  यह  योजना  कब  तक  शू  रू  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 इस  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या-क्या  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्रोी  पवन  सिह  :  मंचारी  भविष्य  निधि  के

 केन्द्रीय  न्‍यासी  बोर्ड  द्वारा  इस  संबंध  में  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  को  अभी  निर्णय  लेना

 नहीं  उठता  ।

 प्रस्तावित  पेंशन  योजना  में  स्थायी  तौर
 पर  पूर्ण  विकलांगता

 जैसी  आकस्मिकता  में  पेंशन  अदायगी  की  व्यवस्था  है  ।

 स्टेट  बेक  आफ  मंसूर  फो  शेयर  देने  फे  वायदे  को  जांच

 2081.  श्री  बी०  राजरवि  धर्मा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  स्टेट  बंक  ऑफ  मैसूर  को  शेयर  देने  के  वायदे  में  हुई  तथाकथित

 अनियमितताओं  की  जांच  के  लिए  कोई  समिति  गठित  की

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  समिति  के  निष्कर्ष  क्‍या  औः

 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का

 विचार  हैं

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  नहीं  ।  स्टेट

 बंक  आफ  मैँसर  ने  सूचित  है  कि  बंगलौर  शेयर  बाजार  ने  अगस्त  1992  में  एक  दो  सदस्यीय

 समिति  का  गठन  किया  था  ।  बताया  जातः  है  कि  उक्त  समिति  ने  मंसरस  सत्य  प्रकाश  एण्ड  कम्पनी  और

 मैससे  मेगा  स्टाक्स
 नामक  दो

 फर्मो  द्वारा  प्रस्तुत  दस्तावेजों
 की

 जांच  की  1992  में

 प्रस्तुत  अपनी  रिपोर्ट  में  समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  बताया  है  कि  मैसर्स  सत्य  प्रकाश  एण्ड

 कम्पनी  ने  मद्रास  सीमेंट  लि०  के  मैरसासं  मेगा  स्टाक्स  के  एक  भागीदार  श्री  नागराज  के  नाम  से  घारित

 20  इक्वबिटी  शेयरों  जिनके  अन्तरण  की  मीयाद  समाप्त  हो  गयी  स्टेट  बेंक  आफ  मंसूर  के
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 पास  गलत  ढंग  से  रिगवी  रखा  आगे  की  अपेक्षित  कारेंवाई  रिपोर्ट  पर  अनुवर्ती  कारंवाई  के
 कप  अत  है मूल्यांकन  के  पश्चात्‌  ही  की  जाएगी  ।

 शेयर  बाजार  में  अनियमितताओं  के  रोकने  हेतु  किये  जाने  वाले  उपाय

 208  2.  श्री  रवि  राय

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :

 क्या  किस  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  को  शेयर  बाजार  में  अनियमितताओं  को  रोकने
 के  लिए  आवश्यक  कदम

 उठाने  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  प्रतिभ्रूति  और  विनिमय  बोर्ड  की  ओर  से  कुछ  सुझाव  मिले

 की  ओर  से  1991  से  प्राप्त  ऐस  सुझावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इनमें  से  प्रत्येक  सुझाव  पर  कया  कायंवाही  की  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्वर  :  से  अधिक  महत्वपूर्ण  सुझावों

 एवं  उन  पर  की  गयी  कारंवाई  को  दर्शाते  हुए  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 व्यिरण

 (1)  ने  सुझाव  दिया  था  कि  यह  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  बम्बई  स्टाक  एक्सचेंज
 को  प्रतिभूतियों  में  टनं-ओवर  के  परिणाम  एवम्‌  प्रतिमृतियों  में  कारोबार  की  बकाया

 स्थिति  पर  को  दैनिक  रिपोर्ट  भेजने  के  सम्बन्ध  में  जारी  किये  गए  सरकारी

 अनदेशों  को  इन  एक्सचेन्जों  के  द्वारा  पूरी  तरह  से  पालन  हो  ।

 यह  सुझाव  मान  लिया  गया  था  और  तदनुसार  बम्बई  स्टॉक  एक्सचेंज  और

 कलकत्ता  स्टॉक  एक्सचेंज  को  अनुदेश  जारी  कर  दिये  गए  थे  कि  वे  अपेक्षित  आंकड़े
 को  उपलब्ध  करायें  ।

 (2)  ने  31  1992  के  अपने  पत्र  में  इंगित  किया  था  कि  यदि  मौजूदा $।

 सट्टे  बाजी  गतिविधियां  स्टॉक  एक्सचेंज  में  जारी  रखी  जाती  हैं  तो  ऐसी  सम्भावना  है
 कि  निकट  भविष्य  में  पृ  जी  बाजार  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  ने  यह  सुझाव
 दिया  था  कि  यह  मंत्रालय  बम्बई  स्ट्रॉक  एक्सचेंज  के  प्रशासन  पर  गम्भीरता  से
 मिगरानी  रखे  और  आवश्यक  निर्देश  जारी  करे  ।

 को  दिनांक  4  1992  के  पत्र  द्वारा  यह  सलाह  दी  गयी  थी  कि
 बह  अपने  30  1992  के  अध्यादेश  के  प्रख्यापन  तथा  2
 1992  को  बोर्ड  की  स्थापना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  शेयरों  में  कारोबार  को  नियमित

 करने  के  लिए  समुचित  कारंवाई  करे  ।

 (3)  के  चेयरमैन  तथा  अन्य  स्टाक  एक्सचेन्ज  के  अध्यक्षों  के  साथ  28  1992

 को  वित्तमंत्री  द्वारा  ली  गई  बैठक  के  लिए  ने  निम्नलिखित  पदों  का  सुझाव
 दियाथा  :

 निगमित  सदस्यता
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 दलानों  के  लिए  पूंजी  पर्याप्तता  मानक

 समान  और  लम्बे  कारोबारी  (3

 लघुत्तम  निपटान  अवधि

 (=)  दलालों  की  किताबों  और  रिकार्डों  का  प्रभावी  निरीक्षण

 निवेशक  शिकायतों  का  शीघ्रता  से  समाधान

 तुरन्त  पंच-फेसला

 इनसाइडर  ट्रेडिग  एवं  मूल्य  की  कृत्रिम  घट-बढ़  पर  रोक  लगाना  ।

 बेठक  में  चर्चा  के  वित्तमंत्री  ने  प्रमुख  स्टाक  एक्सचेन्जों  के  अध्यक्षों  को  स्टाक  एक्सचेन्जों
 में  प्रथाओं  और  प्रक्रियाओं  में  आवश्यक  Tat  को  तत्काल  आरम्भ  करने  के  लिए  उन्होंने

 क्षेयरमेन  से  स्टाक  एक्सचेन्जों  में  सुधारों  के  एक  प्रगति  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  को  भी
 कहा  ।  -

 ]

 उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  रेशम  के  डिपो

 083.  श्री  छेदी  पासवान  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेशम  के  डिपो  स्थापित  करने  हेतु  क्या  मानदण्ड  अपनाये  जाते

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  रेशम  के  डिथुओं  की  कमी

 1992  तक  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  में  पृथक-पृथक  रूप  से  रेशम  के

 कितने  डिपो  और

 इन  राज्यों  में  रेशम  के  डिपुओं  की  संख्या  बढ़ाने  के
 लिए  सरकार  द्वारा  कया  प्रयास  किए

 गए

 शस्त्र  मंत्रालय  के  र,ज्य  मंत्रों  अशोक  :  9५  रेशम  उत्पादन  राज्य

 का  विषय  होने
 के  कारण  यान  की  सप्लाई  तथा  कोसों  की  खरीदारी  करने  के  लिए  रेशम  डिपो  संबंधित

 राज्य  सरकारों  द्वारा  चलाए  जाते  हैं  ।  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  टसर  कोसों  और  यान॑  तथा  घिचा

 याने  के  लिए  ही  चाइबासा  में  कच्चे  माल  का  वंक  चला  रहा  है  जिसका  डिपो  नाथनगर

 में  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  रेशम  डिपो  की  कोई  कमी  होने  के  बारे  में  कोई  सूचना  प्राप्त

 नहीं  हुई  है  ।

 इस  सबंध  में  यदि  राज्य  सरकारें  यह  महसूस  करती  है  कि  रेशम  डिपो  की  संख्या  बढ़ानी

 है  तो  उसकी  कार्रवाई  वह  स्वयं  करेंगी  ।  इसके  अतिरिक्त  भारत  सरकार  भी  समय-समय  पर  अपने

 नीति  परक  उपाओं  से  हस्तक्षेप  करती  है  ताकि  देश  में  रेशम  और  रेशम  याने  की  उपलब्धता  में  सुधार
 लाया  जा  सके  ।
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 विकलांग  व्यक्ति

 2084.  श्रो  बिलास  राव  नागनाथराव  गुंडेवार  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे

 )  देश  में  राज्यवार  विभिन्‍न  रोजगार  कार्यालयों  में  कितने  विकलांग  व्यक्ति  पंजीकृत

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्रदान  किया

 इनके  लिए  कितने  पद  आरक्षित  किए  गए  और

 इन  आरक्षित  पदों  को  भरने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  पवन  सिह  :  3।  1991  की
 स्थिति  के  अनुसार  देश  के  विभिन्‍न  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  विकलांग  यह  अनिवार्य

 नहीं  कि  वे  सभी  बेरोज  गार  हों  की  संख्या  संलग्न  विवरण  में  द्‌  यी  गई  है  ।

 1990  और  1991  के  दौरान  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  नौकरियों  में  लगाये  गए
 विकलांग  व्यक्तियों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  थी  :-

 उ्क्क्त

 |

 1990  -
 393

 1991  4599

 केन्द्रीय  सरकार  और  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  अधीन  ग्रुपग  और  घ  के  तीन

 प्रतिशत  सिविल  पद  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  कान  और  शारीरिक  रूप  से  -

 विकलांग  प्रत्येक  के  लिए  एक  के  लिए  आरक्षित  हैं  ।

 केन्द्रीय  केन्द्रीय  सावं  जैनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  और  बंकों  आदि  के  सम्बन्ध  में

 विकलांगों  के  लिए  आरक्षित  ग्रुप  ग  और  घ  के  बंकलॉग  को  भरने  के  लिए  तीन  विशेष  भर्ती  अभियान

 चलाये  जा  चुके  हैं
 ।  इसके  सभी  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशो ंके  प्रशासनों  से  भी

 अनुरोध  किया  गय  है  कि  वे  अपने  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  में  विशेष  भर्ती  अभियान  चलाकर

 विकलांगों  के  लिए  आरक्षित  रिक्तियां  भरें  ।

 1  2  3
 ह

 _  कफ  नननन्नपयय।यपय।ण।ई।ण।/।/,य।/।/प  पिपयपभपझशण।।ण।।णणएईण।ए जज

 राज्य ] आंध्र प्रदेश 4!.7 2 मदरुणाचल प्रदेश है
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 1  2

 3.  असम

 4...  बिहार

 5.  गोवा

 6...  गुजरात

 7.  हरियाणा

 8...  हिमाचल  प्रदेश

 9...  जम्मू  और  कश्मीर

 10...  कर्नाटक

 11.  केरल

 12,  मध्य  प्रदेश

 13.  महाराष्ट्र

 14...  मणिपुर

 15.  मेघालय

 16.  मिजोरम

 17...  नागालंड

 18.  उड़ीसा

 19.  पंजाब

 20...  राजस्थान

 21...  सिक्किम

 22...

 23.  त्रिपुरा

 24...  उत्तर  प्रदेश

 25...  परिचमी  बंगाल

 संघ  शासित  प्रदेश

 26  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह

 15.5

 24.7

 16.4

 21.1
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 1  2  3

 27.  चंडीगढ़  0.7

 28.  दादर  और  नगर  हवेली  तर

 29.  दिल्ली  5.0

 30.  दमन  और  द्वीव  x

 31.  लक्षद्वीप  ओर

 32.  पांडिचेरी  1.1

 योग  :  313.4

 ee  तन  स्‍निभनननभन  ल्‍  न  ननननतनन  हू  लता  अत  चित  55  *

 नोट  :  ।.  *इस  राज्य  में  कोई  रोजगार  कार्यालय  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  ।

 2.  x50  से  कम  आंकड़े  ।

 3.  हो  सकता  है  कि  पूर्णाकों  के
 कारण  आंकड़ें  योग  से  मेल  न  खाएं  ।

 ]

 महाराष्ट्र  में  कपड़ा  सिलों  का  आधुनिकोकरण  और  विस्तार  कार्यक्रम

 208 5.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  1992  तक  महाराष्ट्र  सरकार  से  स्वीकृति  के  लिए

 कपड़ा  मिलों  के  आधुनिकीकरण  और  विस्तार  संबंधी  कोई  कार्यक्रम  प्राप्त  हुआ

 यदि  हां  तो  इनमें  से  कितने  स्वीकृत  किये  गए  और  कितने  अभी  भी  लम्बित

 और

 इस  मामले  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  और  इन्हें  कब  तक  स्वीकृति  दे  दिए  जाने  की

 सम्भावना  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  से  आई०डी०बी०आई०

 के  अनुसार  वस्त्र  आधुनिकीकरण  निधि  योजना  )  के  अन्तर्गत  31-5-92  की

 स्थिति  अनुसार  महाराष्ट्र  में  39  मामल्टों
 में

 216.00  करोड़  रु०  स्वीकृत  किए  गए  और  उपरोक्त

 योजना  के  अन्तगंत  34  मामलों  में  142.00  करोड़  रु०  वितरित  किए  गए  हैं  ।

 सरकारो  क्षत्र  के  उपकमों  में  निवेश  कम  करना

 2096.  डा०  सुधोर  राय  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वित्तीय  घाटे  को  कम  करने  के  साधन  के  रूप  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  निवेश

 कम  करने  से  पहले  विचार  किए  गए  विकल्पों  का  ब्यौरा  क्या  और



 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शांताराम  :  ओऔ  )  राजकोखीय
 घाटे  पर  नियंत्रण  रखने  के

 लिए  कर-राजस्व  और  गैर-कर  राजस्व  प्राप्तियों  में  सुधार  और  अनावश्यक

 व्यय  को  सीमित  रखने  जैसे  सभी  संभावित  विकल्पों  की  जांच  की  जाती  राजकोषीय  घाटे  को

 बढ़ाए  बिना  विकासात्मक  व्यय  के  वित्तपोषण  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  की  इक्विटी  का  अप-निवेश  करना

 एक  महत्वपूर्ण  स्रोत  जंसाकि  वित्त  मंत्री  द्वारा  अपने  बजट  भाषण  1991)  )  में  बताया

 गया  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  ६क्विटी  घारिताओं  का  अप-निवेश  करना  इक्विटी  का  आधार

 बिस्तृत
 प्रबन्ध  में  सुधार  करेगा  और  इन  उद्यमों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  बढ़ाएगा  ।

 भारत-पाफ  सीमा  पर  तस्करों

 2087.  श्री  दत्तात्रेय  बंडारू

 श्रो  बाप  हरि  चोरे

 श्री  महेश  कनोडिया

 ग्रो०  रीता  वर्मा

 डा०  लाल  बहादुर  रावत  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  से  पाकिस्तान  को  किन-किन  वरतुओं  की  तस्करी  हो  रही  है  तथा  पाकिस्तान  से

 भारत  को  किन-किन  वस्तुओं  की  तस्करी  हो  रही

 भारत  पाक-सीमा  पर  कौन-कौन
 से

 स्थानों  से  त  स्‍्करी  हो  रही

 देश  से  प्रतिवर्ष  तस्करी  होने  वाली  वस्तुओं  का  अनुमानित  मूल्य  कितना

 तस्करी  को  विशेष  तौर  पर  तब  जबकि  तस्करी  वाले  स्थानों  की  पहचान  कर  ली

 गई  हेतु
 अब  तक  किए  गए  उपयोग  की  असफलता  के  क्या  कारण  और

 भारत-पाक  सीमा  पर  तस्करी  को  रोकने  हेतु  और  क्या  उपाय  किए  जाने  का

 विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइथर  :  से  प्राप्त  रिपोर्टों  स  पता

 चलता  है  कि  पाकिस्तान  की  सीमा  तस्करी  के  लिए  बराबर  आकषंण  का  केन्द्र  बनी  हुई

 चूंकि  तस्करी  एक  चोरी-छिपे  किए  जाने  वाला  धन्धा  इसलिए  इस  सीमा  के  आर-पार  होने  वाली

 तस्करी  का  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  तस्करी  रोधी  एजेन्सियों  ने  92  से

 92  की  अवधि  के  दौरान  भारत-पाक  सेक्टर  से  लगी  भू-सीमा  में  लगभग  18.26  करोड़

 रुपए  मूल्य  का  निषिद्ध  सामान  पकड़ा  है  ।

 पाकिस्तान  से  भारत  में  की  जाने  वाली  तस्करी  के  लिए  आकर्षण  की  वस्तुओं  में  मुख्य  रूप  से

 चांदी  तथा  स्वापक  औषधियां  शामिल  हैं  और  भारत  से  पाकिस्तान  को  की  जाने  वाली  तस्करी

 के  लिए  आकर्षण  की  वस्तुओं  के  मुख्य  रूप  में  पान  की  बीडियां  आदि

 शामिल  हैं  ।
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 उन  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  जो  मौजूदा  आसूचना  के  अनुसार  भारत-पाक  सीमा
 पर  तस्करी  के  लिए  अपेक्षाकृत  अधिक  आशंका  वाले  क्षेत्र  हैं  :--

 जम्मू-कश्मीर  सेक्टर  में  ना  कठुआ  और  साम्भा  ।

 अमृतसर  सेक्टर  में  डोके  और  भरोपाल  ।

 जैसलमेर  सेक्टर  में  रामगढ़  और  मोहन  नगर  तथा

 बाड़मेर  क्षेत्र  में  ज+
 पंचला  और  गाघरा  रोड  ।

 तस्करी-रोधी  अभियान  को  तेज  कर  दिया  गया  है  और  तस्करी  रोधी  एजेन्सियां  सतवः

 हैं  ।  राजस्थान  राज्य  में  सीमा  के  बहुत  से
 भाग  विशाल  मरुस्थली  भू-भाग  होने  के  कारण

 तस्करी  के  लिए  प्रवेश-मार्ग  का  काम  देते  हैं  ।  सीमा  के  दोनो  तरफ  के  लोगों  के  मि  लते-जुलते  सामान्य

 रीति-रिवाजों  के  कारण  भी  सीमा  के  एक  ओर  के  लोग  चोरी-छिपे  तस्करी  का  धन्धा  +रने  के  लिए

 सीमा  के  दूसरी
 तरफ  के  लोगों  के  साथ  आसानी  से  मेलजोल  बढ़ा  लेते  हैं  जिसके  कारण  प्रवर्तन

 एजेन्सियों  का
 काम  काफी  मुश्किल  हो  जाता  है  ।

 तस्करी-रोधी  अभियान  को  तेज  कर  दिया  गया  है  ।  इस  सीमा  के  आर-पार  तस्करी  की

 रोकथाम  करने  के  लिए  केवल  तस्करी-रोधी  कार्यों  से  जुड़े  सीमा  शुल्क  उप-समाहर्ताः  ्॒यों  का  अभी  हाल

 में  सजन  किया  गया  जिनके  मुख्यालय  जोधपुर  और  अमृतसर  में  तस्करों  की  रोकथाम  और

 उसका  पता  लगाने  में  लगी  सभी  एजेन्सियों  के  बीच  घनिष्ठ  तालमेल  रखा  जा  रहा  है  ।

 सोने  फी  बिक्रो  और  भंडारण  के  संबंध  में  नई  नोति

 2088.  श्री  घमंण्णा  मोंडय्या  सादुल  :  कया  जिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय
 खनिज  विकास  निगम  द्वारा  सोने  और  चांदी  की

 बिक्री  और  उनके  भंडारण  के  संबंध  में  कोई  नई  समिति  बनाने  का

 यदि  तो  इस  नीति  को  मुख्य  बातें  क्या  और

 यह  नीति  कब  तक  लागू  कर  दी  जाएगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशघर  नहीं  ।

 (=)  और  प्रन  उत्पन्न
 नहीं  होते  ।

 12.00  मध्याह्न

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रवि  राय

 )

 भरी  अन्ना  जोशी  :  हम  शान्ति  चाहते  हैं  लेकिन  वह  शान्ति  मार्च  के  लिए  जा  सटे

 जिससे  शांति  मंग  होगी  ।  )
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 जजन-ञ-न  न  नननन  लत  लन्‍ओणओ  अबऋन+  अआिओ  आऑडिनओ  न  नीण  ीणतथतीन+  मनन  अिन  ननगनगनगऋएऋरएऋफऋर्प्नन  नानी  जनता  फलननिनानननन«>«»+भन  13»

 भरी  राम  नाईक  :  मिनिस्टर्स  जाकर  वहां  अशांति  फंलाएंगे  ।  जहां  शांति  का

 आह्वान  हो  रहा  अर्जन  सिह  जी  वहां  जाकर  अशांति  फैलाएंगे  ।  गह  मन्त्री  ने कल  सबको  शांति  के

 लिए  आछद्धान  किया  है  और  यहां  से  अर्जुन  सिंह  जी  वहां  जाकर  अशांति  फेलाएंगे  |  (  व्यवधान  )
 *

 अध्यक्ष  महोबय  :  आपका  कहना  रिकॉर्ड  पर  नहीं  जा  रहा  मैंने  रवि  राय  जी  को  बुलाया
 की  ।

 झरी  रवि  राय  :  अध्यक्ष  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हं  कि  आपने  इतने

 महत्वपूर्ण
 सवाल  पर  सदन  का  ध्यान  आकधित  करने  के  लिए  मुझे  समय  दिया  है  ।  अध्यक्ष  बर्मा

 के  अन्दर  जो  कुछ  हो  रहा  है  उस  पर  इस  सदन  ने  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  की  है  और  सरकार  ने  भी  उस

 पर  अपना  रवैया  बताया  मैं  आज  आपके  समक्ष  और  सदन  के  समक्ष  वर्मीज  पीस  प्राइज  विनर

 श्रीमती  आंग  सांग  स्‌  क्‍यी  के  बारे  में  बताना  चाहता  हूं  ।

 रंगन  में  चार  वर्ष  से  घर  में  नजरबन्द  रहने  से  उनके  जीवन  को  खतरा  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  इसलिए  मैं  इस  सवाल  को  यहां  उठा  रहा  हूं  कि  हिन्दुस्तान  के  अथबारों  में

 सिर्फ  दो  दिन  यह  खबर  आई  जबकि  सोमवार  से  श्रीमती  आंग  सांग  सू  क्यी  भूख  हड़तोल  पर  हैं  और

 उन्होंने  अनिश्चितकाल  तक  आमरण  अनशन  किया  अध्यक्ष  दुनिया  को और  सदन  को  यह

 पता  है  कि  20  जुलाई  1989  को  82%  वोट  पाकर  श्रीमती  आंग  सांग  सूक्यी  की  पार्टी  वर्मा  में  चुनी

 गई  लेकिन  वहां  की  मिलिट्री  जुण्टा  ने
 उनको  सरकार  में  प्रधान  मन्‍्त्री  बनाने  से  इन्कार  कर  मैं

 आज  आपके  समक्ष  उनके  पति  श्री  माइकल  ऐरिस  जो  ऑक्‍्सफोड  में  रहते  वे  कहते  हैं

 ]

 वह  हर  सहायता  से  इन्कार  कर  रही  यह  भी  सम्भावना  है  कि  उनकी  मृत्यु  हो  जाए  मैं

 जानता  हूं
 कि  वह  कितनी  दृढ़  निश्चय  वाली  है  ।  उन्होंने  इस  पर  पूर्ण  विचार  किया  है  ।

 ]
 अध्यक्ष  पहले  उनके  पति  को  बर्मा  जाकर  मिलने  दिया  गया  लेकिन  सिर्फ  यह  दिखाने

 के  लिए  कि  वह  उदार  बन  रहे  मगर  उनके  अपने  पत्नी  और  बच्चों  से  मिलने  के  बाद  उनकी  जो

 हाउस  अरेस्ट  थी  उसको  बढ़ा  दिया  गया  और  अभी  वहां  की  मिलिट्री  रिजीम  और  स्टेट  फॉर  लॉ  एंड
 ऑडेर  ने  पांच  साल  तक  उनको  हाउस  अरेस्ट  में  रखना  तय  किया  मैं  आज  इस  सवाल  को  यहां
 इसलिए  उठा  रहा  हूं  क्योंकि  हिन्दुस्तान  में  आजकल  1942  के  आन्दोलन  की  स्वर्ण  जगन्ती  मनाई  जा

 रही  है  ।

 अध्यक्ष  इस  सदन  में  भारत  सरकार  के  एक  वरिष्ठ  डिफेंस  श्री  शरद
 बैठे  मैं  आपके  माध्यम  से  सारे  सदन  का  और  खासकर  भारत  सरकार  के  डिफेंस  मिनिस्टर

 +
 +  कार्य॑वाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 फ  इस  मामले  में  भारत  सरकार  का  कोई  कतेंव्य  है  या  नहीं  ।

 ु

 का  ध्यान  इस  ओर  खींचना  चाहता  हूं
 क्या  हम  मिसेज  औंगसान  को  ऐसे  ही  मरने  देंगे  ?  जिस  तरह  हिन्दुस्तान  में  महात्मा  गांधी  को  हम  सभी

 फादर  ऑफ  द  नेशन  कहते  उसी  तरह  ऑंगसान  के  पिता  वहां  ऑफ  द  बर्माਂ  यानी  वहां  के

 राष्ट्रपिता  के  रूप  में  माने  जाते  हैं  ।  भारत  से  सारी  दुनिया  को  शांति  का  सन्देश  समय-समय  पर  जाता

 रहा  इसी  नाते  मैं  आज  आजा  करूंगा  कि  भारत  इस  मामले  में  पहल  करे  क्योंकि  वहां  उनकी  जिन्दगी

 खतरे  में  उन्होंने  वहां  आमरण  अनशन  आरम्भ  कर  दिया  और  इस  सवाल  को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ

 में  उठाने  की  कोशिश  की

 मेरे  पास  एक  खबर  है  कि  स्वीडन  आज  इस  सवाल  को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  उठा  रहा
 क्या  हम  लोग  यह  उम्मीद  नहीं  करेंगे  कि  भारत  सरकार  भी  उसके  साथ  अपनी  आवाज  दे  और  उनकी

 रिहाई  की  मांग  करे  ।  इसके  साथ-साथ  भारत  सरकार  अपने  सारे  डिप्लोमटिक  प्रेश  :  बर्मा  की  मिलिटरी

 जुंटा  के
 ऊपर  डाले  ताकि  उनकी  जिन्दगी  की  रक्षा  हो  सके  ।

 भी  ह्य मन  राइटस  कमीशन  के  प्रोफेसर  को  जो  क्यूटो  मिसेज  आँगसान  से  मिलने  के  लिए

 कुछ  दिन  पूव्वे  गए  थे  लेकिन  उन्हें  मिलमे  की  इजाजत  नहीं  दी  गई  ।  अभी  फिर  वे  एक-दो  दिन  में  वहां
 पहुंचने  वाले  हैं  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  से  मांग  करूंगा  कि  प्रोफंसर  कयोटो  जो  वहां  की

 समस्या  का  समाधान  करने  के  उद्देघ्य  से  जा  रहे  उन्हें  मिसेस  ऑंगसान  से  मिलने  की  इजाजत  दी

 इस  दिशा  में  पहल  करे  |  मैं  भारत  भरकार  द्वारा  यह  भी  मांग  करता  हं  और  इसलिए  इस  मामले

 को  यहां  उठा  रहा  हूं  क्योंकि  वहां  जो  लोग  आन्दोलन  कर  रहे  बर्मा  की  मिलिटरी  जूंटा  उनका  पीछा
 कर  रही  है  ताकि  अगले  महीने  हमारे  देश  के  मिजोरम  क्षेत्र  में  घसपैठ  कर  सके  और  हमारे  मिजोरम

 क्षेत्र  मे ंउनके  घसने  की  प्री  आशंका  है  ।  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  चीज  है  और  मैं  चाहंगा  कि  सरकार

 इस  मामले  में  रैस्पॉड  सारी  संसद  में  और  सभी  दलों  के  नेता  इस  बारे  में  पहल  मांग

 ताकि  उनकी  रिहाई  तुरन्त  हो  इतना  ही  मेरा  कहना  है  ।

 (|
 अनुचाब  ]

 भरी  संफहीन  छोधरी  :  मैं  माननीय  सदस्य  श्री  रवि  राय  द्वारा  इस  मह  त्वपूर्ण  मामले

 को  उठाने  के  लिए  धन्यवाद  करता  हूं  ।  यह  अत्यन्त  दुखद  वात  है  कि  हमारे  पड़ोसी  देश  में  निर्वाचित

 एक  नेता  जेल  में  है  और  वहां  जनता  की  लोकतान्त्रिक  राय  को  नकारा  जा  रहा  लेकिन  इस  वात

 सुनिश्चित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बहुत कम प्रयास किए गए हैं कि कुछ वर्षों पहले बर्मा में जो जनादेश दिया गया था उसे लागू किया जाए और उस देछ्ष में जनता के अधिकार दिलाए जाएं । जैसाकि श्री रवि राय ने विस्तार से बताया है कि अन्तर्राष्ट्रीय आम राय बनाने के लिए इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना हमारा नैतिक कत्तंव्य है और यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनेक देश इस सैन्य णासन जोकि बिल्कुल अवध सरकार के साथ संबंध बनाए हुए हैं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या हमने भी इस सैन्य शासन के साथ सम्बन्ध बनाए हुए हैं यदि ऐसा है तो हमें तत्काल यह सम्बन्ध तोड़ लेने चाहिए और यह देखना चाहिए कि बर्मा में लोकतन्‍्त्र बहाल हो तथा इस वीर जोकि बर्मा की जनता की नेता का जीवन सुरक्षित
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 यह  अविलम्बनीय  महत्व  का  विषय  है  और  मैं  तत्काल  सरकार  की  इस  पर
 प्रतिक्रिया हाल  सरकार  की  इस  पर  प्रतिक्रिया  चाहता

 हूं  ।

 श्रो  संयद  शहाश्रुद्दीन  )  :  मैं  भी  सभा  में  उठाई  गई  इस  मांग  का  समर्थन  करता  हूं  कि

 भारत  सरकार  बर्मा  के  लोगों  की  महान  आंग-सांग  सू  क्यी  की  रिह  प्राथ-साथ  बर्मा  के  सैन्य

 शासन  पर  दबाव  डालने  के  लिए  प्रभावी  और  तत्काल  कार्यवाही  करे  कि  वह  बर्मा  के  लोगों  के

 घिकारों  का  उल्लंघन  न  करे  ।  पिछले  चुनावों  में  जनता  द्वारा  अभिव्यक्त  राय  के  शीघ्रातिशीघ्र

 लोकतन्त्र  की  बहाली  की  जाए  ।

 बर्मा  की  जनता  बहुत  दयनीय  स्थि  ति  में  ह ैऔर
 वे

 इसके  लिए  हमारी  ओर  देख  रहे  ।  अनेक

 प्रमुख  रा  ज्रननीतिक  नेताओं  ने  हमारे  यहां  राजनीतिक  शरण  ली  है  और  बे  हमें  पत्र  लिख  रहे  हैं  तथा  मांग

 कर  रहे  हैं  कि  नतिक  आधार  पर  हम  हस्तक्षेप  कर  ।

 मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  जिसने  शायद  अब  तक  द्विपक्षीय  स्तर  पर  इस

 मामले  को  दबी  आवाज  में  उठाया  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  शक्तियों  के  साथ  संयुक्त  रूप
 मे  प्रभावी  हस्तक्षेप  के लिए  आवाज  उठाएं  ताकि  इस  महान  महिला  का  जीवन  बचाया  जा  सके  और
 बर्मा  के  लोगों  को  फिर  से  लोकतन्‍त्र  का  लाभ  मिल  सके  ।

 ]
 प्रो०  प्रेम  घमल  :  अध्यक्ष  भारतीय  जनता  पार्टी  की  ओर  से  मैं  भी  जो  मुद्दा

 रवि  राय  जी  ने  उठाया  उसका  समर्थन  करता  मियांमार  में  जो  लोगों  का  भांदोलन  चल  रहा
 उनका  जो  नेतृत्व  कर  रहे  हैं  उनको  जिस  तरह  से  मिलिट्री  जुण्टा  सरकार  ने  बन्द  रखा  है  वह  निम्दनीय

 है  और  जिस  तरह  से
 हमारी  सरकार  चुप्पी  साधे  बंठी  यह  ठीक  नहीं  हमारी  ससकार  को  इसमें

 हस्तक्षेप  करना  चाहिए  ।

 .  अध्यक्ष  इसी  प्रकार  से  अफगानिस्तान  के  मामले  में  भी  हमारी  सरकार  की  गलत
 नीतियों  के

 कारण  आज  वहां  पर  जो  हिन्दू
 और

 सिख  रहते  उनके  साथ  इस  प्रकार  का  व्यवहार  हुआ
 है  और  जो  नयी  सरकार  आ  उसने  उनको  वहां  से  निकाला  यह  ठीक  नहीं  इसलिए  मैं
 सरकार  को  चेतावनी  के  लिए  कह  देना  चाहता  हूं  कि  वहां  के  लोगों  की  जो  मांग  है  उनका  जो
 जनांदोलन  भारत  सरकार  उसका  समर्थन  करे  और  जितना  हस्तक्षेप  ड़  सरकार  कर  सकती  है  उत्तना

 हस्तक्षेप  करे  ।

 |

 श्रोमती  गोता  मुखर्जो  :  मेरे  सहयोगियों  द्वारा  उठाई  गई
 मांग  का  अपने  दल  की

 ओर  से  मैं  भी  समर्थन  करती  हुं  और  अधिक  विस्तार  में  न  जाते  हुए  मैं  आशा  करती  हूं  कि सरकार  इसे
 मामले  की  तत्काल  ध्यान  देगी  ।  माननीय  रक्षा  मन्त्री  यहां  मुझे  आशा  है.कि  वह  कुछ
 कहेंगे  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  सरकार  को  इस  पर  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करनी  चाहिए  ।  मन्त्री

 महोदय  को  इस  पर  प्रतिक्रिया  करनी  चाहिए  ।
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 श्रो  मोहन  सिंह  :  अध्यक्ष  आपकी  अनुमति  से  दूसरे  महत्वपूर्ण  विषय  को

 मैं  आपके  सामने  उठाना  चाहता  मुझे  अफसोस  है  कि  भारत  को  सरकार  अपनी  सीमाओं  की

 हिफाजत  वे  प्रति  उदासीन  हो  रही  पिछले  दो-तीन  दिन  से  जो  खबरें  आ
 रही  वे  जैसे  तमाम

 भारतीयों  के  लिए  एक  चिन्ता  का  विषय  है  ।  कल  और  परसों  से  अन्तर्राष्ट्रीय  सूत्रों  स यह  खबर  आई  है
 कि  पाकिस्तान  ने  7

 एटम  बम  बना  रखे  हैं  और  एक  बम  की  जो  नागासाकी  और  हिरोशिमा  पर

 द्वितीय  विश्व  युद्ध  में  छोड़ा  गया  उसके  बराबर  की  है  और  इसी  तरह  की  खबरें  फिर  आ  रही  हैं

 श्रीमन  कि  चीन  के  मुकाबले  में  जो  हमारी  सेनायें  सीमा  पर  खड़ी  लद्दाख  और  नेफा  में  दोनों  ही
 सीमाओं  से  हमारी  सरकार  के  आदेश  से  oS  हजार  सैनिकों  को  लद्दाख  से  हटाया  जा  रहा  है  और  नेफा

 में  जो  हमारी  टेकों  की  फ्लीट  उसको  वापस  बुलाने  की  खबर  अखबारों  में  छप  रही  है  ।
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 ऐसे  समय  में  युद्धोन्‍्माद  पंदा  इस  देश  मेरा  लक्ष्य  नहीं  मैं  चाहता  हं  कि  भारत
 और  चीन  तथा  भारत  और  पाकिस्तान  एक  सच्चे  और  अच्छे  मित्र  की  तरह  रहना  सीख  लेकिन
 जब  तंक  यह  सच्चाई  और  ईमानदारी  पैदा  नहीं  होती  है  तब  तक  भारत  की  सरकार  की  सामाओं  की

 हिंफाजत  करना  भी  हमारी  सरकार  का  बुनियादी  फर्ज  और  ककत्तंव्य
 हो

 गया
 है

 और  ऐसी  हालत
 श्रीमान्‌ू  जब  श्रस  का  विघटन  होने  के  एक  अच्छा  मित्र  अन्तर्राष्ट्रीय  जगत  जो  एक

 शक्तिशाली  मित्र  उसके  कमजोर  होने  के  हम  दुनिया  के  पंमाने  पर  एक  शक्तिशाली
 मित्र  के  अभाव  में  अपने  परों  पर  अपनी  ताकत  के  साथ  अपनी  सीमाओं  की  हिफाजत  करने  के  लिए
 जिम्मेदार  हो  गये  हैं  और  ऐसी  हालत  हे  श्रीमनू  जब  ईरान  भी  एटम  वम  बनाने  की  तैयारी  कर  रहा

 और  जिसकी  पूरी  मदद  रे  पाकिस्तान  ने  अपनी  सामरिक  और  हथियारी  ताकत  को  मजबूत  बना

 रखा  ऐसी  हालात  में  भारत  सरकार  क्या  करने  जा  रही  है  ?

 अन्तर्राष्ट्रीय  जगत  पथਂ  किन  ताकतों  की  तलाश  भारत  सरकार  को  है  और  इस  तरह  की  जो
 सामरिक  उदासीनता  दिखलाई  पड़  +ही  इसके  क्या  कारण  हैं  इसका  भी  एक  निश्चित  वक्‍तशथ्य  भारत
 सरकार  की  ओर  से  सदन  के  सामने  आना  चाहिए  और  इस  गौरवशाली  भारत  को  जिसके  अन्दर  यह
 चिन्ता  व्याप्त  हो  रही  इस  सरकार  को  स्पष्ट  आश्वासन  देना  चाहिए  कि  हमारी  सीमाओं  के  साथ
 जो  खिलवाड़  होने  जा  रहा  हमारी  स+*कार  सीमाओं  की  हिफाजत  के  लिए  क्या  कर  रही  है  ?  इस
 सम्बन्ध  में  सरकार  इस  सदन  के  सामने  वक्तव्य  दे  ।

 ॥॒

 अध्यक्ष  महोदय  :  मिस्टर  सुधीर  गिरी  ।

 प्रो०  रासासिंह  रावत  :  अध्यक्ष  मैं
 भी  बोलना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  विषय  पर  एक  माननीय  सदस्य  बोलेगा  ताकि  सभी  विषयों  पर  माननीय
 :  शदस्य  बोल

 प्रो०  रासासिह  रावत
 :  अध्यक्ष  मैंने  अपना  नाम  दिया  इसी  विषय  पर  मैं  बोलना

 चाहता  हूं  ।  कृपया  मुझे  समय  दीजिए  ।  मान्यवर  आज  देश  की  सुरक्षा  ख़तरे  में  है***  )

 अध्यक्ष महोदय : आप घबराइए नहीं । सब ठीक हो
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 प्रो०  रासासिह  राबत  :  अध्यक्ष  मैं  बहुत  सूकष्मरूप  में  अपने  विचार  व्यक्त  करूंगा''*

 )

 अध्यक्ष  महोबय  :  यह  कायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 )  *

 करो  सुधोर  गिरी  :  1984  में  भोपाल  गैस  त्रासदी  हुई  उच्चतम

 न्यायालय  ने  निदेश  दिया  था  कि  500  बिस्तर  वाला  एक  अस्पताल  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।

 राज्य  सरकार  को  यह  निदेश  दिया  गया  था  कि  वह  यह  अस्पताल  शथापित  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार
 को  निःशल्क  भूमि  प्रदान  करे  ।  लेकिन  यह  अस्पताल  स्थापित  करने  और  पीड़ितों  की  डाक्टरी  जांच

 करने  के  लिए  अभी  तक  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निदेश  भी  दिया
 था  कि  मामलों  का  निपटान  करने  के  लिए  440  दावा  आयुक्‍कतों  की  नियुक्ति  करनी  लेकिन
 अभी  तक  ऐसे  केवल  17  आयुक्त  ही  काये  कर  रहे  हैं  ।  अभी  तक  कोई  क्षतिपूर्ति  भी  नहीं  दी  गई  है  ।
 चार  हजार  लोगों  की  मृत्यु  हुई  थी और  अभी  तक  केबल  740  मामले  ही  निपटाए  गए  हैं  ।  अधिकांश
 मामले  लंबित  पड़े  हैं  जिनका  अभी  निप्रटान  किया  जाना  है  ।

 मैं  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  वह  तत्काल  कदम  उठाए  ताकि  क्षतिपूर्ति  दी  जा

 अस्पताल  स्थापित  किया  जाए  और  दावा  आयुक्‍तों  को  वहां  कार्य  करने  का  निदेश  दिया

 श्री  कोडोकुन्नोल  सुरेश  :  अध्यक्ष  श्री  सी०  टी०  आई०  ए०  एस०
 अधिकारी  जिनका  27  1992  को  मद्रास  में  निधन  हुआ  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास

 कोचीन  अध्यक्ष  थे  ।  वह  सरकारी  काय॑  के  लिए  बिल्डिग  नं०
 7,

 एंटनी  2

 मद्रात  जा  रहे  थे  ।

 मद्रास  पुलिस  अधिकारी  इसे  आत्महत्या  का  मामला  मान  रहे  हैं  ।  मद्रास  के समाचार

 पत्रों  में  भवन  के  चार्ट  और  जहां  उनका  शव  रखा  उस  स्थान  की  तस्वीर  के  साथ  उनकी  मृत्यु  का

 समाचार  प्रकाशित  किया  गया  यह  भवन  की  छत  पर  पड़ा  था  जिसकी  मुंडेर  उनकी  छाती  तक  ऊंची

 स्वर्गीय  श्री  सुकुमारन  अनुसूचित  जाति  के  सदस्य  थे  और  उन्होंने  राज्य  सरकार  और  केन्द्र
 सरकार  के  अनेक  संस्थानों  में  विभिन्‍न  पदों  पर  कार्य  किया  था  ।  इस  काल  में  उन्होंने  अपनी  कुशलता
 और  ईमानदारी  का  सबूत  श्री  सुकुमारन  को  कुशलता  से  अपना  कार्य  करने  के  लिए  राज्य  और

 बेन्द्र  सरकार  से  अनेक  पुरस्कार  मिले  थे  ।

 श्री  सी०  टी०  सुकुमारन  ने  न  तो  आत्महत्या  की  है  ओर  न  ही  यह  उनकी  स्वभाविक  मृत्यु

 एस  कोई  प्रमाण  नहीं  प्राप्त  जिनसे  पता  चले  कि  उन्होंने  आत्महत्या  की

 अध्यक्ष  महोकय  :  हम  ऐसे  मामत्रों  पर  सभा  में  कंसे  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  कोडोकुन्नोल  सुरेश  :  यह  अत्यन्त
 महत्वपूर्ण

 मामला
 जकञ+  नाना  «०.

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 +

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने
 आपको  यह  सोचकर  अनुमति  दी  कि  आप  कोई  और  मुद्दा  उठाएंगे  ।  क्या

 इसका  पता  लगाने  के  लिए  हमारे  पास  कोई  तंत्र  है  ?  इन  मामलों  की  पुलिस  ओर  न्यायालय  द्वारा  जांच
 की  जाती  है  ।

 भी  कोडोकझुल्नील  सुरेश  :
 नहीं  मैं  सी०  बी०  आई०

 जांच  की  मांग  कर  रहा  हुं  ।

 कषगी

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सही  नहीं  है  ।  हमें  सभी  हत्या  के  मामलों  की  जांच  करनी
 ग्ोगी  ।

 श्री  कोडोकुन्नोल  सुरेश  :  स्थानीय  पुलिस  द्वारा  जांच  करना  सही  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  श्री  पासवान  ।

 मंडल  आयोग  पर  उच्चतम  न्यायालय  के  निणय  के  बारे  में

 ]

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  हम  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामल  की

 ओर  सदन  का  ध्यान  आह्ृप्ट  करना  चाहते  16  नवम्बर  को  सुप्रीम  कोर्ट  ने  मंडल  कमीशन  के

 संबंध  में  फंसला  दिया  था  ।  उस  फैसले  में  उन्होंने  निर्देश  दिया  था  कि  प्रमोशन  में  रिजर्वेशन  नहीं  दिया

 जाना  चाहिए  ।

 12.18.  मठ

 महोदय  पोठासोन  हुए  |

 मैं  समझता  हूं  कि  सुप्रीम  कोर्ट  के  सामने  जो  मामला  था  वह  पिछड़ी  जाती  से  संबंधित

 मंडल  कमीशन  से  संबंधित  था  ।  इसलिए  सुप्रीम  कोर्ट  की  जो  बहस  उसमें  कहीं  शेडयूल  कास्ट  के

 किसी  प्रतिनिधि  या  पक्ष  को  सुनने  का  काम  नहीं  किया  यहां  तक  कि  उसमें  शेडयूल  कास्ट  के

 जज  भी  नहीं  रखे  गए  ।  हमको  इस  बात  का  दुख  है  कि  सुप्रीम  कोर्ट  का  जजमैंट  सिर्फ  पिछड़ी  जाति  के

 ओ०  बी०  सी०  से  संबंधित  है  ।  इस  नोटीफिकेशन  नाहे  राष्ट्रीय  मोर्चे  की  सरकार  का  हो  या

 श्री  नरसिह  राव  की  सन्‍कार  का  उसमें  संशोधन  कहीं  प्रमोशन  में  रिजर्वेशन  की  बात  नहीं  कही
 गई  थी  ।  लेकिन  सुप्रीम  कोर्ट  ने  एक  ऑब्जरव्रेशन  ठीक  है  ।  हमको  इस  बात  का  सबसे  बड़ा  दुख

 है  कि  उस  ऑब्जरवेशन  के  आधार  पर  शेडबूल  शेडयूल  ट्राईब्स  के  कमंचारियों  का

 जेशन
 शरू

 हो  गया  है  विभिन्‍न  राज्यों  मे  और  यहां  तक  कि  भारत  सरकार  के  कुछ  विभागों  में  भी  यह

 साजिश  चल  +ही  है  ।  उसका  आधार  लेकर  शेडयूल  शेडयूल  ट्राईब्स  के  प्रमोशन  में  रिजवंशन  का

 जो  मुहा  रहा  है  उसको  खत्म  किया  जा  रहा  है  ।

 अभी  तत्काल  पंजाब  की  सरकार  ने  सर्कलर  जारी  कर  दिया  है  कि
 16  तारीख  का  सुप्रीम

 कोर्ट  का  जो  निदेश  आया  उसके  तहत  शेडय  ल्ड  कास्ट्स  और  शेड्यल्ड  ट्राइब्स  की  प्रमोशन्स  में

 रिजर्वेशन  खत्म  कर  दिया  जाये  ।  गुलाम  नबी  आजाद  यह  दिसम्बर  का  महीना  है  और  इस

 सहीने  में  डिपाटटमेंटल  प्रमोशन  कमेटी  बेठती  इसलिए  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  क्षेड्यूल्ड  ट्राइब्स
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 मंडल  आयोग  परे  उच्चत्तम  न्यायालय  के  लिर्णव के  बारे  में  -  4  1992.

 पालियामेंटरी  फोरम  जिसमें  हर  पार्टी  के  सदस्य  परसों  मिला  था  और  हमने  प्रधात  मंत्री  जी  से

 समय  भी  मांगा  है  ।  हमने  इस  बात  पर  गहरी  चिन्ता  व्यक्त  की  है  और  फंसला  किया  है  कि  इस  तरह

 की  कोर्ट  कारंवाई  नहीं  की  जानी  चाहिए  जिससे  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  इंटरस्ट्स

 वो  धक्का  लगे  ।  हम  भारत  सरकार  रु  मांग  करते  हैं  कि  जो  जजमेंट  अभी  हुआ  वह  शेड्यूल्ड
 कार्टस  और  शेडयल्ड  ट्राइब्स  के  इट-स्ट्स  पर  कोई  खतरा  उत्पन्न  नहीं  करेगा  ।  ऐसा  कोई  आश्वासन ग़श्ट्स  और  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स

 के  कोई
 ख  नहीं  करेग  गा

 हमें  सरकार  की  तर  सेਂ  मिलना  गुलाम  नबो  आजाद  जौ  यहां  बठ  हुए  वह  हम

 सन  दें  कि  यदि  कोई  उत्पन्न  होगा  तो  रारकार  तुरन्त  समस्या  का  निदान  निकालेगी  ।  ऐसा

 सकलर  तमाम  राज्य  सरकार  को  जारी  कशने  का  आप  काम  करें  और  भारत  सरकार  के  अधिकारियों

 को  निर्देश  देने  का  काम  करें'**  )
 '  '  कोई  सिम्पल  इश  नहीं

 लक श्री  फालका  दास  :  उपाध्यक्ष  हम  ओ०  बी०  सीज०  की  आरक्षण  देने

 के  विरोधी  नहीं  हैं  ।  हम  उसके  समर्थक  हैं  ।  सुप्रीम  कोट  ने  शेड्य  ल्ड  कास्ट्स  और  ट्राइब्स  की  प्रमोशन्स

 के  संबंध  में  जिस  तरह  का  फंसला  दिया  उससे  कन्फ्यूजन  पंदा  हो  रहा  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  के

 लोग  यह  सोचने  लगे  हैं  कि  इस  फंसल  4  प्रमोशनों  में  रिजर्वेशन  सभाप्त  हो  गया  सरकार  इसको

 बलीयर  करे  और  बताये  कि  शड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शेड्यूल्ड  ट्राब्ब्स  को  प्रमोशन्स  में  जो  रिजर्वेशन

 वह  जारी  रहेगा  ।  अगर  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  नया  मामला  शुरू  हो  जायेगा  ।  इस  पर  सफाई  भी

 दी  जाये  और  उनकी  सुरक्षा  भी  की  जाये  ।

 श्री  रति  लाल  वर्मा  :  पासवान  जी  ने  अभी  जो  कुछ  कहा  मैं  उससे  सहमत  हूं  ।

 इसके  परिणामस्वरूप  गुजरात  में  विक्टेमाइजेशन  हो  रहा  हैं  ।  एक  गम्भीर  समस्या  खड़ी  हो  गई

 है  ।  शेड्यूल्ड  कास्टस  और  शेड्य  ल्ड  ट्राइब्स  में  असंतोष  इससे  उत्पन्न  हो  रहा  केन्द्र  सरकार  जल्द

 से  जल्दी  इसको  क्लेरिफाई  करे  ।  नहीं  तो  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  की  परेशानियां

 बाई-डे  वढ़  जायेंगी  ।  सरकार  यह  क्लैरिफिंकेशन
 दे  कि  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और

 शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  की

 प्रमोशन्स  पर  कोई  आंच  नहीं  आयेगी  ।

 ]
 श्री  सोमदाथ  चटर्जी  :  बहुत  से  सदस्य  इस  पर  अपने  विचार  व्यक्त  कर  चुके

 क्योंकि  मंडल  आयोग  पर  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  ५:लस्वरूप  कुछ  शंकाएं  उ  हुई  हमारे
 विचार  में  सदस्यों  को  इस  मामले  पर  बिचार  करना  चाहिए  और  यह  स्पष्ट  करना  चाहिए  कि  जो  कुछ
 अधिकार  पहले  से  ही  उनके  पास  हैं  और  जिनका  त्र॑  उपयोग  कर

 रहे  उन्हें  छीना  गया  है  अथवा

 नहीं  ।  यही  शंका  यहां  व्यक्त  की  जा  रही  है  ।  अतः  सरकार  को  इस  स्पष्ट  करना  चाहिए  ताकि  किसी

 को  शंका  न  रहे  ।  अलग-अलग  विभागों  के  अधिकारियों  को  विरोधाभासी  कार्यवाही  नहीं  करनी  चाहिए  ।

 इसे  इस  तरीके  से  किया  जाना  चाहिए  जो  सभी  को  स्वीकार्य  हो  और  स्थिति  स्पष्ट  हो  ।

 ]

 श्री  शरद  यादव  :  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  यह  फंसला  पूरी  तरह  से  मंडल  से  वास्ता

 रखता  था  ।  बैकवर्ड  क्लासिज  और  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शेड्य्‌  लड  ट्राइब्स  में  बहुत  अन्तर  बेकवर्ड

 क्लास  के  लोग  उतने  ज्यादा  पीड़ित  और  सताये  हुए  लोग  नहीं  हैं  ।  हमारे  नोटिफिकेशन  में  कह्ठीं  प्रमोशन
 का  जिक्र  नहीं  था  लेकिन  जो  अदालत  ने  दिया  उससे  विवाद  और  कन्फ्यूजन  पैदा  होता  है  ।

 दि  +
 »०॥  0 रे ॥
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 था  5 न  हा  तोता  चल  डक  जे  नम  अनिल  “2  |  जले  meee

 जो  सदियों  से  कमजोर  तबका  उसफो  मिले  अधिकार  को  छीनने  का  का  बाकायदा  दाव-पेच  चला

 हुआ  है  ।

 इस  बात  को  सरकार  को  गम्भीरता  से  लेनां  चाहिए  और  तत्काल  आज  ही  इस  बात  का  नोटिस

 लेकर  इसे  करना  चाहिए  ।  इसका  वास्ता  सिर्फ  बेकवर्ड  क्लॉस  के  कमीशन  से  उस  पर  फंसला

 यह  एक  अधिकार  मिला  और  दूसरा  अधिकार  मिला  हुआ  छीनने  का  काम  चल  तो  निश्चित

 तौर  पर  उनका  प्रमोशन  जिंदगी  भर  नहीं  उनका  कोटा  प्रा  नहीं  हुआ  तो  प्र प्रमोशन  कंसे  होगा
 7?

 बड़ी  कठिनाई  से  एक  अधिकार  उनको  मिला  हुआ  यह  अधिकार  नहीं  छिनना  चाहिए  ।  यदि  यह
 बात  होगी  तो  इसके  बहुत  गम्भीर  परिणाम  होंगे  ।  आप  एक  हाथ  में  अधिकार  देते  हो  और  दूसरे  हाथ
 मे  चालाकी  से  लेने  का  काम  कश्ते  हो  |  पूरे  देश  में  इन  तवकों  के  कोई  लोग  बड़ी  जगहों  पर  नहीं  हैं  ।

 प्रचार  के  तंत्र  में  भी  वह  कम  हैं  ।  अब  उन्होंने  इस  तरह  के  दांव  पेंच  करना  शुरू  किया  है  कि  यह  गरीब

 लोगों  का  अधिकार  छीनने  के  लिए  पूरी  योजनाएं  बना  रहे  यह  काम  नहीं  होना  चाहिए  ।  सरकार

 को  इस  पर  तत्काल  ऐसा  राज्तता  अपनाना  चाहिए  जिनसे  आशंकाएं  तत्काल  दूर  )

 संसदीय  कार्य  मंत्री  गुलाम  नबी  आजाद  )  :  सबसे  पहने  श्री  रवि  राय  द्वारा  एक  मामला

 उठाया  गया  था  और  अन्य  राजनीतिक  दलों  के  सदस्यों  ने  भी  श्री  रवि  राय  द्वारा  उठाये  गए  मामले  में

 सहयोग  किया  ।  माननीय  नेताओं  की  भावंनाओं  को  ध्यान  में  रख्ते  हए  मैं  इसे  विदेश  मंत्री  के  तोटिस

 में  लाऊंगा  ।  इस  वक्‍त  मेरे  लिए  टिप्पणी  करना  उचित  नहीं  होगा  क्‍योंकि  यही  उचित  होगा  दिः  विदेश

 मंत्रालय  इस  मामले  पर  ध्यान  दे  ।  )

 श्री  रवि  राय  :  फिर  तो  हम  आश्वस्त  हो  जाएं  कि  सरकार  इस  पर  वक्तव्य  देगी  ।

 श्री  गुलाम  नबी  आजाद  :  पहले  मुझे  विदेश  मंत्री  के साथ  इस  पर  विचार-विमशं  करने  दीजिए  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  ने  दूसरा  प्रश्न  उठाया  हैं  ।  वह  जानते  हैं
 कि  देश  की  अनुसूचित

 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  बारे  में  यह  सम्पूर्ण  सभा  सबसे  अधिक  चिंतित  है  ।

 इसी  वजह  से  पूर्व  सरकार  तथा  उत्तरोत्तर  सभी  सरकारों  ने  आ  की  रन  अपनाया  इसके
 साथ  ही  ऊंची  जातियों  में  निर्धन  लोगों  के  बारे  में  भी  हम  चिंतित  हैं  और  इन  दो  तो  बातों  को  ध्यान
 में  रखते  हुए

 ही  हमारी  सरकार  ने  उच्चतम  न्थायालय  को  सिफारिश  की  है  कि  आरक्षण'**  )

 ]
 श्री  राजेश  कुमांर  :  मामला  शड्यूल्ड  कास्ट्स  के  रिजर्वेशन  का  है

 श्री  कालका  दास  :
 यह  मंडल  का  मामला  नहीं  जो  ओ०  बी०  सी०  में

 किया  उससे  अब  शंड्यूल्ड  कास्ट्स  के
 ऊपर

 जुल्म  हो  रहे  इसी  आधार  पर  कन्फ्यूजन  हो  रहा
 एस०  टी०  के  ऊपर  जुल्म  हो  रहे  हैं'**

 )

 श्री  गुलाम  नबी  आजाद  :
 तब  न  ।  मैं  दोनों  कवर  कर  रहा  आप  सुनने  देंगे  तभी  न  ?

 ) sth
 और  राजेश  कुमार  :  अंब  एस०  एस०  टी०

 का  प्रमोशन  खत्म  होने  जा  रहा  है  क्या  ?  यह
 आछंका  बनी  हुई  है  ।
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 श्री  गुलाम  नबी  आजाद  :  तभी  आप  पूरा  बोलने  देंगे  न  मुझे  ?  **'
 )

 |

 यह  थनुसूचित  अनुसूचित  पिछड़ों  और  अन्य  जातियों  के  निर्धन  लोगों  के

 लिए  भी  होना  चाहिए  ।  इसीलिए  हसारो  सरकार  उन  लोगों  के  बारे  में  चिंतित  जो  गरीब  हैं  ।
 जैसाकि  आप  जानते  हैं

 औन  सभा  को  भी  भली-भांति  मालूम  है  कि  अभी  हाल  ही  में

 लय  ने  निर्णय  दिया  सर्वोच्च  न्यायालय  के  फंसले  पर  टीका-टिप्पणी  करना  उचित  नहीं
 यह  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  है  और  हम  इसमें  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।

 )

 ]

 श्री  कालिका  दास  :  हम  यह  चाहते  हैं  कि  शड्यूल्ड  श  ड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लिए  जो

 रिजर्वेशन  रखा  हआ  यह  पूरा  होना  इसको  आप  क्लैरीफाई  करिए  ।

 ]
 श्री  गुलाम  नबी  आजाद  :  उच्चतम  न्यायालय  ने  पदोन्नति  के  बारे  में  भी  निर्णय  दिया  ह ैऔर

 मैं  वही  वता  रहा  हूं  )  उच्चतम  न्यायालय  ने  पदोन्नति  के  बारे  में  भी  निर्णय  दिया

 )

 ]

 श्री  कालका  दास  :  यह  जो  जजमेंट  मह्‌  ओ०  बी०  सी०  के  बारे  में  है  लेकिन  उसे

 कन्फ्यूज  करके  एस०  टी०  के  रिजवेंशन  इन  प्रमोशन  को  रोका  जा  रहा

 |

 श्री  गलाम  नबी  आजाद  :  इस  समय  यह  उचित  नहीं  होगा  कि  मैं  इस  पर  टीका-टिप्पणी  करूं  ।

 र्मै  इसे  संबंधित  मंत्री  के  नोटिस  में  हम  अनुस  चित  जातियों  और  अनु  बत  जनजातियों  के

 विकास  के  बारे  में  बहुत  चिंतित  जव  तक  हम  निर्णय  पढ़  न  लें  तब  तक  मेरे  लिए  उस  पर

 टिप्पणी  करना  उचित  नहीं  है  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने  इसे  पूर्णतः  स्पष्ट  कर  दिया  जहां  तक  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसचित  जनजातियों  के  लिए  पदोन्नति  का  संबंध  वह  इसे  संबंधित  मंत्री  के  नोटिस

 में  लायेंगे  ।  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  बता  दिया  है  !

 व्यवधन  |

 ]
 शी  कालका  दास  :  उपाध्यक्ष  इन्होंने  मामले  को  कन्फ्यूज  किया  है  ।  सरकार  का  कन्सने

 लेकिन  मानता  हूं  कि  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शैड्यूल्ड  को  यह  फैसिलिटीज  पहले  से  है  ।  सारे  देश  में

 एक  कन्फ्यूजन  पैदा  की  जा  रही  fe  *'*
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 जीन  +  नानी  व  जससनचकनइइ  -

 ]

 झ  राम  बिलास  पासवान  :  मंत्री  महोदय  ने  जो  कुछ  बताया  है  उससे  अ्रान्ति  उत्पन्न

 )

 श्री  गुलाम  नबो  आजाद  :  मैंने  कोई  भ्रान्ति  उत्पन्न  नहीं  की  मैंने यही  कहा  है  कि  इस
 समय  उच्चतम  न्यायालय  ने  एक  निर्णय  दिया  है  और  मैं  इस  फंसले  पर  कोई  टीका-टिप्पणी  करने  की

 स्थिति में  नहीं  हूं  ।  )

 ]
 श्री  कालका  दास  :  इससे  एक  कन्फ्यूजन  पैदा  हुआ  जजमेंट  पर  कमेंट  नहीं  कर  रहे

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  वे  संबंधित  मंत्री  से  बात  करेंगे  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी

 )

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  एक  तरफ  उनका  कहना  है  कि  उन्हें  निर्णय  जानने  के

 लिए  उसे  पढ़ना  यह  तो  एकतरफा  वक्तव्य  लेकिन  इस  दौरान  जब  तक  आप  स्पष्ट  नहीं  करते
 तब  तक  विभाग  किस  प्रकार  कार्यवाही  करेगा  ।  अतः  जब  आप  निर्ण॑य  को  स्पष्ट  नहीं  करते  तब  तक

 यथास्थिति  बनाये  रखी  जानी  चाहिए  ।  केवल  यही  बात  है  यही  आश्वासन  आपको  देना  चाहिए  ।

 आपको  आश्वासन  देना  होगा  कि  जब  तक  आप  निर्णय  के  बारे  में  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  कर

 देते  तब  तक  स्थिति  यथापूर्वक  रहेगी  ।  इस  प्रकार  का  आश्वासन  आपसे  मिलना  चाहिए  ।  इसी  की  हमें
 आवश्यकता  है  ।

 ]

 श्री  राम  क्लास  पासवान  :  उपाध्यक्ष  मेरा  प्वाइंट  यह  मंत्री  जी  एक  मिनट  सुन
 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मंडल  कमीशन  के  सम्बन्ध  में  मंडल  कमीशन  की  समस्या  तो

 ओबीसी  के  लिए  है  ।  मंडल  कमीशन  के  सम्बन्ध  में  मामला  सुप्रीम  कोर्ट  में  सुप्रीम  कोट  ने  एक
 जजमेंट  दे  दिया  कि  27  प्रतिशत  रिजर्वेशन  प्रमोशन  में  रिजर्वेशन  नहीं  होगा  और  इन-इन

 विभागों  में  रिजर्वेशन  नहीं  होगा  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  यह  मामला  मंडल  कमीशन  से  ओबीसी

 से  सम्बन्धित  लेकिन  उसकी  आड़  शड्यूल्ड  कास्टूप  और  छोड्यूल्ड  द्राइब्स  की  प्रमोशन  में

 रिजर्वेशन  आलरेडी  चल  रहा  था  45  सालों
 उसको  खत्म

 किया  जा  रहा  हम  इतना  ही  सरकार
 चाहते  हैं  कि  सरकार  इस  पर  शडयल्ड  कास्टस  और  शैडः से  कहना  चाहते  हैं  कि

 हर  इस  पः
 गे

 एल्ड
 कास्ट्स  ओर  शॉड्यूल्ड  ट्राइब्स  का

 जो  क्रान्स्टीचूश  नल  राइटस  जो  प्रमोशन
 में

 उनका  रिजव
 शन  चलता  आ  रहा  वह  चलता

 जिससे  कोई  कन्फ्यूजन  नहीं  हो  ।  बस  इतना  ही  मामला  है्‌  !
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 आयोग  पर  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  बारे  में  4  1992

 श्री  गुलाम  नबी  आजाद  :  माननीय  सदस्य  जी  वही  मैंने  कहा  था  कि  हम  हमेशा  से

 चाहते  थे  एस०  सी०  और  एस०  टी०  का  आगे  बढ़े  ।  आप  भी  चाहत  थे  और  पूरा  यह  सदन  चाहता
 था  ।  लेकिन  अब  चूंकि  सुप्रीम  कोर्ट  की  जजमेंट  आई  इसलिए  मेरे  लिए  उचित  नहीं  होगा  कि  सुप्रीम
 कोट  की  जजमेंट  के  बारे  में  कुछ  कहूं  ।  )  सुप्रीम  कोर्ट  की  जजमेंट  उसी  में  तो  एस०  सी०

 और  एस०  टी०  की  प्रमोशन  का  भी  है  ।  )

 ]
 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 भ्रो  मृत्युंजज  नायक  :  वे  प्रक्रिया  नियमों  का  पालन  नहीं  करते  ।  यह

 कोई  तरीका  नहीं  है
 ।

 )

 श्री  गुलाम  नबी  आजाद  :  जहां  तक  मामला  सुप्रीम  कोर्ट  की  जजमेंट  से  सम्बन्धित

 तो  उन्होंने
 जो  हुक्म  दिया  हम  उसका  पालन  लेकिन  जहां  तक  रिजर्वेशन  का  मामला

 खाली  एस०
 सी०  और  एस०  टी०  की  बात  प्रमोशन  की  बात  है

 प्रमोशन  की  बात  है  या  एस०  एस»  टी  ०  की  तो  मैंने  पहले  आपसे  हल्ले-ग्रुल्ले  में  उसको

 बोल  दिया  मैंने  पहले  ही  वता  दिया  था  जिसका  आपने  इधर  जिक्र  किया  कि  मैं  इसको  जो  कंसरनड

 मिनिस्ट्री  है  उससे  बात  लेकिन  यदि  आप  इसी  वक्‍त  मुझ  से  कहेंगे  कि  मैं  इसका  उत्तर  दूं  तो

 नामुमकिन  होगा  ।  मैं  कंसरनड  मिनिस्ट्री  से  बात  करके  इसका  उत्तर  दे  दूंगा  ।
 )

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।  हमें  केवल  25  मिनट  का

 ममय  मिला  अभी  बहुत  से  सदस्यों  को  बोलना  आप  मेरे  साथ  सहयोग  करें  ताकि

 अधिक  से  अधिक  सदस्य  अपनी  शिकायतें  पेश  कर  सके  ।  अब  मैं  सूची  के  अनुसार  वलूंगा  ।  अब  मैं

 श्री  मृत्यूंजय  नायक  को  बोलने  के  लिए  बुलाता  हूं  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कपया  अनावश्यक  रूप  से  हस्तक्षेप  न  न॑  सूची  के  मुताबिक  चलूंगा
 और  मुझसे  सहयोग  करना  चाहिए  ।

 श्री  अनिल  बसु  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं'**  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  आप  किसी  नये  विषय  पर  नहीं  बल्कि  मंडल  आयोग  पर

 ही  बोल  रहे  हैं  ।  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  भ्रांति  में  न  मैं  निश्चित  रूप  से  आपको

 बुलाऊंगा  ।  चिंता  मत  कीजिये  ।

 )
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 12  1914  )  मंडल  आयोग  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  बारे  में

 श्री  मृत्युंजय  नायक  दक्षिणी  उडीसा  की  उपेक्षा  की  गई  है  और

 साथ  न्याय  नहीं  किया  जा  रहा  वर्ष  1989  में  बाढ़  के  कारण  आ  ऋषिकुल्‍य  नदी  पर

 गिरा  ऋषिकुलय  नदी  पर  जो  बोलंगीर  और  कालाहान्डी  जंसे  चार  जिलों  को

 आपस  में  जोड़ती  है|  दूसरा  वेकल्पिक  पुल  बनाने  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।

 इसके  परिणामस्वरूप  इन  जिलों  में  पेट्रोलियम  उत्पाद  और  अन्य  आवश्यक

 वस्तुएं  नहीं  पहुंचाई  जा  सकती  ।  यह  रायपुर  को  भी  जोड़ती  मैं  मृतल  परिवहन

 मंत्रालय  स  बहनामपुर  से  बोलंगीन  को  जोडने  वाल  २
 ष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूपस  र  ,  राजमार्ग  बनाने

 की  घोषणा  करने  का  अनुरोध  करता  हुं  ।  इस  क्षेत्र  में  पिछड़े  जिले  भी  शामिल  हैं  |  मैं  सरकार  से

 इस  मामले  पर  तत्काल  ध्यान  दिये  जाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  शिवराज  सिह  चौहान  :  माननीय  उपाध्यक्ष  एक  तरफ  तो  पाकिस्तान
 ने  परमाण्‌  बम  बना  लिए  हैं  और  दूसरी  ओर  हमारे  देश  की  आर्डीनिंस  फंक्ट्री  में  धमाके  हो  रहे
 आग  लग  रही  है  ।  पिछले  वर्ष  जबलपुर  की  आडीनेस  फंक्ट्री  में  दुर्घटना  हुई  इस  वर्ष  27  नवम्बर
 को  मध्य  प्रदेश  के  इटारसी  नगर  में  +थित  आईनिंस  फैक्ट्री

 म आग  लग  गई  तथा  धमाके  हुए  जिसके

 कारण दो  लोगों  के  भिथडे-चिथड़े  वहीं  उड़  गए  तथा  तीन  अन्य  गम्भीर  रूप  से  घायल  हुए  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  इस  दुघंटना  की  जांच  कहीं  यह  दुर्घटना  अन्तरर्राष्ट्रीय  षड्यंत्र
 का  हिस्सा  तो  नहीं  ।  इसके  लिए  दोषी  अधिकारियों  को  दंडित  किया  अभी  तक  मृतक  के

 परिवारों  को  केवल  8500  रुपये  की  सहायता  प्रदान  की  गई  मृतकों  के  परिवारों  को  कम  से  कम

 एक  लाख  «पए  की  सहायता  तथा  उनके  परिवार  के  एक  सदस्य  को  नौकरी  देने  की  व्यवस्था  की

 जाए  तथा  घायलों  को  भी  पर्याप्त  सहायता  दी  जाए  और  उनके  इलाज  की  व्यवस्था  की  जाए  |

 श्री  सरज  मंडल  )  :  उपाध्यक्ष  कल  इसी  सदन  में  आदिवासियों  के  ऊपर

 अत्याचार  और  महिलाओं  के  ऊपर  अत्याचार  की  बात  पर  बोल  रहे  थे  ।  बिहार  के  जमशेदपुर  में

 30  तारीखु  से  कल  तक  लगातार  यहां  एक  गतरा  ग्रामीण  संघर्ष  समिति  उस  समिति  के  माध्यम  से

 जब  वहां  के  आदिवासी  और  पिछड़ी  जाति  के  लोग  पानी  और  बिजली  की  मांग  कर  रहे  थे

 तो  पुलिस
 ने  उनको  बुरी  तरह  पीटा  ।  एक  आदमी  मर  कितनी  ही  महिलाएं  घायल  हो

 40-50  आदमी  डी०  एम०  एच०  अस्पताल  में  भर्ती  150  आदमियों  को  गिरफ्तार  किया

 गर्मवती  महिलाओं  के  साथ  पुलिस  ने  घर  में  घुसकर  उनकी  इज्जत  से  खिलवाड़  करने  का  काम  किया  ।

 सीमेंट  कारखाने  के  लिए  जो  रेलवे  लाईन  जानी  उसके  बनने  से  इस  बस्ती  के  लोगों  का

 बिजली  बन्द  हो  इस  वजह  से  यहां  के  हरिजन-आदिवासी  मांग  कर  रहे  थे  ।  मैं  भारत  सरकार

 से  मांग  करना  चाहता  हूं  कि  जहां  पर  हरिजन  और  आदिवासी  और  बिजली  की  मांग  करते

 वहां  पर  उनके  साथ  पुलिस  द्वारा  इस  तरह  का  व्यवहार  किया  गया  यह  फोटो  आप  देख

 सकते  हैं  ।  -

 द
 -  उपाध्यक्ष  महोदय  :  फोटो  आदि  दिखाने  की  अनुमति  नहीं  है  ।  कृपया  ऐसा  मत  कीजिए  ।
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 ]

 श्री  सूरज  मण्डल  :  पुलिस  ने  किस  तरह  से  घसीट  कर  लोगों  को  मारा  आंस्‌  गैस  का

 इस्तेमाल  किया  है  ।  पुलिस  ने  गोली  नहीं  बल्कि  गोविन्दपुर  थाने  के  इन्चाज॑  दरोगा  ने  पुलिस
 से  रायफल  छोनकर  गोली  जिसकी  वजह  से  एक  आद  मर  गया  और  अनेकों  लोग  घायल

 अस्पताल  में  पड़े  हैं

 मंडल  आयोग  पर  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  बारे  में  4  1992

 उपाध्यक्ष  आदिवासी  क्षेत्रों  की  जिम्मेदारी  भारत  सरकार  के  गह  मंत्रालय  पर  भी

 इसलिए  मैं  गृह  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वहां  की  स्थिति  की  जांच  करें  और  वहां  के

 आदिवासी  हरिजनों  पर  जो  अत्याचार  हो  रहा  बेरहमी  से  पीटा  जा  रहा  उनको  सरकार  इंसाफ

 श्रो  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  उपाध्यक्ष  हजारीबाग  के  पास  रामगढ़
 कंट  है  जहां  पर  सना  रहती  है  और  पेयजल  संकट  होने  के  का  रण  लाखों  की  तादाद  में  लोग  त्राहि-त्राहि

 कर  रहे  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  कई  बार  रक्षा  मंत्री  श्री  पवार  जी  से  हम  लोग  मिले  तो  उन्होंने  आश्वासन

 दिया  कि  72  लाख  रुपए  की  आपूर्ति  कर  दी  परन्तु  अभी  तक  इसकी  आपूति  नहीं  की  गई

 जिसकी  वजह  से  रामगढ़  कट  में  लोग  पेयजल  के  अभाव  में  त्राहि-त्राहि  कर  रहे  अभी  अकाल  का

 समय  है  और  अभी  से  वहां  पर  कुएं  सूखने  शुरू  हो  गए  हैं  ।  मैं  केन्द्र  सरकार  से  और  रक्षा  मंत्रालय

 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  72  लाख  रुपए  की  राशि  शीघ्र  वहां  पर  उपलब्ध  कराई  ताकि  पानी

 के  टंक  का  काम  पूरा  हो  सके  और  रामगढ़  के  लोगों  को  पानी  की  सप्लाई  की  जा  सके  ।

 |

 श्रो  वत्तात्रय  बंडारू  :  अरक  गरीब  लोगों  की  अथंग्यवस्था  को

 प्रभावित  कर  रही  है  ।  शराब  पीने  की  आदत  लोगों  के  मन  में  काफी  गहराई  तक  उतर  चुकी  है  जी

 कि  उनके  शारीरिक  और  मानसिक  स्वास्थ्य  को  तबाह  कर  रही  शराब  समाज  में  हिसा

 हत्या  जैसी  तमाम  बुराईयों  और  यहां  तक  की  आतंकवाद  की  उत्प्रेर  शराब
 कर्ज  और  औद्योगिक  अशान्ति  की  जड़  है  और  इसके  साध-साथ  इसके  कारण  राष्ट्रीय  उत्पादन

 में  भी  कमी  आ  रही  आन्ध्र-प्रदेश  क ेलोग  अरक  के  कु-प्रभावों  से  काफी  प्रभावित  हुए  हैं  ।

 आन्ध्र-प्रदेश  में  चलाया  गया  अरक-विरोधी  आन्दोलन  राज्य  के  कौने-कौने  में  काफी  व्यापक

 तौर  पर  फैल  रहा  है  जिसे  कि  गांधीवादी  नई  सामाजिक  क्रान्ति  की  संज्ञा  दी  जा  सकती  स्वतन्त्रता

 के  पश्चात  यह  अपने  किस्म  का  पहला  आंदोलन  इस  कारयंक्रम  के  अन्तगगत  लोगों  द्वारा  राज्य  में

 व्यापक  स्तर  पर  आन्दोलन  करके  नशाबन्दी  अधिनियम  पारित  किये  जाने  की  भावना  पंदा  कौ  जा

 रही  है  ।  इस  बारे  में  प्रसन्‍नता  की  बात  यह  है  कि  महिलाओं  ने  इस  आन्दोलन  को  शुरू  किया  है  और

 महिलायें  ही  इस  आंदोलन  का  मोर्चा  सम्भाल  रही  हैं  और  इसे  नेतृत्व  प्रदान  कर  रही  हैं  ।  अरक  की

 बिक्री  और  नीलामी  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  वाला  आन्दोलन  एक  नेसगिक  आन्दोलम  हैं  और  इस  आंदोलन

 से  नेल्लोर  जिले  के  अन्नबर्ती  गांव  दुबागुन्टा  में  प्रोढ़  साक्षरता  अभियान  की  एक  उपशाखा  शुरू  हो

 गयी  है  ।  पूरे  जिले  के  गांव-गांव  में  यह्‌ू  समाचार  जंगल  का  आग  को  तरह  '  फेल  गया  इससे  लगभग
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 500  गांवों  की  महिलाएं  उत्तेजित  हुई  हैं  जिन्होंने  आपस  में  मिल  बैठकर  नशाबंदी  लाग्र  करने
 के  संकल्प  पारित  किये  है  और  इन  संकल्पों  को  जिलाधघीश  के  पास  भेजा  नेललोर  जिले  में  अरक
 की  नीतामी

 ।7  बार  स्थगित  करनी  पड़ी  ।  नेल्लोर  जिले  में  चला  आन्दोलन  घीरे-घीरे  पूरे  राज्य  में
 फैल  गया  और  अब  प्रत्येक  गांव  और  प्रत्येक  जिले  के  लोग  अरक  की  बिक्री  पर  पाबन्दी  लगाने  के

 लिए  आन्दोलन  कर  रहे  हैं  जे०  टी०  डी०  सी०  पी०  आई०  सी०  पी०
 जनता  दल  और  यहां  तक  कि  कुछ  उद्रवादी  संगठन  भी  इस  आन्दोलन  का  पूरा  समर्थन  कर

 रहे  इस  आन्दोलन  के  शुरू  होने  के  तत्काल  बाद  एक  अग्रणी  समाचार  पत्र  तेल  इनाडु
 ने  महिलाओं  के  उस  आन्दोलन  का  पूरा  समर्थन  किया  यहां  तक  कि  राज्य  में  बहत  से  विधायकों
 और  मंत्रियों  ने  भी  आन्दोलन  के  प्रति  अपना  समर्थन  व्यक्त  किया  राज्य  की  सभी  महिला  विधायक

 अपने  राजनीतिक  दलों  से  ऊपर  उठकर  आन्दोलन  का  खला  समर्थन  कर  रही  हैं  ।  यहां  तक  कि  प्रदेश

 कांग्रेस  कमेटी  प्रेजीडेन्ट  ने  भी  आन्दोलन  के  प्रति  अपना  समर्थन  बतलाया  राज्यपाल  महोदय
 भी  आन्दोलन  के  प्रति  आशिवंचन  कहे  हैं  और  राज्यपाल  महोदय  की  पत्नी  ने  भी  घरने  में  भाग

 विभिन्न  संगठन  इस  जान्दोलन  को  विभिन्‍न  स्तरों  पर  अलग-अलग  तथा  संयुक्त  रूप  से  दोनों

 तरह
 से  चला  रहे  कतिपय  स्थानों  पर  महिलाओं  ने  अरक  को  दुकानों  को  नष्ट  कर  डाला

 कुछेक  स्थानों  पर  इन  दुकानों  को  आग  लगा  दी  गई  है  ।  कई  स्थानों  पर  अरक  की  दुकानों  को

 पूर्वक  बन्द  करवा  दिया  गया  है  ।  अरक  की  बिक्री  काफी  हद  तक  कम  हो  गई  कई  स्थलों  पर  तो

 लोगों  ने  अरक  की  दुकानों  पर  हमले  तक  किये  हैं  ।  कई  स्थानों  पर  अरक  के  ठेकेदारों  ने

 कर्ताओं  विशेषकर  महिला  आन्दोलन  कर्ताओं  पर  भी  हमले  किये  हैं  ।  हैरानी  की  बात  तो  यह  है  कि

 विभाग  बजाए  दंगाइ्यों  महिलाओं  तथा  अन्य  आन्दोलनकर्ताओं  व  राजनीतिक  कार्यकर्ताओं

 के  खिलाफ  आपराधिक  मामले  दर्ज  कर  रही  है  ।  माननीय  मंत्री  श्री  सीताराम  केसरी  जी  ने  हैदराबाद

 आकर  वक्तव्य  दिया  था  कि  50  प्रतिशत  राजस्व  हानि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  वहन  की  जाएगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  कार्यवाही  वृत्तान्त  मं  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा

 )  *

 श्रो  अन्ना  जोशी  :  रविवार  की  शाभ  को  ए-ब्लाक  माकिट

 में  ।9  वर्ष  और  20  वर्ष  छी  आयु  के  दो  युवाओं  की  नृशंस  हत्या  करने  के  बाद  से  कानून  व्यवस्था  की

 स्थिति  बिगड़ती  जा  रही  स्थानीय  पुलिस  पर  यह  आरोप  लगाया  जा  रहा  है  कि  वह  इस  मामले

 में  तेजी  से  कार्य  नहीं  कर  रही  है  क्योंकि  हत्यारों  में  से  एक  व्यक्ति  किसी  प्रभावशाली  व्यक्ति  का  पुत्र  है

 है  और  ध्संस  स्थिति  और  भड़क  उठा  हू  ।  में  श्री  संदीप  नाम  के  युवक  का  मौके  पर
 ही  मृत्यु

 जो  गई  जथकि  दूसरे  युवक  श्री  हरीश  ने  बत्रा  अस्पताल  ले  जाते  समय  रास्ते  में  ही  दम  तोड़  दिया

 था  ।  यद्यपि
 ये  हत्यायें  रविवार  को  गर्ड  थीं  फिर  भी  चितरंजन  पार्क  पुलिस  स्टेशन  की  टुकड़ी  ने

 सोमवार  को  इस  मामले  की  प्राथमिकी  दर्ज  की  थी  ।  दोनों  युवकों  की  मृत्यु  के  कुछ  घन्टों  के  बाद  जब

 उच्च  अधिकारियों
 को  मामले  की  जानकारी  करा  दी  गई  तो  तब  पुलिस  ने  इस  मामले  में  रूचि  लेना

 आरम्भ  किया  ।  वहां  पर  जो  कान्‌  न-हीतता  की  स्थिति  बनी  हुई  है  और  छोटे-छोटे  अपराधों  की  वजह

 »कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 विन  कि  कक  कज+

 से  काफी  पँमाने  पर  गोली  बारी  की  घटनाओं  ने  लोगों  को  अपने  मकानों  में  बन्द  रहने  के  लिए  विवश

 कर  दिया  है  ।  इसलिए  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता हूं  कि  दिल्‍ली  पुलिस  को  अधिक  सजग  और  सतर्क

 रहने  के  आदेश  दिये  जायें  और  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  को  कड़ाई  से  लागू  किया  जिन

 पुलिस  स्टेशनों  के  अधिकारियों  के  कार्यक्षेत्र  में  इस  तरह  की  घटनायें  घटती  उन  पुलिस  अधिकारियों

 के  विरुद्ध  कांरबाई  की  जानी  चाहिए  ।  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।  हमने  यह  निर्णय

 लिया  है  कि  हमें  जो  नाम  उपलब्ध  कराये  गये  हमने  उसी  के  अनुसार  ही  चलना  है हे

 श्री  श्रीटललभ  पाणिग्रही  :  राज्य  सरकार  द्वारा  बिजली  की  आपूर्ति  बन्द

 करने  से  उड़ीसा  में  झरसुग्रुडा  में  भास्कर  कपड़ा  मिल  और  तलचःर  में  उवेरक  संयंत्र  बंद  हो  गया

 मिलों  के  ऐसे  बंद  करने  से  गम्भीर  परिणाम  निकलते  हैं  जोकि  उनके  कमंचारियों  उस  क्षेत्र  के

 लोगों  के  और  परे  राज्य  के  हितों  के  विपरीत  होते  हैं  ।  आज  देश  में  रसायनिक  उवंरकों  की

 भारी  मांग  ऐसी  स्थिति  में  यूरिया  बनाने  वाले  तलचर  संयंत्र  का  बंद  हो  जाना  वास्तव  में  दुर्भाग्य
 की  बात  यद्यपि  यह  एक  रुग्ण  थी  परन्तु  आजकल  प्रबन्धकों  और  श्रमिकों  दोनों  के  भरसक

 प्रयासों  के  कारण  अच्छा  कार्य  कर  रही  है  ।  बिजली  की  आपूर्ति  न  करने  से  इस  संयंत्र  का  बन्द  हो
 जाना  बहुत  ही  वुरी  बात  इसलिए  मैं  उर्वरक  मंत्रालय  रे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  उड़ीसा  की  सरकार
 से  सम्पक  बनाए  रखा  जाये  और  इसे  एक  विशेष  मामला  मानकर  एक  समझौते  के  अन्तर्गत  कि  यह
 संयंत्र  बिजली  की  बकाया  राशि  का  किक्तों  में  मुगतान  कर  इस  संयंत्र  को  बिजली  की  आपूर्ति
 की  जानी  चाहिये  ।

 इसी  प्रकार  भास्कर  कपड़ा  मिल  जोकि  राज्य  सेक्टर  के  अन्तगंत  आती  जो  भी
 शीध्य  अति  शीघ्य  बिजली  क्री  पुनः  आपूर्ति  की  जानी  चाहिए  ।  उड़ीसा  के  परिचिमी  क्षेत्र  में  स्थित  होने
 के  कारण  उड़ीसा  सरकार  इस  संयंत्र  के  साथ  सौतेला  व्यवहार  कर  रही

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 यह  मामला  राज्य  सरकार  के  अधिकार  क्षेत्र  में  आता  हैन  कि  केन्द्रीय

 सरकार  के  अधिकार  क्षंत्र  में  ।

 श्री  श्रीवललभ  पाणिग्रही  :  स्पष्ट  है  कि  ऐसा  एक  षड्यंत्र  रचा  जा  रहा  है  कि  इस  संयंत्र  को
 किन्‍्हीं  उद्योगपतियों  के  हाथों  बेच  दिया  जाए  ।  इस  दिशा  में  पहले  कदम  के  रूप  में  तो  सरकार  यह
 प्रस्ताव  बना  रही  है  कि  मिलों  को  सुचारू  रूप  से  चलाने  के  लिये  इन्हें  श्रमिकों  के

 हाथों  में  सौंप  दिया
 जाए  जवकि  सरकार  इस  बारे  में  अच्छी  तरह  से  जानती  है  क्रि  यह  एक  अव्यवहाय॑  प्रस्ताव  है  जोकि
 श्रमिकों  द्वारा  स्वीकार  नहीं  किया  जाएगा  |  मिल  के  कमंचारी  सरकार  से  बार-वार  यही  मांग  कर
 रहे  हैं  कि  इस  सीधे  एक  सावंजनिक  क्षत्र  की  इकाई  के  रूप  में  चलाया  जाए  और  इसमें  आवश्यक

 सुधार  किये  कपड़ा  मंत्रालय  को  राज्य  सरकार  से  बातचीत  करनी  चाहिए  ताकि  यह  कपड़ा
 मिल  सावंजनिक  क्षंत्र  की  इकाई  के  रूप  में  उचित  से  कार्य  कर  सके

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैथ्यू  यह  मामला  राज्य  सूची  के  अन्तगत  आता  है  और  अधिक  नामों  के
 वितरण के  बारे  में  है

 ।
 ताजपपप:ि:भ:ध.8।ध।पैप।:3फडैपहिउंप-त-तत+मतमततहतहत

 वानतन्‍्त  में तन्‍्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 श्री  पाला  के०  एम०  मंथ्यू  :
 कृषि  अधिवासियों  को  अधिकार-नामा  -  दिये

 जाने  की  महत्वपूर्ण  समस्या  धीरे-धीरे  भयावह  रूप  धारण  करती  जा  रही  केन्द्र  सरकार  के  विभिन्‍न
 सम्बन्धित  मन्‍्त्रालयों  अथवा  विभागों  की  ओर  से  अनिच्छकता  के  कारण  क्षि  अधिवासियों  को  उनके
 अधिकार  नहीं  मिल  पाते  हैं  ।  वे  उन्हें  इसके  लिए  स्वीकृति  नहीं  देते  हैं

 कृषि  अधिवासी  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  बस  गए  हैं  ताकि  खाद्यान्नों  का  अधिक  उत्पादन  कर  सके  और

 उत्पादकता  को  बढ़ा  सकें  ।  यह  सब  समय-समय  पर  अकाल  के  दिनों  में  राज्य  सरकार  के  आह्वान  पर
 किया  गया  है  ।  अब  वे  विल्कुल  तबाह  किये  जा  रहे  हैं  ।

 केरल  राज्य  की  वहां  के  मुख्य  मनन्‍्त्री  अनेक  संसद  सदस्  केरल  राज्य  के  सभी

 राजनैतिक  दलों  ने  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  उन्हें  अधिकार-नामा  दिया  जाए  ताकि  उससे

 अधिवासी  ऋण  व  अन्य  सुविधाएं  प्राप्त  कर  अतः  मैं  पर्यावरण  और  वन  मन्त्रालय  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  इस  दिशा  में  आवश्यक  कारंबाई  करें  और  शीघ्र-अति-शी क्र

 इस  में
 स्वीकृति  प्रदान

 करें  ।

 प्रो०ण  रासासिह  रावत  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान

 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  हमारी  राष्ट्रीय  सुरक्षा  गम्भीर  संकट  में  पड़ी  हुई  इसका  कारण  यह

 है  कि  पाकिस्तान  ने  सात  अणु-बम  बना  लिए  हैं  ।  अमेरिका  की  एन०वी०सी०  ने  समाचार  दिया  है  कि

 पाकिस्तान  ने  बहत  पहले  ही  इस  प्रकार  की  तैयारियां  कर  ली  थी  और  पिछले  दिनों  पाकिस्तान  ने  अपने

 देश  के  नागरिकों  को  कहा  कि  भारत  की  यात्रा  पर  नहीं  इसके  अलावा  सीमा  पर  तनाव  का

 वातावरण  पैदा  किया  जा  रहा  है  और  घुृसपंठियों  को  हिन्दुस्तान  में  घुसाया  जा  रहा  है  और  हमारे

 विपरीत  दूसरी  क्रियाएं  हो  रही  उनसे  साबित  होता  है  कि  पाकिस्तान  कभी  भी  हमारे  देश  के  ऊपर

 इस  प्रकार  अणु-बम  से  आक्रमण  कर  सकता  हमें  अपना  अणु-बम  बनाने  के  कायंक्रम  की  समीक्षा

 करनी  चाहिए  और  अविलम्ब  स्वदेशी  अणृ-बम  का  निर्माण  करना  चाहिए  ।  ;

 |

 भ्री  दवरकानाथ  दास  )  :  आदरणीय  उपाध्यक्ष  पूरे  असम  राज्य  में  बहुत
 से  उप-मंडल  मुख्यालयों  तथा  छोटे  कस्बों  को  अभी  तक  भी  एस०टी०डी०  सुविधा  से  नहीं  जोड़ा

 गया  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थानीय  डोकघरों  में  पी०सी०ओ०  की  सुविधा  दी  गई  है  और  पंचायत

 कार्यालयों  में  टेलीफोन  लगाये  गए  हैं  परन्तु  ये  टेलीफोन  सभी  व्यवहारिक  प्रयोजनों  के  लिए  अनुपयोगी
 सिद्ध  होते  हैं  टेली  फोनों  तक  पहुंचने  वाली  टेलीफोन  लाइनों  को  प्राकृतिक  आपदाओं  और  चोरी

 आदि  के  कारण  क्षति  की  संभावना  रहती  है  जिसके  परिणामस्वरूप  ये  टेलीफोन  अनिश्चितकाल  तक

 खराब  पड़े  रहते  हैं
 ॥  इसलिए  ग्रामीण  टेलीफोन  प्रणाली  को  एस०टी०डी०  अथवा  एन०एस०टी०  सुविधा

 से  जोड़ा  जाना  चाहिए  और  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  इसं  समय  अभम  राज्य  में  जो  टेलीफोन  व्यवस्था

 वह  देश  के  अन्य  क्षेत्रों  की  तुलना  में  अत्यधिक  पिछड़ी  हुई  अब  मैं  संबंधित  मन्त्रालय  से  भाग्रह
 करता  हूं  कि  इस  मामले  की  ओर  उवबित

 ध्यान
 दिया  जाये  ताकि  समूचे

 असम  राज्य  में  ग्रामीण  टेलीफोन

 प्रणाली  में  शी घ्रातिशी प्र  सुधार  लाया  जा  सके  और  इसे  एस०्टी०्डी०  एन०एस०डी०  सुविधा
 जोड़ा  जा  सके  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मंडल  जी  ।  कानून  और  व्यवस्था  राज्य  से  सम्बन्धित  विषय  है  ।

 श्री  तेजनारायण  सिह  :  उपाध्यक्ष  अभी  देश  में  85  करोड़  में  से  आधे  लोग

 गरीबी  रेखा  से  नीचे  हैं  और  वे  रेलवे  के  प्लेटफार्म  पर  सोये  रहते  हैं  और  जो  बचे  हुए  हैं  वे  देहातों  में

 सड़कों  पर  रहते  उनको  रहने  के  लिए  मकान  नहीं  जो  राज्य  सरकारों  की  जमीनें  हैं  वे  लठंतों

 के  कब्जे  में  पड़ी  हुई
 कुछ  राज्यों  में  गरीबों  को  जमीन  दी  गई  हैं  और  कुछ  राज्यों  में  जमीन  नहीं  दी

 गई  है  ।  राज्य  सरकारों  को  यह  निर्देश  दिया  जाए  कि  वे  तीन  महीने  के  अन्दर  राज्य  सरकार  को  तमाम

 जमीनों  को  भूमिहीनों  और  गरीबों  में  बांट  दे  और  सरकार  की  तरफ  से  इनको  मकान  बनाने  के  लिए

 रुपया  दिया  जाए  और  साथ  ही  साथ  हृदबन्दी  फाजिल  जमीन  का  भी  गरीबों  में  बंटवारा  यह

 हमारी  मांग  )

 श्री  ब्रह्मानन्द  मंडल  :  उपाध्यक्ष  एक  महीने  से  लगातार  18  से  अधिक  लोगों

 का  अपहरण  हो  चुका  है  और  कई  लोगों  की  हत्या  कर  दी  गई  मुंगेर  में  एक  जिसका

 अपहरण  किया  गया  था  तो  पुलिस  उसको  बरामद  कर  पाई  है  )
 '  *

 हम  भारत

 सरकार  के  गृह  मन्‍्त्री  से  मांग  करते  हैं  कि  राज्य  सरकार  से  बातचीत  करके  विधिव्यवस्था  पर  काबू
 पायें  ।  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  1992  और  93  के  लिए  पूरे  देश  में  भूमि  सुधार  कानून  के  बारे  में

 कहा  था  कि  इसको  लागू  किया  जाएगा  ।  बिहार  सरकार  ने  इस  पर  काम  करना  शुरू  किया'**

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  जो  कुछ  ये  कहते  हैं  उसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  न  किया  जाये  ।

 )
 ***  *

 श्री  काशी  राम  राणा  :  सूरत  शहर  में  एक  लाख  हाउसेज  और  साठ  उद्योगों  को  गैस

 कनेक्शन  देने  के  लिए  ओ  ०एन०जी०सी०  ने  तीन  लाख  क्यूबिक  मीटर  गैस  एलाट  की  थी  और  वादा

 किया  था  कि  इसके  अलावा  सात  लाख  स्यूब्रिक  मीटर  गैस  देंगे  ।  इसके  मुताबिक  गुजरात  गैस  कम्पनी

 लिमिटेड  ने  सूरत  शहर  में  एक  लाख  हाउसेज  और  साठ  उद्योगों  को  गैस  देने  के  लिए  पूरा  प्रावधान

 किया  और  पाइप  लाइन  डाल  दी  और  काम  शुरू  कर  लेकिन  अब  तक  ।!  200  लोगों  को  और

 16  इंडस्ट्रीज  को  गैस  दी  जा  रही  हे  जिसमें  दो  लाख  क्यूबिक  मीटर  गैस  इस्तेमाल  होती  है  ।  अबकि

 बाकी  लोगों  को  गैस  सप्लाई  की  जानी  है  और  इसके  लिए  सात  लाख  क्यूबिक  मीटर  गैस  की  आवश्यकता

 है  ।  इसके  लिए  गृजरात  गैस  कम्पनी  लिमिटेड  ने  पेट्रोलियम  डिपार्टमेंट  भी  कहा  है

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  जो  कुछ  ये  कहते  हैं  उसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  न  किया  जाये  ।

 )
 ***

 eee  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।



 13  1914  )  मंडल  आय्रेग  पर  उच्त्बतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  बारे  में
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 श्री  राम  नाईक  :  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  परिसर  में  एक  अभूतपूर्व  स्थिति

 उत्पन्न  हो  गई  है  ।  कल  सुबह-सुबह  हो  वकीलों  के  300  से  अधिक  चेम्बस  गिरा  दिये  नियमों  के

 अनुसार  किसी  निर्णय  को  सूर्योदय  से  पहले  ढहाने  की  कोई  कारंवाई  नहीं  हो  सकती  परल्तु  ऐसा
 किया  गया  है  ।

 यह  आइचयंजनक  वात  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  की  नाक  के  नीचे  ही  सामने  गैर-कानूनी
 निर्माण  किये  जा  सकते  नई  दिल्‍ली  बार  एशोसिएशन  के  सभी  अधिकारी  हड॒लाल  पर  चले  गए  हैं  ।

 मैं  जानना  चाहता  हं  कि  यह  सब  कैसे  हआ  ?

 उच्च  न्यायालय  के  परिसर  में  अप्राधिकृत  निर्माण  कंसे  जारी  रह  सकता  है  और  इन्हें  कंसे  ढछ्कपप

 गया  है  ?  उस  समय  कारंवाई  क्‍यों  नहीं  की  गई  जब  निर्माण  कार्य  चल  रहा  था  ?

 अतः  मैं  मांग  करता  हूं  कि  वहां  पर  जो  विधि  मनन्‍्त्री  और  गृह  मन्‍्त्री  के  बारे  में  एक  संयुक्त
 वक्तव्य  दें  ताकि  वकीलों  के  साथ  न्याय  किया  जा  सके  ।

 उच्च  न्यायालय  में  बहुत  सारे  मामले  लंबित  पड़  हुए  व्यायालय  काम  आगे  जारी

 करता  है  ।
 और  इसके  लिए  यह  विधि  मन्‍्त्री  और  गृह  मन्त्री  सदन  में  एक  संग्र॒ुक्स  वक्‍्सड्य  दे  ।

 ]
 श्रो  राम  टहल  चोघरो  :  उपाध्यक्ष  भारतीय  आरक्षी  सेवा  के  प्रशिक्षित

 पदाधिकारी  स्व०  विजय  शंकर  आई०पी०एस०  1990  बंच  दिल्ली  कैडर  में  अचानक

 रहस्यमय  ढंग  से  उसकी  मृत्यु  दिनांक  1८-11-92  को  पी०टी०सी०  फिल्‍लौर  जालंधर  में  हुई  ।

 इस  सम्बच्ध  में  उनके  पिता  श्री  विन्देश्कर  प्रसार  सिन्हा  ते  स्व०  क्जलिय  झंकर  की  अृत्यु  कर  शंका  जाहिर
 की  है  कि  उसे  मार  दिया  गया  वह  श्री  सिन्हा  के  इकलौते  पुत्र  थे और  बिहार  के  ग्राम

 पो०  थाना  रोसेड़ा  जिला  समस्तीपुर  के  रहने  वाले  इनकी  मृत्यु  पर  सन्देह  होना

 भाविक  जो  इस  प्रकार  है  कि  हैदराबाद  का  स्वीमिंग  पूल  की  गहराई  23  फीट  है  जहां  ट्रेनिंग  के

 दौरान  तैरने  एवं  गोता  लगाने  में  सफल  रहे  और  मात्र  6  फीट  गहरे  स्वीमिंग  पुल  में  ड्बसा  और  मर

 जाना  रहस्यमय  ही  है  ।  पोस्टमार्टम  की  रिपोर्ट  इनके  पित्ता  को  अभी  तक  नहीं  मिली  है  ।  इनके  पिता  ने

 सी०बी०आई०  से  शीघ्र  जांच  कराने  एवं  पांच  लाख  मुआवजा  एवं  लड़कियों  को  नौफरी  एवं  पढ़ाई  का

 खर्च  वहन  करने  की  मांग  की  इसकी  व्यवस्था  शीघ्र  कराई  जाए  ।

 |

 स०प०

 श्री  थाइल  जॉन  अंजलोज  )  :  मैं  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  आकृषित  करना

 चाहता  हूं  कि  कयामकुलम  अलेप्पी  रेलवे  लाइन  चालू  किये  जाने  के  बावजूद  इस  लाइन  के  लिए  कोई

 महत्वपूर्ण  ट्रेन  निर्धारित  नहीं  की  गई  फिलहाल  इस  लाइन  पर  केवल  पैसेंजर  गाड़ियां  ही  चल  रही
 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हंं  कि  वह  कुछ  ऐसी  लम्बी  दूरी  की  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियां  चलाएं  जो

 त्रिवेन्द्रम  से  इस  रेल  मार्ग  से  सारी  गुजरें  जंसाकि  कोचीन  से  कई  गाड़ियां  चलती  उन  ट्रेनों  को
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 +  जे  जन  अम>क  ०-६  memes  ५  कक  जनमम-न  ०  अमेक  जन

 अलेप्पी  या  कयामकुलम  तक  चलाया  जाय  ।  जब  तक  सरकार  ऐसे  कदम  नहीं  उठाती  है  तब  तक

 कयामकुलम-अलेप्पी  रेलवे  लाइन  की  कोई  ज्यादा  उपयोगिता  नहीं  होगी  ।

 मैं  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  अपने  इस  वायदे  पर  अमल  करे  कि  नई  दिल्‍ली
 और  त्रिवेन्द्रम  के  बीच  एक  नई  ट्रेन  चलाई  जाएगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  डा०  महादीपक  सिंह  शाक्य  ।  कृपया  पढ़िए  नहीं  ।  यदि  आप  इसे  पढ़ेंगे  तो

 आप  बहुत  अधिक  समय  ले  लेंगे  ।  केवल  तथ्य  बताइए  ।

 डा०  महादोीपक  सिंह  शाक्‍्य  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  का  ध्यान

 ऋण  राहत  योजना  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  ।  पिछला  ऋण  जो  किसानों  का  माफ  किया  गया  उसमें

 केन्द्र  सरकार  और  प्रदेश  सरकार  दोनों  का  भाग  था  ।  अभी  केन्द्रीय  सरकार  पर  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 का  166.872  करोड़  रुपया  बकाया  वह  देय  रकम  का  भुगतान  शीघ्र  ही  कराया  जाये  ताकि

 प्रदेश के  सभी  कार्य  अच्छे  ढंग  से  चल

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अभी  तक  32  में  से  केवल  20  वक्‍ता  ही  वोल  पाए  अब  शून्यकाल
 समाप्त  होने  वाला  है  ।

 *  झी  अनिल  बसु
 :  आपने  मुझे  बुलाया  ।  मुझे  पुकारे  जाने  पर  भी  आपने  मुझे

 बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  नाम  सूची  में  नहीं  था  ।  मैंने  आपका  नाम  पुकारा  संभवतया  आप

 मण्डल  आयोग  के  संबंध  में  अपनी  राय  देना  चाहते  हैं  क्योंकि  आप  एक  राजनीतिक  दल का  प्रतिनिधित्व

 करते  इसलिए  मैंने  आपका  नाम  पुकारा  था  ।  सदन  में  हमारे  कुछ  सामान्य  नियम  होने  चाहिए  ।

 मैंने  केवल  सूची  के  अनुसार  पुकारा  यदि  पूर्व  वक्ता  अपने  भाषण  छोटे  करते  तो  छह-सात  लोग  और

 इस  वाद-विवाद  में  भाग  ले  पाते  ।

 श्री  बसुदेध  आचाय  :  आप  इसके  लिए  समय  15  मिनट  और  बढ़ा  आप

 प्रत्येक  व्यक्ति  को  एक  मिनट  का  समय  दीजिए  ।  आपने  मुझे  नहीं  बुलाया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  इस  सूची  को  आपके  पास  भेजूंगा  ताकि  आप  इसकी  जांच  कर  सकें  ।

 अब  संसदीय  काये  मंत्री  श्री  गुलाम  नबी  आजाद  वक्तव्य  देंगे  ।
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 भ०प०

 सभा  का  कार्य

 छः
 सभा  का  काय

 संसदीय  कार्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  आपकी  अनुमति  से  मैं  यह  सूचित
 करता  हूं  कि  7  दिसम्बर  से  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान  इस  सदन  में  निम्नलिखित  सरकारी

 कार्य  लिया  जाएगा  :--

 1.

 2.

 आज  की  कार्यंसची  से  बकाया  सरकारी  कार्य  की  किसी  मद  पर  विचार  ।

 निम्नलिखित  अध्यादेशों  का  निरनुमोदन  चाहने  वाले  संक्लपों  पर  चर्चा  और  इन

 देशों  के  प्रति  स्थापक  विधेयकों  पर  विचार  और  पारित  करना  :--

 वन्य  जीव  संशोधन  अध्यादेश  92

 दिल्ली  विकास  )  1992  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  )  1992  का  निरतुमोदन  चाहने  वाले  संकल्प  पर

 चर्चा  और  लोक  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  )
 1992  में  राज्य  सभा  द्वारा  किए  गए  संशोधनों  पर  विचार  और  गृहीत

 करना  ।

 निम्नलिखित  अध्यादेशों  का  निरनुमोदन  चाहने  वाले  संकल्पों  पर  चर्चा  और  राज्य  सभा

 द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  इन  अध्यादेशों  के  प्रतिस्थापक  विधेयकों  पर  विचार  और

 पारित  करना  ।

 माल  का  बहुअ  यामी  परिवहन  1992  ।

 भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद  19921

 दंत  चिकित्सक  )  19921

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  और

 पारित  करना

 रूग्ण  उद्योग  कम्पनियों  उपबंध  )  संशोधन  19021

 सम्मेलन  का  19921

 ओ  सैयद  शाहबुद्दोन  :
 मैं  अनुरोध  करता  हूं

 कि  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  मदों

 को  शामिल  किया  जाए  :--

 (1)  नई  शिक्षा  नीति  के  तहत  कारंवाई  कार्यक्रम  के  साथ  गुजराल  अली  अहमद

 सुरोट  समिति  अली  सरदार  जाफरी  समिति  की  रिपोर्टों  की  गई  सिफारिशों  के  परिप्रेक्ष्य

 में  प्रशासन  और  जनसंधार  में  उर्दू  के  दर्जे  पर  चर्चा  ।
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 (2)  देश  में  वकफ़  वौर  वक्‍फ  प्रशासन  के  दर्जे  पर  चर्चा  रूप  से  वक्‍फ  अधिनियम
 1954  54  में  संशोधन  करने  के  प्रस्तावों  के  संदर्भ  में  ।

 फ्रो०  ज्रेम  कुमार  धूमल  )  :
 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में

 निम्नलिखित  मंदों  को  शामिल  किया  जाए  :--

 (1)  सदन  को  इस  बात  पर  चर्चा  करनी  चाहिए  कि  भूत-पूर्व  सैनिकों  की  पेंशन  में  एकमुश्त
 वृद्धि  करने  संबंधी  कार्यान्वयन  में  जो  क्सिंगतियां  हैं  उन्हें  कैसे  दूर  किया  जाए  ।

 (2)  सदन  को  इस  बात  पर  चर्चा  करनी  चाहिए  कि  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने
 चल  प्रदेश  में  चालीगर-तलाई  में  छिद्रण  कार्य  क्यों  रोक  दिया

 ]

 श्री  शिवराज  सिह  चौहान  :  उपाध्यक्ष  कृपया  निम्न  विषय  अगले  सप्ताह

 की  कार्ययूची  में  जोड़े  जाएं

 ।.  बेतवा  देश  की  पवित्रतम  नदियों  में  से
 एक  मंडीदीप  और  विंदिशा  के  कारखानों  से

 निकलने  वाले  पानी  के  कारण  दुरी  तरह  प्रदूषित  हो  गई  यमुना  की  तरह

 बेतवा  को  भी  प्रदूषण  मुक्त  करने  की  योजना  पर  विचार  किया  जाए  ।

 2.  मध्य  प्रदेश  में  वन॒भूमि  पर  अनेक  वर्षों  से  खेती  कर  रहे  गरीब  आदिवासियों  को  उक्त

 भूमि  के  पट्टे  देने  पर  विचार  किया  जाए  ।

 ]

 श्री  हाराधन  राय  )  :  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  अगले  सप्ताह  की  कायंसूची  में

 निम्नलिखित  मदों  को  शामिल  किया  जाए  :-

 (1)  आई०आई  ०एस०सी०ओ०  का  आधुनिकीकरण  जो  बहुत  लम्बे  समय  से  लम्बित  पड़ा

 हुआ  है  ।

 (2)  वर्धमान  और  आसनसील  तथा  आसनसोल  ओर  पुरुलिया  के
 बीच  ई०एम०यरू०  सवारी

 डिब्बे  चालू

 ओ्रो  सुधोर  गिरि  :
 मैं  जनुरोध  करता  हूं  कि  अगले  सच्ताह  की  कार्यंसूची  में

 लिखित  मदों  को  शामिल  किया  जाए  :--

 (1)  दक्षिणपूर्व  रेलवे  के  अन्तर्गत  मिदनापुर  जिले  में  दीघा  से  जमलुक  तक  नई  रेल  लाइन  के

 निर्माण  का  कार्य  अगले  दो  वर्ष  के  अन्तगंत  पूरा  किया  जाए  ।  इस  पर  सदन  में  चर्चा

 किए  जाने को  आवश्यकता  है  ।

 (2)  पाकिस्तान  के  पास  लक्षों  पर  प्रहार  करने  के  लिए  सात  परमाणु
 बम  होने  को  बात  पर

 सदन  में  तत्वतल  चर्चा  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 300



 13  1914  )  सभा  का  कार्य

 ]
 श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  उपाध्यक्ष  कृपया  निम्न  विषयों  को  अगले

 सप्ताह  की  कार्यसूची  में  जोड़ा  जाए  :--

 ।.  राजस्थान  की  विद्युत  परियोजनाओं  को  जो  केन्द्र  के  सामने  विचाराधीन  शीघ्र

 स्वीकृति  द्वी  जाए  ।

 2.  राजस्थान  में  जयपुर  हवाई  अड्डे  को  अंतर्राष्ट्रीय  ऐपरोड्रोम  बनाया  जाए  और  इसके

 लिय  धनराशि  स्वीकृति  की  जाए  ।

 |
 श्रो  बसुदेव  आचार्य

 :
 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूी  में

 लिखित  मदों  को  शामिल  किया  जाए

 (1)  मूल्य  वृद्धि--आप  लोगों  के  सामने  कठिनाई  का  सामना  किया  ।

 (2)  जूंट  कॉरपोरेशन  आफ  इण्डिया  द्वारा  संसाधनों  की  गंभीर  कमी  का  सामना  किया  जाना  ।

 ]
 प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  उपाध्यक्ष  कृपया  निम्न  विषयों  को  आगामी  सप्ताह

 सूची  में  सम्मिलित  किया  जाए  :--

 ।.  सुप्रसिद्ध  सूफी  संत  ख्वाजा  मुईनुउद्दीन  चिश्ती  को  याद  में  बनी  दरगाह  शरीफ  अजमेर

 के  उत्तर  प्रबंधन  हेतु  40  वष  पुराने  दरगाह  एक्ट  में  समुचित  संशोधन  की  आवश्यकता  ।

 2.  दरगाह  ऐक्ट  के  अंतग्गंत  कन्द्रीय  सरकार  द्वारा  गठित  दरगाह  कमेटी  में  राजस्थान  सरकार
 तथा  अजमेर  के  स्थानीय  जनप्रतिनिधियों  को  प्रतिनिधित्व  दिए  जाने  की  आवश्यकता  ।

 ]

 ओ  सिस  बसु
 :  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि

 आगामी  सप्ताह  की  कारयंसूची  में

 लिखित  मदों  को  शामिल  किया  जाए  :--

 (  पलामू  और  अन्य  स्थानों  पर  कथित  मुखमरी  के  कारण  हुई  मौतों  से  उत्पन्न  स्थिति  |

 (2)  प्रावन  परि  योजना  के  विरुद्ध  विरोध  प्रकट  करने  के  लिए  चिल्का  बचाओ  आन्दोलन  के

 आवेदकों  द्वारा  शुरू  किए  गए  प्रदर्शन  के  कारण  उत्पन्न  हुई  स्थिति  ।

 श्रो  श्रीबल्लभ  पाणिग्रहों  :  मैं
 अनु  रोध

 करता  हूं  कि
 अगले  सप्ताह  की  कायंसूची  में

 निम्नलिखित  शामिः  न  किया  जाए  :--

 (1)  ||  )  विभिन्‍न  राज्यों  में  विशेष  रूप  स  उड्लीसा  बिजली  की  अत्यधिक  के  कारण

 उत्पन्न  स्थिति  और  किए  गए  उपचारात्मक  उपाय

 (2)  उड़ीसा  में  विशेष  रूप  से  पश्चिमी  क्षेत्र  में  सूखे  की  गंभीर  और  लोगों  के

 दुःखों  को  दूर  करने  के  लिए  आवश्यक  उपाय  ।
 गेगों
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 1.09  म०्प०

 संबिधान  विधेथक
 ये  भाग  9  का  अन्तःस्थापन )

 संयुक्त  समिति  द्वारा  यथाप्रतिबेदित

 और

 संविधान  संशोधन  )  विधयक
 भाग  का  अन्तःस्थापन  )

 संयुक्त  समिति  द्वारा  यथाप्रतिवेवित

 विधेयकों  पर  बाव-विवाद  पुनः  आरम्भ  किए  जाने  के  बार  में  प्रस्ताव

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  और  प्रोश्योगिको  मंत्रालय

 विभाग  तथा  सहासागर  विकास  में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  श्री

 गुलाम  नबी  आजाद  की  ओर सै  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 संविधान  रवां  संशोधन  )  1991  और  संविधान

 1991,  संयुक्त  ममितियों  द्वारा  जिन्हें  3  1992  को
 स्थगित  किया  गया  पर  विचार  और  पारित  करने  सम्बन्धी  प्रस्तावों  पर  वाद-विवाद  अब

 पुनः  शुरू  किया  जाए  ।”

 स्पाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 संविधान  रवां  1991  और  संविधान  संशोधन )
 !  99!,  संयुक्त  समितियों  द्वारा  जिन्हें  ः  !992  को  स्थगित

 किया  गया  पर  विचःर  ओर  पारित  करने  संबंधी  प्रस्तावों  पर  वाद-विवाद  अब  पुनः  शुरू
 किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 1:10  म०्प०

 सल्पश्चात  लोक-सभा  मध्याहन्‌  भोजन  के  लिये  2.15  स०प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.22  मण्प०

 मध्याहय  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक-सभा  2.22  म०प०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 समहोदय--पीठासीन  हुए  |

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 हिसालय  पर्वतारोहण  दाजिलिंग  का  वर्ष  ।901-92  का  वाथिक
 वाथिक  लेखे  तथा  कार्यकरण  को  समीक्षा

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तया  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  क्रुष्ण
 “  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  हिमालय  पर्वंतारोहोण  दाजिलिग  के  बर्थ  |  ०9०1-92  के  वार्षिक

 बेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।  ।
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 चित  चना  +  अं  ee  मी  बी

 हिमालय  पव॑तारोहण  दाजिलिंग  के  वर्ष  2291-92  के  वाधिक
 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर

 परीक्षा  प्रतिवेदत्र  ।

 )  हिमालय  पर्वंतारोहण  दारजिलिंग  के  वर्ष  1991-92  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या

 (2)  नेहरू  पव॑तारोहण  उत्तरकाशी  के  वर्ष  199  के  वाधिक

 बेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 नेहरू  पव॑तारोहण  उत्तरकाशी  के  वर्ष  1991-92  के  वार्षिक  लेखाओं

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  नेखापरीक्षा

 वेदन  ।

 में  रखो  गई  |  बेखिये  ]

 भारतीय  कपास  निगम  शुम्बई  का  यथं  1991-92  का  वाधिक

 प्रतिवेदन  तथा  कार्यकरण  को  समोक्षा

 ]

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर

 रखता  हूं  :--

 भारतीय  कपास  निगम  मुम्बई  के  वर्ष  1991-92  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  कपास  निगम  मम्बई  के  वर्ष  1991-92  का  वापिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 |  ग्रन्यालय  में  रखे  गये  ॥  देखिये  संख्या  एल  ०  टो०  2
 3/92  |

 बाणिज्य  पोत-परिवहन  अधिनियम  मारमुर्गाव डाक  मोटरयान  1991-92  के  अंतरंत
 जारी  अधिसूचनाएं  तथा  मारमुर्गाव  डाक  श्रम  बोर्ड  का  वर्ष  संसदीय wid मंत्रालय में राज्य मंत्री तया विज्ञान और प्रोद्योगिको मंत्रालय  का

 वाधिक  प्रतिवेदन  ओर  कार्यकरण  को  समोक्षा

 ]
 संसदीय  कारय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय

 विभाग  तथा  महासागर  विकास  में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  मैं

 श्री  जगदीश  टाइटलर  की  ओर  निम्ग  लिखित  पत्र  सभा-पटल  १र  रखता  हूं  :--

 वाणिज्य  पोत  परिवहन  की  घारा  और  435३  के  अंतर्गत
 जारी  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  720  जो  7  के  भारत  के

 राजपत्र में प्रकाशित हुई की एक प्रति तथा अंग्रं जी तथा जिसके 303



 सभा  क्‍टले  पर  रखे  गये  कक  4  1992

 द्वारा  /  !98&  को  अधिसूचना  संक््या  सा०का०नि०  ४65  में  कतिपय  संशोधन

 किये  गये  हैं  ।

 [  प्रन्थालय  में  रखो  गई  ।  वेखिये  संक्या  एल०टो  ०-2824/92]

 (2)  मोटरयान  1988  की  धारा  212  की  उपघारा  (4)  के  अन्तगंत  चन्डीगढ़
 मोटरबान  !'  990,  जो  8  1990  के  चण्डोगढ़  प्रशासन  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  4/:  IT  (2)/2430  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 (3)  उपयुक्त  (-)  में  उल्लिखित  पत्रों  को
 समा  पटल  में  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र  जी  ।

 [  ग्रन्धालय  में  रखा  गया  ।  देखिमे  संख्या  एल  5/9  2]

 (4)  डॉक  कमंकार  का  |  948  की  धारा

 के  अन्तरमेत  कारमगाव  डॉक  श्रम  बोर्ड  के  वर्ष  1991-92  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 मारथुगांव  डाक  अम  बोर्ड  के  क्य  |५91-92  के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 |  ग्रन्थालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०टो  ०-2826/92  |

 सोमा  शुल्क
 !  992,  आयकर  1:61  आवि  के  अंतर्गत

 जारी  अधिसूचनः

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  मैं  श्री  रामेबबर  ठाकुर  की  ओर

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  सीमा  शुल्क  1952  2  की  घारा  159  के  अंतगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं
 की  एक-एक  प्रति  तया  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर

 सा०का०ति०  तथा  सा०का०नि०  जो  7
 1982

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुये  तथा  जिसका  आशज्ञय  आयातित
 कॉपर  वायर  कापर  कंथोड्स  और  भारत  से  बाहर  भेजे  गये  कापर

 कन्सस्ट्रेट्स  में  से  निभित  कापर  वायर  राड्स  पर  ।0  प्रतिशत  मूल  सीमा  शुल्क
 निर्धारित  करना  है  जिसकी  संगणना  ऐसी  तांबे  की  वस्तुओं  के  कापर

 स्ट्रेट्स  के  संपरिवर्तन  की  लागत  पर  की  जाती  है  तथा  संपरिवतंन  लागत  पर

 ऐसी  कापर  की  मरों  पर  45  प्रतिशत  उपषंगी  शुल्क  निर्धारित  करना  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  तथा  सा०का०नि०  जो  ।:  1992

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाझ्षित  हुये  थे तथा  जिसका  आशय  माल  की  सूची
 ओर  अधिसूचना  द्वारा  ककर  होने  बाले  बिभिन्‍न  कार्य  केन्द्रों  की  सूचियां  बनाने
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 13  1914  समा  पटल  पर  गये  पत्र
 कत0ततत  oo

 के  कार्य  के  सत्यापन  के  साथ  रक्षा  मंत्रालय  के  इंटिग्रेटिड  गाइडिड  मिसाइल
 डेवलपमेंट  प्रोग्राम  के  प्रयोजनार्थ  अपेक्षित

 फिक्सच  कच्ची  उपसाधनों  और

 अतिरिक्त  पूर्जों  को  जब  उनका  मारत  में  उक्त  कायंक्रम  के  प्राधिकृत  संकने
 केन्द्रों  द्वारा  आयात  किया  जाये  तो  उन  पर  उदग्रहणीय  सम्पूर्ण
 अतिरिक्त  तथा  अनुषंगी  सीमा-शुल्क  से  देय  होगी  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  24  1997  को  भारत  के  राजपक्र  में

 प्रकाशित  हये  थे  तथा  जिसका  आशय  कांच  फाईबर  सिलाई  घागे  और  कांच

 फाईबर  फिल्टर  कपड़े  पर  उस  स्थिति  में  5.75  प्र  तिशत  के  हिसाब  से

 अतिरिक्त  सीमा-शुल्क  की  रियायती  दर  स्लें  निर्धारित  करना  है  जब  कतिपय

 शर्तों  के  अध्यवीन  इसका  भारत  में  आयात  प्रदूषण  नियंत्रण  प्रयोजन  के  लिए
 अभिप्रेत  माल  के  निर्माण  के  लिये  किया  जाता  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  751 (a)  तथा  साका०नि०  जो  3  992

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुये  थे तथा  जो  अधिसूचना  में  विनिदिष्ट
 माल  को  मूल्यानुसार  15  प्रतिशत  से  अधिक  मूल  सीमाशुल्क  तथा  उन  पर

 उद्ग्रहणीय  अतिरिक्त  तथा  अनुषंगी  सम्पूर्ण  सीमाशुल्क  के  बारे  में  है  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  7  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिसके  द्वारा  |  1979  की  अधिसूचना  संख्या
 में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  7  1992  के  मारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुये  थे  तथा  जिसके  द्वारा  12  1990  की  अधिसूचना
 संख्या  में  कतिपय  ध्ंशोधन  किये  गये  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  764  जो  16  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिसके  द्वारा  14  1992  की  अधिसूचना  संख्या

 में  कतियय  संशोधन  किये  गये  हैं  तथा  एक  ब्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  तथा  सा०का०नि०  जो  16  सितम्बर

 1992  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  आशय  1992-

 97  के  लिए  निर्यात  और  आयात  नीति  के  अंतगंत  स्वर्ण  और  रजत  आभूषण
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 सभा  पथ्टल  पर  रखे।गके पत्र  4  992:

 ओर  वस्तु
 निर्यात  संबधंन  एवं  प्रतिपूर्ति  स्कीम  के  अंतर्गत  सप्लाई  करने  हेतु

 भारतीय  बंक  या  खनिज  एवं  घातु  व्यापार  निगम  द्वारा  या  उनकी  ओर  से
 अग्यात  किए  जाने  वाले  सोने  को  मूल  तथा  अतिरिक्त  सीमा-शुल्क  से  छूट  देना

 है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  23  1992  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिसके  द्वारा  17  1985  की  अधिसूचना  संख्या

 में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 तथा  सा०का०नि०  23 .
 1992  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  अधिसूचना  में
 उल्लिखित'माल  वो  कतिपय  शर्तों  के  अध्यधीन  उन  पर  उद्ग्रहणीय  सम्पूर्ण  मूल
 सीमा-शुक्क  तथा  अनुषंगी  सीमा-शुल्क  से  छट  देने  के  बारे  में  है  तथा
 त्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  24  1992  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिसका  आद्यय  स्वर्ण  उपस्करों  के  लिए  कतिपय
 शर्तों  के  अध्यधीन  25  प्रत्रिद्यात  की  सीमा-शुल्क  की  रियायती  दर

 दिव्ठ  करना  है  तभा  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०करा०निं०  सा०का०नि०  जो  24  1992
 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  अधिसूचना  में  विनिदिष्ट

 वस्तुओं  को  उस  दशा  में  कतिपय  छातों  के  अध्यधीन  सम्पूर्ण  अतिरिक्त
 तथा  अनुषंगी  सीमा-शुल्क  से  छट  देने  के  बारे  में  है  जब  उनका  आयात

 पंट्रोलियम  कार्यों  क ेलिए  भारतीय  तेल  कम्पनी  द्वारा  किया  जाए  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  24  1992-F  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिसका  आशय  एरीथो्रोमा्इश्वन  थीयोसाइनेट  पर

 मल्यानुसार  15%  की  दर  से  मूल  सीमा-शुल्क  निर्धारित  करना  है  तथा
 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।'

 सा०का०नि०  तथा  सा०का०नि०  जो  7

 992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुये  थे  तथा  जो  अधिसूचना  में
 उल्लिखित  माल  को  उन  पर  उदग्रहणीय  सम्पूर्ण  अतिरिक्त  तथा
 पांग्ििक  सीमा  शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या

 (  2  )  आय-कर  1961  की  घारा  296  के  अन्तगत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  —

 2545,  जो  ।0  1995  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
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 TS  1914  रखे-गए

 था  तथा  जो  आय-कर  धारा  10  के

 अन्तगंत  नेब  लाइन्स  होम  फार  एजिग  मुम्बईਂ  को  कतिपय  शर्तों
 के  अध्यधीन  कर-निर्घारण  वर्ष  1991-92  से  1993-94  तक  की  अवधि  के

 लिये  छूट  के  बारे  में  है  ।

 2:46,  जो  10  1992-5.  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ
 था  तथा  जो  आय-कर  1961  को  धारा  के

 अन्तगंत  गांधी  मैमोरियल  नई  दिल्‍लीਂ  को  कतिपय  शर्तों  के

 अध्यधीन  कर-निर्घारण  वर्ष  1990-9!  से  1992-93  तक  की  अवधि  के  लिए

 छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०आ०  2545,  जो  10  1:992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  आय-कर  1951  की  धारा  के

 अन्तगंत  विद्या  मुम्बईਂ  को  कतिपय  शर्तों  के  अध्यधीन

 निर्धारण  वर्ष  99(-91  से  1992-93  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के

 का०आ०  2547,  जो  10  1992  के  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  जिसके  द्वारा  19  199!  की  अधिसूचना  संख्या

 8872  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ।

 का०आ०  2549,  जो  10  1992  के  जारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  जो  आय-कर  1961  की  घारा  10( 237)  के

 अन्तगंत  पुनर्वास  तथा  विकास  बंगलोरਂ  को  कतिपय  छार्तों  के

 अध्यधीन  कर-निर्धारण  वर्ष  :991-92  से  1993-94  तक  की  अवधि  के  लिए

 छूट  के  बारे  में  हैं  ।

 का०आ०  2550,  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  घारा  के

 अन्तगंत  इण्टरनेशनल  नई  दिल्लीਂ  को  कतिपय  दछातों  के  अध्यधीन

 कर-निर्घारण  वर्ष  1991-92  से  1993-94  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने

 बारे  में  है
 ह

 का०्मा०  2551,  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुमा  था  तथा  जो  आब-कर  1961  की  धारा  के

 अन्तगंत  अनुसंघान  मद्रासःको  कतिपय  शर्तों  के  अध्यधीन

 कर-निर्घारण  वर्ष  1970-91  1992-93  2-93  की  अवधि  के  लिये  छ्ट  के  बारे
 में

 का०आ०  2556,  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  घारा  के

 अन्तगेत  को  शतों  के  अध्यधीन
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 निर्धारण  वर्ष  1991-92  से  1993-94  3-94  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के

 बारे  में  है  ।

 का०आ०  2552,  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जिसक  द्वारा  !  199]  की  अधिसूचना  संख्या  8943

 में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ।

 का०आ०  2555,  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के

 अन्तगंत  तथा  पर्यावरण  नई  दिल्‍लीਂ  को  कतिपय  शर्तों  के
 अध्यधीन  कर-निर्धारण  वर्ष  1991-92  से  1993-94  तक  की  अवधि  के  लिये

 छट  देने  क॑  बारे  में  है  ।

 का०आ०  2554,  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  घारा  के
 अन्तगंत  रेशम  निर्यात  संवर्धन  मुम्बईਂ  को  कतिपय  हछातों
 अध्यषीन  कर-निर्धारण  वर्ष  199(-91  से  1991-92  तक  को  अवधि  के  लिए

 छट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०आ०  2553,  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र
 में

 प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  घारा  10(2
 अन्तगंत  भारत  के  वन्य  जीव  संस्थान  बंगलौरਂ  को  कतिपय  शञार्तों  के
 अध्यधीन  कर-निर्धारण  वर्ष  1992-93  से  1994-95  तक  की  अवधि  के

 लिए  छट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०आ०  2557,  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के
 अन्तगंत  गुड्स  सोसाइटी  आफ  इंडियाਂ  को  कतिपय  शर्तों  के  अध्यघीन
 कर-निर्धारण  वर्ष  1989-90  से  1991-91  तक  को  अवधि  के  लिए  छ्ट  देने
 के  बारे  में  है  ।

 का०आ०  2558,  जो  10  1992  क॑  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  घारा  के

 अन्तगंत  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  को  कतिपय  शर्तों  के  अध्यधीन

 निर्धारण  बर्ष  1989-90  से  1991-92  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के

 बारे  में  है  ।

 का०आ०  2359,  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  घारा  के

 अन्तगंत  भाभा  फेलोशिप  मुम्बईਂ  को  कतिपय  शर्तों  के
 घीन  कर-निर्धारण  वर्ष  1991-92  से  1993-94  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट
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 का०आ०  2560,  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाष्ित

 हुआ  था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  घारा  के

 अन्तगंत  बुक  नई  दिल्‍लीਂ  को  कतिपय  छर्तों  के  अध्यधीन
 निर्धारण  वर्ष  1989-90  से  1991-92  तक  की  अवधि  के  लिए

 छ्ट  देने  के
 बारे  में  हैँ  ।

 हुआ  था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के
 अन्तर्गत  मेहर  अली  मम्बईਂ  को  कतिपय  शर्तों  के  अध्यधीन

 निर्धारण  वर्ष  1992-93  से  1994-95  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के

 बारे  में  है  ।

 का०आ०  2562,  जो  ।0  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के
 अन्तगंत  कुष्ठरोग  कलकत्ता  को  कतिपय  शर्तों  के

 धीन  कर-निर्धारण  वर्ष  !  98  8-89  से  1990-91  तक  की  अवधि  के  लिए छूट
 देने  के  बारे  में  है  ।

 का०आ०  256  ,  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  घारा  के
 अ्रन्तगंत  सहायता  गोआਂ  को  कतिपय  छार्तों  के  अध्यधीन

 निर्धारण  वर्ष  1985-96  से  1987-88  तक  की  अवधि  के  लिए  छुट  देने  के
 बारे  में  है  ।

 का०आ०  2564,  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  घारा  के
 अन्तगंत  गडगे  महाराज  को  कतिपय  हार्तों  के  अध्यधीन

 निर्धारण  वर्ष  1991-92  से  1993-94  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के
 बारे  में  है  ।

 का०आ०  25८],  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 का०आ०  2565,  जो  10  1५५2  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकादित

 हुआ  था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के

 अन्तगंत  चिल्डुन्स  विलेज  आफ  नई  दिल्लीਂ  को  कतिपय  शर्तों
 के  अध्यधीन  कर-निर्धारण  वर्ष  1991-92  से  1993-94  तक  की  अवधि  के

 लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०अ०  2506,  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के

 अन्तगंत  आफ  को  कतिपय  छार्तों  के  अध्यधीन

 निर्धारण  वर्ष  1990-91  से  1992-93  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के

 बारे  में  है  ।

 का०आ०  2567,  जो  10  1992  के  मारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
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 हुआ  था  तथा  जो  क्ाय-कर  1961  की-घारा  के

 अन्तर्गत  कामनवेल्थ  सेसाइटी  फार  दि
 मुम्बईਂ  को  कतिपय

 जञर्तो  के  अध्यधीन  वर्ष  1990-91-  से  99 2-93  तक की  अवधि
 के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०आ०  2568,  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के

 अन्तगंत  विकास  नीलगिरिਂ  को  कतिपय  शर्तों  के

 अध्यधीन  कर-निर्धारण  वर्ष  1992-93  2-93  से  1994-95  तक  की  अवधि  के  लिए
 देने  के  बारे  में  है  ।

 का०आ०  2569,  जो  1.  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  भा  तथा  जो  आय-कर  1961  0  के
 अन्तर्गत  पंजाब  स्त्री  सभा-राहत  ट्रस्टਂ  को  कतिपय  दार्तों  के  अध्यधीन

 निर्धारण  वर्ष  1993-94  32-94  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के
 बारे  में  है  ।

 का०आ०  2570,  जो  10  अक्तूबर  1992  992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाद्ित

 हुआ  था  तथा  जो  जाय-कर  1961  की  घाशा  के
 अन्तगंत  सेवा  वर्धा'को  कतिपय  शर्तों  के  अध्यधीन
 निर्धारण  वर्ष  1991-92  से  1992.93  2-93  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के

 न्‍्बारे  में  है  ।

 का०आ०  2571,  जो  ।0  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  घाशा  के
 अन्तमेत  आफ  दि  फिजीकली  बंगलोरਂ  को  कतिपय
 शर्तो  कअध्यधीन  कर-निर्धारण-वर्ष  से  1993-94  93-94  तक  की  अवधि
 के  लियेःछट  देने-क  चारे  में  है  ।

 का०आ०  2572,  जो  10  अक्तूबर  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  धाशा  1(  के
 अन्तगंत  कल्याण  के  लिये  पश्चिम  बंगाल  कलकत्ताਂ  को कतिपय
 शर्तों  के  अध्यधीन  कर-निर्धारण  वर्ष  1५91-92  से  1992-94  तक  की  अवधि
 के  लिएः छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०आ०  2573,  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जो  ःआय-कर  1:61  की  घारा  के
 अस्तर्गत्त  मेमॉरियल  लखनऊ  को  कतिपय  शर्तों  के

 अध्यधीन  वर्ष  1991-92  से  1993-94  तक  की  अवधि  के  लिए
 देने  केਂ  बारे  में  है  ।

 का०आ०  2574,  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जो  1961

 को:भारा  के
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 अन्तगंत दि  सी०पी०  रामास्वामी  अय्यर
 मद्रासਂ  को  कतिपय

 शर्तों  के  अध्यधीन  कर-निर्धारण  वर्ष  1990-91  से  1992-93  2-93  तक  की  अवधि

 के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०आ०  2575,  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  घारा  के
 अन्तगंत  साम्प्रदायिक  सौहादं  फाउ  डेशनਂ  को  कतिपय  हार्तों  के
 घीन  कर-निर्धारण  वर्ष  1992-93  से  1994-95  की  अवधि  के  लिए  छट
 देने  के  बारे  में  है  ।

 रा

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  ]

 (3)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  और  नमक  1944  की  धारा  38  की  उपघारा  (
 के  अन्तर्गत  अधिसूचना  संख्या  जो  16  1992
 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जो  अधिसूचना  में  विनिद्दिष्ट  के

 अनुतधार  रक्षा  मंत्रालय  या  इसकी  परियोजनाओं  को  सप्लाई  किए  गए  जाने  वाले  अंतिम
 उत्पाद  के  निर्माण  के  लिए  उत्पादन  का  रखाने  में  निर्मित  सभी  शुल्क्य  माल  उन  पर

 उदग्रहणी य  सम्पूर्ण  उत्पाद  शुल्क  से  छूट-देते  के  बारे  में  है  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  ]

 जेट

 सामान्य  केखत्रीय  सेवा  वरिष्ठ  निजी  सहामक  वर्ग  ‘er’

 भर्तो  नियम  1992

 पेट्रोलियम  ओर  प्राक्न॒त्रिक  गंस  मंत्राजम  में  राज्य  मंत्रो  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  (11)  मैं  संविधान  केःअनुच्छेद  309  के  अंतर्ंत्र  जारी  किए  गए  सामान्य

 केन्द्रीय  सेवा  वरिष्ट  निजी  वर्ग  भर्ती  1992  जो  17

 1992?  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०ति०  471  में  प्रकाशित  हुए  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्र  जी  रखता  हूं  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टी  ०-2830/92  ]

 जीवन  बोमा  निगम  !  सघु  उद्योग-विफास  बेक  का  वर्ष

 1091-92  का  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  कार्यकरण  को  समीक्षा  और

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  का  वार्षिक  प्रतिबेदन  तथा  लेखे

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  :

 (12)  जीवन  वीमा  निगम  1956  वी  घारा  49  की  उपघारा  (3)  के  अंतर्गत

 जीवन  बीमा  निगम  1292  जो  3  1992  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एल०आर०पी०/460क  में  प्रकाशित  हुए  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  ।
 में  रखे  गये  ।  वेखिये  संख्या  ]

 भारतीय  लघ्‌  उद्योग  बिकास  बेंक  1989  की  धारा  30  की

 घारा  (5)  के  अन्तर्गत  भारतीब  लघु  उद्योग  विकास  बेक  के  वर्ष  1991-92  के
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 वा्धिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्र  तथा  अंग्रेजी  ।

 मारतोय  लघु  उद्योग  विकास  बेक  के  वर्ष  1991-92  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  |

 (14)  निम्नलिखित  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  के  वर्ष  1991-92  के  वा्िक  प्रतिबेदनों  तथा
 लेखाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  :---

 [  ग्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संशया  एल०टो०  2832/92]

 मराठवाडा  ग्रामीण  नानदेड

 [  ग्रग्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संडया  एल०ठी  2823/92]

 भबुआ  धार  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  कबुआ
 ग्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०्टी०  ]

 शहडोल  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक  शहडोल  प्रदेश  )
 [  प्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  बेशखिये  संद्रया  एल०टो०  2836/92]

 बुलडाना  ग्रामीण  बुलडाना
 [  प्रन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संक््या  एल०टी०  2836/92 ]

 मारवाड  ग्रामीण  पाली

 [  ग्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संध्या  एल०टो०  2841/92]

 विदिशा  भोपाल  क्षेत्रीय  ग्रामीण  विदिशा

 [  ग्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संशया  एल०टो  2842/92]
 शारदा  ग्रामीण  सतना

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या

 रानी  लक्ष्मीबाई  क्षेत्रीय  ग्रामीण  भांसी
 [  ग्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या

 गंगा  यमुना  ग्रामीण  देहरादून
 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  /92 ]

 पिथोरागढ़  क्षेत्रीय  ग्रामीण  पिथौ  रागढ़
 र

 [  ग्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संडया  एल०टो०  2842/92]

 नागार्जुन  ग्रामीण  खम्माम  प्रदेश  )
 में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल०्टी०  2843/93  ]

 उत्तर मालाबार ग्रामीण कन्‍्नौर [ ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टो ० 2844/92] दुर्ग राजनन्द गांव ग्रामीण राजनन्द गांव | प्रन्यालय में रखे गये । देखिये संडया एल०टी० 2845/92] बोलनगीर आंचलिक भराम्या बे बोलनगीर [ प्रन्यालय में सखे गये । देखिये संधयधा एल०टी० 2846/92 ]
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 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  2846/92]

 कोसी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  पुणिया
 [  ग्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संत्या  एल०टो०  2847/92]

 श्री  गंगानगर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  श्री  गंगानगर
 [  ग्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल  ०टो०  2848/92 ]

 वीजापुर  ग्रामीण  बीजापुर
 ग्रन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  ]

 देवी  पाटन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  गोष्डा

 [  ग्रन्थालय  में  रखे  गये  |  देखिये  संब्या  एल०दी०  7852/92]

 कोलार  ग्रामीण  कोलार

 में  रखे  गत्रे  |  देखिब्रे  संस्था  एल०टो०

 मांडला  बाल  घाट  क्षेत्रीय  ग्रामीण  मांडला

 में  रखे  गये  ।  देस्कियि  संख्या  एल०ही०  2853/92]

 हिमाचल  ग्रामीण  मण्डी
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  2854/92]

 काशी  ग्रामीण  वाराणसी
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  2855/92]

 रायगढ़  क्षेत्रीय  ग्रामीण  रायगढ़  प्रदेश

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संड्या  एल०टी०  2856/92]

 कोक़ठिया  ग्रामीण  वारांगल

 प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संश्या  एल०टो  ०  2857/92 ]
 )  वल्लालर  ग्रामा  कुडडालोर

 [  प्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संडया  एल०टी०  2858/92] ]

 शिवालिक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  होशियारपुर
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टीो०  2859/92 | ६

 छिंदवाड़ा  त्तिओनी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  छिंदवाड़ा

 [  प्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संछया  एल०ढो०  2860/92

 हिंडन  ग्रामीण  गाजियाबाद

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल  ०टो०  2861/92]

 कालाहांडी  आंचलिक  ग्रामीण  भवारीपटना

 में  रखे  गये  ।  बेलिये  संख्या  झक्ू०हो०  2662/92]

 $13
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 मल्लाभूम  ग्रामीण  बाकुरा
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  2865/63  ]

 चम्बल  क्षेत्रीय  ग्रामीण  मोरेना

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल  ०टी०  2864/92]

 क्षेत्रीय  किसान  ग्रामीण  मनपुरी  प्रदेश

 [  ग्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संदया  एल  ०टो०  2865/92]

 लंगपी  देहंगी  ग्रामीण  दीफ्‌

 [  ग्रन्‍्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  2866/92]

 तुंगभद्रा  ग्रामीण  वेतलरी
 में  रखे  गये  ।  बेखिये  संख्या  एल०टी०  2867/92]

 मालप्रभा  ग्रामीण  घारवाड़

 [  ग्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०्टो०  2868/92]

 डुंगरपुर  बासवाड़ा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  डुंगरपुर
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल  ०टो०  2869/92  ]

 अलकनन्दा  ग्रामीण  पौडी  गढ़वाल  प्रदेश
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  2870/92]

 बरेली  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बरेली  प्रदेश

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  2871 ]

 सिहभूमि  क्षेत्रीय  ग्रामीण  चायबासा

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टो  ०  2872/92  ]

 कलपतरू  ग्रामीण  तुमकुर
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  2873/92]

 सरगुजा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  अम्बिकापुर  प्रदेश  )

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल  ०टो  ०  2874/92]

 मगधघ  ग्रामीण  गया

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संखया  एल  ०टी०  2875/92]

 पाटलीपूत्र  ग्रामीण  पटना

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संहया  एल०टी०  2576/92]

 अलवर  भरतपुर  आंचलिक  ग्रामीण  बंक  भरतपुर

 [  प्रस्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टो  ०  2877/92  ]

 कच्छ  ग्रामीण  मुज
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  ]

 बिलासपुर  रायपुर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  रायपुर

 में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2879/92 ]
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 अधियामन  ग्रामा  धर्मापुरी
 ग्रन्थालय  में  रख  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  2880/92 ]

 नालन्दा  ग्रामीण  विहार  शरीफ
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  ]

 ऋषिकुलया  प्राम्या  बहरामपुर
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल  ०टो०  2882/92|

 चिकमंगलूर  को  गागु  ग्रामीण  चिकमंगलूर
 में  रखे  गये  ।  बेखिये  संख्या  एल०टी०  2883/92 ]

 भोजपुर  रोहतास  ग्रामीण  आरा
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संडया  एल  ०टी०  2884/92]

 लखीमी  गोौंवालिया  गोलहाट
 में  रखे  गये  ।  देखिये  एल०्टी०  2885/92]

 रायबरेली  क्षेत्रीय  ग्राभीण  रायबरेली  प्रदेश

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल  ०टो०  2886/92]

 भागलपुर  बांका  क्षेत्रीय  ग्रामीण  भागलपुर
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल  ०टो०  2887/92]

 अवध  ग्रामीण  लखनऊ

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संडया  एल  ०्टी०  2888/92 ]

 हरियाणा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  भिवानी

 में  रखे  गये  |  देखिये  संक्या  एल  ०टी०  2889/92

 मणिपुर  ग्रामीण  इम्फाल
 में  रखे  गये  ।  वेखिये  संध्या  एल  ०टो०  389/92]

 |  ढेनकनाल  ग्राम्या  ढेनकनाल

 [  ग्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल  ०टी०  |

 फरीदकोट  भट्टिडा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  भर्टिडा

 ग्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल  ०टो०  2892/92]

 गौढ़  ग्रामीण  माल्दा

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2893/92]

 प्रयागज्यो तिष  गांवलिया  नलवाड़ी
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  2894/92 |]

 जामनगर  राजकोट  ग्रामीण  जामनगर

 ग्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  2895/92  ]

 दक्षिण  मालाबार  ग्रामीण  मालापुरम
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संस्या  एल  ०टी०  2896/92  ]

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र
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 भन्‍्डारा  ग्रामीण  भन्‍्डारा
 में  रख  गये  ।  देखिये  संहरषा  एल  ०टो०  2897/92  ]

 श्री  वंकटेश्वर  ग्रामीण  क्त्तर

 [  प्रन्धालथ  में  रखे  गये  ।  देखिये  संश्था  एल०टो०  2898/92 ]

 कृष्ण  ग्रामीण  गुलबर्गा

 [  प्रश्थालय  में  रखे  गये  ।  देख्यि  संख्या  एल०्टो  2902/92]

 अकोला  ग्रामीण  अकोला

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  2403/92]  ]

 श्री  अनन्त  ग्रामीण  अनन्तपुर  प्रदेश

 में  रखे  गये  |  देखिये  संखया  एल०टो०  |

 संगमेशवर  ग्रामीण  मेहबूबनगर  प्रदेश

 [  प्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संहया  2902/92  |]

 किसान  ग्रामीण  बदाँयू

 [  प्रन्यालय  में  रखे  मणे  ।  देखिये  संध्या  एल०टो०  2903/92]

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  होशंगाबाद  प्रदेश  )

 [  ग्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टी  2904/92]

 सुरेन्द्र  नगर  भाव  नगर  ग्रामीण  सुरेन्द्र  नगर  (  गुजरात )
 |  भ्रन्धालय  में  रखे  गये  ।  देंखिब  संख्या  एल०टो०  2908/92]

 बीकानेर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बीक  नेर  )

 [  ग्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  2906/92]

 ननीताल  अल्मोड़ा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  नेनीत।ल

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संह्या  एल०टो०  2907/92]

 विश्वेश्वरया  ग्रामीण  मान्डया  )

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संश्या  एल०टी०  2908/92]

 पुरी  ए़मीण  पीपली

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०्टी०  2909/93 |

 चम्पारन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  मोतीहारी

 [  प्रस्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल  ०टो  ०

 संयुक्त  ग्रामीण  आजमयढ़  प्रदेक्ष  )

 [  ग्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संदया  एल०टो०  ]

 बस्तर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  जगइलपुर
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  |
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 की

 थार  आचसिक  ग्रामीण  जोधपुर
 किल्कासय  में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल  ०टी०  29!  3/92  ]

 बंतरणी  ग्राम्या  मयूरभंज
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  ]

 कनक  दुर्ग  ग्रामीण  गुडीवाडा  प्रदेश

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल  ०टी  ०  |

 महा  कोशल  क्षेत्रीय  ग्रामीण  नरसिहपुर

 बस्ती  प्रन्धालय  में  रखे  गये  ।  दे  खिये  संहया  एल०टो०  2917/92] |

 बस्ती  ग्रामीण  बस्ती

 |  ग्रन्थ्णलय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संझया  एल०टी०  ]

 फारूकाबाद  ग्रामीण  फारूकाबाद  प्रदेश

 ग्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संडया  एल०टोी०  क्थियक

 सिवान  क्षेत्रीय  ग्रामी  ॥  सिवान

 |  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  वेखिये  संख्या  एल०टी०  ]

 गोलकुण्डा  ग्रामीण  हैदराबाद  प्रदेश

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  2920/92]

 कोरापुट  पंचवटी  ग्रामीण  बंक  कोरापुट
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संक्षया  एल०टो०  ]

 2.23  मण्प०

 संविधान  विविधक
 भाग  का  अंतःस्थापन )

 संगरक्त  समिति  द्वारा  यथाप्रतिवेवित

 ओर

 संविधान  संशोधन  )  विधयक्र
 भाग  9  का  अंतःस्थापना )

 संगुक्त  समिति  द्वारा  जारी  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विधायी  कार्य  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  बाहूं  ।

 शो  झोभनारोइवर  राव  काडडे  )  :  उपाध्यक्ष  परसों  मैंने  स्थानीय  स्वशासी
 निकायों  के  लिए  प्रत्यक्ष  चुनाबों  के  लाभ  के  बारे  में  उल्लेख  किया  था  ।  इस  प्रत्यक्ष  चुनाव  के  फलस्वरूप
 जनता  द्वारा  निर्वाचित  निकाय  को  निरन्तरता  बनी  रहती  है  क्‍योंक  पीठासीन  अधिकारी  अपने  पद  पर

 ०
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 केवल  निकाय  के  सदस्यों  के  सदभाव  की  बदोलत  ही  नहों  वो  आसीन  नहीं  होते  हैं  बल्कि  उस  गांव  या
 किसी  मध्यत्र्ती  स्तर  संगठन  के  समस्त  निर्वाचक  वर्ग  या  पूरे  जिले  के  निर्वाचक  वर्ग  द्वारा  उस  पीठासीन
 अधिकारी  का  चुनाव  होता  है|  वह  विभिन्‍न  स्तरों  के  निकायों  के  अपने  सदस्यों  तथा  अधिकारियों  का
 सम्मान  पाता  है  जिससे  अच्छा  समन्वय  व  सहयोथ  मिलता

 मूल  विधेयक  में  मध्यवर्ती  स्तर  तक  प्रत्यक्ष  चुनाव  कराने  का  प्रस्ताव  किया  गया  था  ।  किन्तु
 प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  में  केवल  ग्राम  स्तर  तक  प्रत्यक्ष  चुनाव  के  लिए  प्रस्ताव  किया  गया  है  जबकि
 मध्यवर्ती  तथा  जिला  स्तर  तक  के  लिए  परोक्ष  चुनावों  के  लिए  प्रस्ताव  किया  गया  समिति  ने  अपने
 विचार  व्यक्त  किये  हैं  लेकिन  वे  में  कहो  गई  बात  के  विपरीत  है  :

 यह  नोट  करतो  है  कि  पंचायती  राज  संस्थाओं  में  प्रत्यक्ष  या  परोक्ष  चुनावों  से  संबंधित
 प्रश्न  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  ।

 समिति  ने  इस  तथ्य  को  स्वीकार  किया  है  ।

 चुने  जाने  के  कारण  चुने  गए  व्यक्तियों  में  एक  अन्तंनिहित  शक्ति  होती  है  इसके  अतिरिक्त

 अप्रत्यक्ष  विभिन्‍न  प्रकार  की  हेरा  फेरियां  करने  को  बढ़ावा  देती  है  इसलिए  समिति  की

 राय  है  कि  निचले  स्तर  से  ही  लोकतन्‍्त्र  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  पंचायत  में  सभी  सीटों  के
 प्रत्यक्ष  चुनाव  होने  चाहिए  ।”

 प्रवर  समिति  द्वारा  अपने  पूर्व  के  निष्कर्षों  में  व्यक्त  किए  गए  इस  विचार  से  मैं  पूर्णतया
 सहमत  हूं  ।

 यह  बात  सबको  मालूम  है  कि  पहले  जब  अप्रत्यक्ष  चुनाव  होते  तो  पंचायती  राज  समिति  के

 अध्यक्ष  या  ग्राम  के  सरपंच  या  म्युनिसिपल  ःउंसिल  के  चेयरमेन  के  विरुद्ध  अविश्वास  प्रस्ताव  रखे

 जाते  थे  और  इससे  दल-बदल  तथा  सौदेबाजियां  होती  थी  और  फिर  वे  अविष्वास  प्रस्ताव  वापिस  ले

 लिए  जाते  थे  ।  फलतः  प्रशासनिक  कार्यकारण  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  था  ।

 इस  माननीय  सभा  से  मेरा  नम्र  निवेदन  है  कि  सभी  स्तर  के  स्थानीय  निकायों  के  लिए
 प्रत्यक्ष  चुनावों  की  पद्धति  को  स्वीकृति  दी  जाए  और  इसे  अपनाया

 जहां  तक  नगर  निगमों  की  बात  है  हैदराबाद  को  छोड़कर  विजयवाड़ा  और  विशाखापटनम
 निगमों  के  लिए  प्रत्यक्ष  चुनाव  हुए  थे  और  निःसंदेह  हमारे  विजयवाड़ा  में  मेयर  के  पद  या  कांग्रेस

 पार्टी  का  प्रत्याशी  श्री  जनकामाला  शंकर  चुसे  गए  और  विशाखापटनम  में  डा०  सुब्बा  हमारी
 टी०डी०पी०  पार्टी  से  चुने  गए  पांच  वर्षों  कोई  बाधा  नहीं  आई  थी  और  सरकार  ने  भी  स्थानीय

 निकायों  जिसमें  म्युनिसिपल  कारपोरेशन  भी  शामिल  है  को  अच्छा  सहयोग  दिया  ।  पांच  वर्षो  के  दोरान

 सरकार  द्वारा  कहीं  भी  नगरपालिका  को  अस्थिर  नहीं  अतः  मेरा  सुभाव  है  कि  अप्रत्यक्ष  चुनावों
 के  बजाय  प्रत्यक्ष  चुनावों  क ेअधिक  लाभ  होगें  ।  मध्यवर्ती  स्तर  के  निकायों  के  गठन  के  संबंध  में  निम्न
 स्तर  के  निकाय  के  अध्यक्ष  को  मध्यवर्ती  स्तर  के  निकायों  का  सदस्य  होना  चाहिए  और  मध्यवर्ती  स्तर  के
 निकाय  के  अध्यक्ष  को  जिला-स्तर  पंचायत  का  सदस्य  होना  चाहिए  और  विधान  सभा  के  सदस्य  तथा
 जिला  स्तर  के  पंचायतों  के  सदस्य  निएनय  ही  विधान  लोक  सभा  तथा  राज्य  सभा  में  जनता  के
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 प्रति  धियों  की  मदद  करेंगे  तकि  वे  जान  सके  कि  कैसे  सब  क!र्थ  हो  रहे  जिला  परि  नगर  पालिका
 अथवा  नगर  निगम  क्या  कर  रही  वे  किन  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  कर  रहे  वे  कैसे  और  किस
 सीमा  तक  इन्हें  प्रभावपूर्ण  तरीके  से  कार्यान्वित  कर  रहे  इन  कामंक्रमों  की  जानकारी  प्राप्त  करने  के
 पश्चात  वे  योजना  तथा  कार्यान्वयन  में  राज्य  सरकार  अथवा  केन्द्र  सरकार  से  समन्वय  स्थ  पिति  कर
 सकते  हैं  ओर  वे  इन  स्व-नियोजित  स्थानीय  निकायों  के  और  आगे  प्रमावपूर्ण  काये  के  लिए  उ

 मदद  कर  सकते  हैं  तथा  उन  स्थानीय  लोगों  की  जरूरते  पूरी  कर  सकते  हैं  जिन्होंने  उन्हें  चुना  है  ।

 जहां  तक  आरक्षण  का  संबंध  हम  माननीय  मंत्री  के  प्रस्ताव  का  भरपूर  समर्थन  करते

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अमुसूचित  जनजातियों  के  लिए  उनकी  जनसंख्या  की  तुलना  में  आ-क्षण  का

 प्रस्ताव  भी  यह  अनेक  राज्यों  में  १हले  से  ही  लागू  यहां  भी  यह  प्रावधान  है  ।  यह  एक  अच्छी

 बात  है  ।

 महिलाओं  को  एक  तिहाई  स्थान  प्रदान  करने  का  सरकार  का  निर्णय  काफी  प्रशंसनीय

 काफी  समय  के  बाद  महिलाओं  को  इन  स्थानीय  स्वशासी  निकायों  के  प्रशासन  में  यथोचित  स्थान  दिया
 जा  रहा  आन्ध्र  प्रदेश  में  हमारे  म॒तपूर्व  मुख्यमंत्री  तथा  तेलगु  देशम  दल  के  अध्यक्ष  श्री  एनण्टी०
 रामाराव  ने  पहली  बार  महिलाओं  के  लिए  ८  प्रतिशत  स्थान  आरक्षित  किए  वहां  मंडल  प्रजा

 परिषद  की  अध्यक्ष  महिलाएं  हैं  जिन्होंने  बहुत  अच्छा  कार्य  किया  केवल  उनके  महिला  होने  के

 कारण  हमें  यह  नहीं  सोच  लेना  चाहिए  कि  के  पूरे  कार्य  का  प्रबंध  नहीं  कर  पायेंगी  ।  आखिरकार  इस

 राष्ट्र  का  संचालन  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  हाथों  में  था  ओर  उन्हें  न  केवल  इस  देश  के  लोगों  से  ही
 ख्याति  प्राप्त  हुई  बल्कि  अन्य  देशों  की  जनता  से  भी  उन्हें  ख्याति  मिली  ।  कर्नाटक  में  25  प्रतिशत

 आरक्षण  महिलाओं  को  दिया  गया  है  ।  यह  एक  प्रश्ंसनीय  कदम  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  पर्याप्त

 संख्या  में  महिलाओं  के  उपलब्ध  न  होने  पर  अन्य  लोगों  को  इन  स्थानों  पर  निर्वाचित  किया  जाना

 चाहिए  ।

 जहां  तक  पिछड़े  वर्गों  का  संबंध  आपने  इस  बारे  में  निणंय  लेने  का  अधिकार  राज्य  सरकार

 पर  छोड़ा  हुआ  है  ।  मेरी  राय  में  उनके  लिए  भी  केन्द्र  सरकार  को  प्रावधान  करने  चाहिए  वास्तव

 में  आन्ध्र  प्रदेश  श्री  एन०टी०  रामाराव  को  अध्यक्षता  में  पहली  ब।र  सभी  स्थानीय  निकायों  जैसे

 मंडल  प्रजा  जिला  परिषद  तथा  नगर  पालिकाओं  में  पिछड़े  वर्ग  को  20  प्रतिशत  आरक्षण

 प्रदान  किया  गया  इसके  अतिरिक्त  अल्पसंख्यकों  को  भी  प्रजा  जिला  परिषद  तथा  नगर

 पालिकाओं  में  भाग  लेने  का  अवसर  दिया  गया  था  ।  हर  अल्पसंख्यकों  को  अवसर  प्रदान  किए

 गए  थे  ।  मेरा  सरकार  को  यह  विनम्र  सुझाव  है  कि  उन्हें  अल्पसंख्यकों  को  भी  स्थानीय  निकाय  के

 प्रशासन  में  भाग  लेने  के  अवधर  प्रदान  करने  चाहिएं  ।

 एक  अन्य  सुमाव  आरक्षित  पदों  के  चक्रानुक्रम  के  विषय  में  है  ।  इस  मुद्दे  पर  भी  निर्णय  लेने

 का  अधिकार  आपने  राज्य  सरकार  पर  छोड़  दिया  यदि  किसी  स्थान  पर  एक  हो  तरह  के  पदों  को

 विघान  सभाओं  और  संसद  की  तरह  आरक्षित  किया  जाता  है  तो  कोई  चक्रानुक्रम  नहीं  कुछ
 समय  पूव॑  अनेक  सदस्यों  ने  पार्टी  के  बंधनों  को  तोड़ते  हुए  यह  सुझाव  दिया  था  कि  चक्रानुक्रम  होना
 चाहिए  ।  मेरा  सुकाव  यह  है  कि  अधिक  क्षेत्रों

 को  आरक्षण  का  अवसर  देने  के  लिए  चक्रानुक्रम  होना

 चाहिए  और  जो  लोग  आरक्षित  वर्ग  से  संबंधित  नहीं  हैं  उन्हें  भी  प्रशासन  में  भाग  लेना  चाहिए  ।
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 —  सन  —  —

 जहां  तक  कि  अधिकारों  ओर  कत्तंव्यों  का  संबंध  है  यह  एक  महत्वपूर्ण  मुद्दा  मैं

 श्री  के०पी०  सिंह  दंव  की  अध्यक्षता  में  गणित  संयुक्त  चयन  समिति  को  बधाई  देता  हूं  ।
 संविधान  संशोधन  विधेयक  के  मामले  में  चयन  सम्रिति  की  रिपोर्ट  में  इसका  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 था  ।  लेकिन  मैं  बहुत  प्रसन्‍न  हूं  कि  संविधान  संशोधन  विधेयक  के  मामले  में  चयन  सर्मित्ति  की
 रिपोर्ट  में  यह  प्रस्ताव  रखा  है  कि  ग्राम  मध्यवर्ती  स्तर  तथा  जिला  स्तर  पर  योजनाएं  तंयार  करने

 के  लिए  एक  जिला  योजना  समिति  होनी  चाहिए  ।  जिले  की  योजनाएं  तैयार  करने  के  लिए  बनाई  गई

 यह  समिति  पंचायतों  और  नगर  पालिकाओं  सहित  पूरे  जिले  के  लिए  बनाई  गई  विकासशील  योजनात्रों

 में  समन्वय  स्थापित  करेगी  ।  मैं  वास्-व  में  इस  एर  अपनी  पूर्ण  सहमति  व्यक्त  करता  काफी  लम्बे

 समय  से  इसकी  आवश्यकता  थी  |  यह  उसी  तर्ज  पर  है  जोकि  महात्मा  गांधी  ने  इस  राष्ट्र  को  क्वाई
 जो  काफी  समय  पहले  महात्मा  गांधी  चाहते  थे  ।  उन्होंने  सुझाव  दिया  था  कि  अमवासियों  को

 अपने  भविष्य  को  सुधारने  के  लिए  उपयुक्त  अधिकार  दिए  जाने  चाहिएं  ।  ग्राम  पंचायतों  का  मठन

 सन  1959  से  प्रारम्भ  किया  गया  कुछ  कमियों  के  कारण  वे  वास्तव  में  जनता  की  आकांक्षाओं  को

 पूरा  नहीं  कर  सकें  जिसके  परिणामस्वरूप  वह  धीरे-धीरे  अपना  महत्व  खो  धन  के  अभाव  के

 कारण  और  राज्य  सरकार  द्वारा  इन  पंचायती  राज  संस्थानों  मोर  नगर  पालिकाओं  के  समाप्त  हो  जाने

 के  कारण  तथा  चुनाव  न  कराए  जाने  के  कारण  उन्होने  जनता  के  बीच  घीरे-घीरे  अपना  महत्व  तथा

 उत्साह  खो  दिया  ।  लेकिन  संविधान  संशोधन  विधेयक  तथा  संविधान  संविधान  संशोधन

 विधेयक  द्वारा  उनकी  यह  छवि  वापस  लाई  जा  रही  है  तथा  स्थानीय  स्वशासी  मिकायों  की  क्षमता  तथा

 ओज  वापस  लाया  जा  रहा  है  ।  ग्यारहवीं  तथा  बारह॒वीं  अनुसूची  में  आपने  जिन  मदों  का  प्रस्ताव  रखा

 है  वे  सही  मैं  उन  मदों  से  सहमत  हूं  ।

 जहां  तक  घन  का  संबंध  यह  बहुत  महत्त्वपूर्ण  पहल  है  ।  पर्याप्त  कन  के  अभाव  के  कारण  ये

 संगठन  स्थानीय  निकायों  के  क्षेत्रों  में  जनता  की  आकांक्षाओं  को  प्रभावपूर्ण  तरीके  से  पूरा  नहीं  कर  सके  ।

 आपने  इस  संबंध  में  यह  सुभाव  दिया  है  कि  इन  साधनों  को  अधिक  धन  सौंपने  के  पहलू  की  जांच  करने

 के  लिए  राज्य  स्तर  पर  एक  दिन  आयोग  नियुक्त  किया  जाना  भारत  सरकार  के  स्तर  पर

 बयन  समिति  ने  संशोधन  विधेयक  में  संविधान  के  अनुच्छेद  280  के  अंतग्गत  केन्द्रीय  वित्त  आयोग

 के  गठन  का  प्रस्ताव  रखा  केन्द्रीय  वित्त  आयोग  को  अब  हम  स्थानीय  निकायों  को  नियमित  चुनाव

 कराने  का  एक  कानूनी  आदेश  तथा  अधिकार  दे  रहे  हैं  और  कुछ  सीमाएं  भी  निर्धारित  कर  रहे  हैं  जिनके

 अन्तगेंत  वे  प्रभावशाली  ढंग  से  कार्य  कर  सके  और  इस  राष्ट्र  का  विकास  कर  सकें  ।  इसके  लिए  उन्हें

 आवश्यक  घन  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिए  ।  इस  समय  राज्य  सरकार  के  पास  घन  का  अभाव  है  ।

 कुछ  समय से  केन्द्र  ने  घीरे-घोरे  अधिक  अधिकार  छीन  लिए  हैं  और  राज्य  सरकारें  इन  स्थानीय  निकायों

 की  मदद  नहों  कर  पा  रही  हैं  ।

 इसलिए  संविधान  के  इस  अनुच्छेद  280  के  अंतर्गत  केन्द्रीय  वित्त  आयोग  को  यह  कार्य  सौंपा

 जाना  चाहिए  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  इन  स्थानीय  निकायों  को  किस  तरह  अधिक  राशि  उपलब्ध

 कराई  जा  सकती  है  चाहे  वह  पं  चायतें  हों  अथवा  नगर  पालिकाएं  हों  ।  यह  राशि  केवल  राज्य  सरकार

 की  निधि  से  ही  उपलब्ध  नहीं  करवायी  जानी  चाहिए  बल्कि  केन्द्र  सरकार  की  निधि  से  भी  उफ्लब्ध

 करवायी  जानी  चाहिए
 ।

 इस  संदर्म में  मैं  यह  कहना  चाहूंथा  कि  काफी  पहले  सन्‌  1972  में  सश्कालीन  ेन्द्रीव  योशना
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 मंत्री  श्री  डी०पी०  धर  ने  23  1972  को  संसद  में  यह  स्वीकार  किया  था  और  जिसे  मैं  यहां
 उद्धरित  कर  रहा  हूं

 में  योजना  की  असफलता  का  एक  कारण  यह  यथा  कि  नेतृत्व  को  बनाने  तथा
 उसके  कार्यान्वयन  की  प्रक्रिया  में  निचले  स्तर  पर  जनता  को  शामिल  करने  में  सफलता  नहीं
 मिली  ।

 हमें  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।  इससे  पहले  भी  सन्‌  1951  में  भारत
 सरकार  द्वारा  नियुक्त  स्थानीय  वित्त  जांच  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  केन्द्रीय  सूची  से  एक  विशिष्ट
 कर  की  सिफारिश  की  है  जोकि  नोवहन  तथा  हवाई  जहाजों  से  ले  जाये  जाने  वाले  सामान
 अथवा  सवारियों  पर  लगने  वाले  टमिनल  कर  तथा  राज्य  सूची  से  12  अन्य  करों  के  संबंध  में  जो
 कि  इन  स्थानीय  निकायों  द्वारा  उपभोग  करने  के  लिए  आरक्षित  किए  जाने  चाहिए  समिति  ने  यह
 भी  सुझाव  दिया  था  कि  राज्य  को  व्यापक  जिम्मेवारी  के  साथ  इन  स्थानीय  निकायों  में  निवेश  करते

 हुए  अपने  राजस्व  को  बढ़ाने  के  लिए  अपने  पास  पर्याप्त  धन  भी  रखना  चाहिए  ।  श्री  जॉन  मथाई  की

 अध्यक्षता
 में

 सन  |953-54  में  करों  के  संबंध  में  गठित  जांच  आयोग  ने  इन  स्थानीय  निक्रायों  के

 विशिष्ट  उपयोग  के  लिए  कुछ  मदों  की  सिफारिश  की  थी  ।  इसलिए  तीन  दशक  पहले  उन्होंने  यह
 सुझाव

 दिया
 है  |  मुझे  उम्मीद  है  कि  भारत  सरकार  वित्त  आयोग  को  इन  पहलुओं  की  जांच  का  कार्य

 सौंप  कर  तथा  इन  स्थानीय  निकायों  को  अधिक  घन  देकर  संविधान  के  इस  अनुच्छेद  280  के  अन्तगंत

 पर्याप्त  कदम  उठाएगी  ।

 एक  अन्य  मुद्दा  अपने  प्रतिनिधियों  की  सदस्यता  समाप्त  करने  के  अधिकार  के  संबंध  में
 स्वर्गीय  श्री  जयप्रकाश  नारायण  अपने  प्रतिनिधियों  की  सदस्यता  समाप्त  करने  के  अधिकार  की

 वकालात  किया  करते  थे  ताकि  जनतंत्र  को  मजबत  बनाया  जा  सके  और  जनता  को  यह  अधिकार

 दिया  जा  सके  जोकि  हमें  इस  स्थान  पर  बिठाने  के  लिए  जिम्मेवार  हैं  चाहे  वह  आप  हैं  अथवा  मैं  और

 जब  जनता  हमारे  कायं  से  सन्तुष्ट  नहीं  है भौर  जब  वे  यह  मह॒ध्ूस  करते  हैं  कि  हम  उनकी  आकांक्षाएं

 पूरी  नहीं  कर  रहे  जब  वे  यह  मान  लेते  हैं  कि  जनता  के  प्रतिनिधि  कोई  कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं  तो

 जनता  को  यह  अधिकार  भी  होना  चाहिए  कि  वे  अपने  प्रतिनिधियों  की  सदस्यता  समाप्त  कर  सके  ।

 मभे  उम्मीद  है  कि  इस  पंचायती  राज  तथा  संशोधन  विधेयक  द्वारा  आवश्यक  संशोधन

 किये  जाएंगे  ताकि  कम  सै  कम  ग्राम  सभाओं  को  वे  अधिकार  दिए  जा  सके  ।

 ग्राम  सभा  को  निर्वाचित  करने  वाले  जब  यह  महसूस  करसे  हैं  कि  ग्राम  सभा  के  सरपंच  ओर

 सदस्य  वास्तव  में  अपनी  जिम्मेवारी  नहीं  निभा  रहे  हैं  और  वे  उनके  हितों  को  नुकसान  पहुंचा  रहे

 जब  निर्धारित  तारीख  की  बेठक  होती  है  और  जब  निर्वाचक  गण  के  दो-तिहाई  लोग  आकर  सरपंच

 तथा  पंचायत  के  सदस्यों  के  प्रति  अपना  अविश्वास  प्रस्ताव  रखते  हैं  तो  उन्हें  हटाया  जाना  चाहिए  ।  इस

 प्रकार  अपने  प्रतिनिधियों  की  सदस्यता  समाप्त  करने  का  अधिकार  भी  जनता  को  दिया  जाना

 अन्त  मैं  नगर  प्रालिकाओं  के  बारे  में  कुछ  कहना  इस  समय  नगर  पालिकाओं  और

 निगमों  के  पास  घन  का  काफी  अभाव

 पंचायतों  के  मामलों  में  भी  ऐसा  ही  है  ।  जनता  दल  के  शासनकाल  में  काम  के  बदले  अनाज

 कार्यक्रम  आरम्भ  हुआ  उससे  कुछ  हृद  तक  ग्रामीण  विकास--सड़क  पेयजल  योजनाओं
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 आदि  को  सहायता  मिली  थी  ।  बाद  ग्रामीण  विकास  हेतु  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्य  क्रम  तथा

 आर०एल  ०ई०जी  ०पी  ०  योजनाएं  शुरू  इन  योजनाओं  से  भी  कुछ  हृद  तक॑  सेहायता  मिली  ।

 हालांकि  काफी  अपध्यय  भी  हुआ  है  ।  यहाँ  तक  कि  भूतपूर्व  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  भी  सभा
 में  यह  स्वीकार  किया  था  कि---मैं  अ्लठवीं  लोक  सभा  में  था--मात्रे  25  प्रतिशत  राशि  लक्षित  वर्गों  को
 नहीं  पहुंच  रहो  है  ।  इसके  बावजूद  भी  कुछ  काये  किया  गया  ।

 रा०ग्रा०रो०  कार्यक्रम  तथा  आर०एल०ई०जी०पी०  के  बाद  अब  आपने  रोजगार  योजना

 आरम्भ  की  है  ।  इससे  ग्राम  पंचायतों  को  कुछ  ह॒इ  तंक  सहायता  मिली  अन्यथा  ग्राम  पंचायतों  के

 पास  करने  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  है  ।  सबसे  महत्वपूर्ण  काम  यह  है  कि  इन  नगर  पालिकाओं  तंथा
 ग्राम  पंचायतों  के  लिए  अपेक्षित  मात्रा  में  घनराशि  की  व्यवस्था  की  जाए  क्‍योंकि  ऐसा  न  होने  पर  इस
 विधेयक  को  पारित  करने  अथवा  अन्य  कोई  उपाय  करने  से  स्थिति  में  कोई  विशेष  सुधार  नहीं  होगा  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि सरकार  इस  विशेष  पहलू  पर  ध्यान  देगी  ओर  यह  सुनिश्चित  करेंगी
 कि  स्थानीय  स्वशासन  विभिन्‍न  स्तरों  पर  प्रभावदाली  ढंग  से  काम  करे  और  जनता  की

 आवश्यकताएं  पूरी  करें  ।  आज  ग्रामीण  क्षेत्र  सही  माने  में  रहने  योंग्य  नहीं  कई  लोग  गांवों  से

 निकलकर  समीप  के  उप  नगरीय  क्षेत्रों  में  बस  रहे  इस  सभा  का  हर  सदस्य  यह  जानता  माँवीं

 को  रहने  योग्य  बनाए  ।  सड़क  आदि  निम्नतंम  सुविधाओं  को  उपलब्ध  कराएं  ।

 मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया  इसके  लिए  घन्यवाद  ।

 श्री  लाईता  उम्हे  :  उपाध्यक्ष  मैं  संविधान  तथा

 तिहत्तरवां  विधेयक  का  समथ॑न  करता  हूं  ।  यह  वास्तव  में  एक  महत्वपूर्ण  दिवेस  क्योंकि

 स्वतंत्रता  के  45  वर्षों  के  बाद  हम  अंपने  संविधान  में  संरचनात्मक  परिवर्तन  करने  जा  रहे  सर्मंथ

 पर  यह  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  उपलक्ष्य  में  मातनीय  शहरी  विकास  मंत्री  तथा  ग्रामीण  विकास
 मंत्री  जी  और  माननीय  प्रधान  मंत्री  को  धन्यवाद  देता

 पहले  के  वाद-विवांद  के  दोरान  हुए  व्यवधानों  से  ऐसा  लगता  है  कि  जब  संभा  के  इस  ओर  के

 माननीय  सदस्य  श्री  राजीव  गांधी  जी  का  नाम  लैते  हैं  तो  उस  ओर  के  मोनमीय  सदस्यों  को  अच्छे
 नहीं  लगता  परन्तु  आपको  यह  जानने  का  प्रयास  करना  चाहिए  कि  हम  श्री  राजीव  गांधी  का  नाम
 केवल  इसलिए  नहीं  लेते  हैं  कि  वे  हमारे  नेता  थे  बल्कि  उनके  योगदान  के  लिए  भी  उनका  नाम  लेते

 हैं  ।  इन  ऐतिहासिक  विधेयफों  के  पारित  होने  के  पीछे  मुख्य  रूप  से  इनका  योगदान  था  ओर  वे

 इन  विधेयकों  के  जनक  थे  ।  मैं  प्रो०  रंगा  की  टिप्पणियों  जोकि  उन्होंने  1988  में  तत्कालीन  प्रधान
 मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  द्वारा  विधेयकों  को  प्रस्तुत  करने  के  उसी  विधेयक  पर  बहेस  आरम्भ

 करते  हुए  की  को  उद्धृत  करना  चाहता  हूं  ओर  वह  यह

 हमारे  लिए  सौभाग्य  की  बात  है  कि  हमारे  बीच  ऐसे  युवा  प्रधान  मंत्री  हैं  जिनमें  पू्ग्रह
 एवं  पक्षपात  नहीं  है  ओर  गत  दो  वर्षो  ऐ_्ष ैमी अधिक  समय  से  देश  में  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान

 एक  गन्दी  बस्ती  से  दूसरी  गन्दी  एक  मोहल्ले  से  दूसरे  मोहल्ले  में  जा जाकर

 उन्होंने  इस  बात  का  पता  लगाया  है  कि  हम  अपने  देश  में  किस  हालत में  रह  रहे
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 आज  एक  अन्य  नेता  ने  भी  भारत  की  लोज  की  प्रो०  रंगा
 ने

 यह  टिप्पटणी की  थी  |  अत
 हमें  इस  ऐतिहासिक  हमा  श्री  राजीव  गांधी को  याद  करना  चाहिए  ।

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  इस  ऐतिहासिक  विधेयक  को  पारित  करते  हुए  कहा  था  कि  यह
 विधेयक  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  के  सपनों  को  साकार  करेगा  ।  यह  निश्चित  हो  राम  राज्य  की  ओर

 एक  कदम  है  ।

 परन्तु  मे  इन  विधेयकों  में  कुछ  खामियां  भी  नजर  आई  हैं  ।  फिर  इस  मैं  उन  खामियों

 के  विषय  में  बात  नहीं  करूंगा  क्योंकि  विधेयक  संयुक्त  सर्निति  से  ब्राप्स  आ  गए  हैं  ओर  इन  संयुक्त

 समितियों  हमारे  दल  के  साथ  मुख्य  राजन  तिक  दलों  के  सदस्य  भी  क्षामिल  इसलिये  खामियों  की  बात

 करने  की  अपेक्षा  मैं  माननीय  सदस्यों  जिन्होंने  संझोधनों  की  सूचना  दी  यह  नद्लन  निवेदन  करता  हूं
 कि  वे  अपने  संशोधन  वापस  ले  लें  ।  हम  इससे  शुरूआत  करेंगे  क्षेर  भ्रदि  हमें  कठिनाइयां  महसूस  होंगी

 तो  हमें  अवश्य  ही  इन  कठिनाइयों  को  उपयुक्त  समय  में  दूर  करना  होगा  ।  चूंकि  मैं  इन  खामियों  की  घर्चा

 नहीं  करने  वाला  मैं  माननीय  मंत्री  से  केवल  इतना  ही  कहूंगा  कि  आज  इन्त  विधेयकों  के  पारित  हो
 जाने  के  बाद  हमारी  मुख्य  जिम्मेदारी  यह  सुनिद्चित  करना  होगा  कि  विधेयक  के  प्रावधानों  को  उसकी

 भावना  के  अनुरूप  लागू  क्रिया  जाये  ।  जब  हम  शक्तियों  के  बिक्रेन्द्ीकरण  की  बात  करते  हैं  तब  हमें
 पंचायतों  को  वित्तीय  संसाधन  प्रदान  करने  होंगे  ।  जब  तक  सरकार  पर्याप्ल  घन  नहीं  तब  तक

 पंचायतें  तथा  नगर  पालिकाए  कभी  भी  हमारी  अपेक्षाओं  के  अनुरूप  काम  नहीं  करेंगी  ।

 हम  पंचायतों  तथा  नगर  पालिकाओं  को  राज्य  सरकारों  की  दया  पर  नहीं  छोड़  सकते  क्‍योंकि

 हमारे  पास  राज्य  सरकारों  ने  जो  कुछ  उसके  तेतीस  वर्षों  का  कड़वा  अनुभव  इसके  अलावा

 पंचायतों  तथा  नगर  फालिकाओं  के  विकास  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  पास  पर्याप्त  घन  भी  नहीं  है  ।

 विज्ेषकर  अरुणाचल  प्रदेश  ज॑से  निर्धन  ओर  छोटे  राज्यों  में  हम  पंचायतों  से  यह  अपेक्षा  नहीं  कर  सकते

 हैं  कि  वे  कुछ  स्मरणीय  काय॑  करें  ।  अतः  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  उनको  पर्याप्त

 वित्तीय  स्रोत  उपलब्ध  कराएं  ।

 मैंने  इस  सम्माननीय  सभा  में  पंचायत  सदस्य  के  रूप्र  में  प्रक्ेश  किया  था  ।  इस  सभा  में  आने  से

 पहले  सात  वर्षों  तक  पंचायत  में  था  ।  मैं  वहां  की  कठिनाइयों  को  जानता  हूं  ।  हालांकि  अरुणाचल
 प्रदेश  एक  बहुत  ही  छोटा  राज्य  लोम  इसको  मुश्किल  से  जानते  हैं  फिर  भी  वहां  की  पंचायत  प्रणाल्री

 श्रेष्ठम  इसके  बावजूद  भी  पंचायतों  के  पास  पर्याप्त  घन  नहीं  है  ।  हालांकि  हम  अधिक  कुछ  न

 कर  पायें  ।  इसलिए  तो  मैं  केवल  यह  बात  दोहराता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  यह  ध्यान  दें  कि  पंचायतों
 और  नगर  पालिकाओं  को  पर्याप्त  धन  मिले  ।

 केन्द्र  सरकार  की  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  तथा  जवाहर  रोजगार  योजना  आदि
 गरीबी  उन्मूलन  योजनाओं  को  पंचायतों  के  मध्यम  से  निचले  स्तर  पर  लागू  किया  जा  रहा  पंचायत
 सदस्य  इन  कायंक्रमों  को  सफलतापूर्वक  चला  रहे  इसलिए  हमें  भी  इसी  के  अनुसार  सोच  चाहिए
 ओर  घन  भी  उपलब्ध  करना  मैं  इस  सभा  का  और  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  मैं

 मंत्री  से  यह  नम्नर  निवेदन  करता  हूं  कि  जब  विभिन्‍न  राज्यों  के  मुख्य  मंत्री  तथा

 समस्याओं  पर  चर्चा  के  लिए  सम्मेलनों  तथा  गोष्ठियों  में  भाग  लेते  हैं  तब  उनको  यह  भी  आश्वासन

 देना  चाहिए  कि  भले  ही  पंचायतों  एवं  नगरपालिकाओं  के  सभी  सदस्य  न  सट्दी--कम  से  कम  जिला

 te
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 परिषदों  के  प्रमुख  तथा  नगर  पालिकाओं  के  अध्यक्ष  समय-समय  पर  इनमें  भाग  लेंगे  ताकि  वे  मुश्किलों
 के  बारे  में  विचार-विमर्श  कर  सकें  ।  वे  जान  सकते  हैं  कि  उनसे  कहां  पर  गलती  हुई  है  ।  मैं  आशा
 करता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  पारित  होने  से  महात्मा  जवाहर  लाल  इंदिरा  गांधी  तथा

 राजीव  गांधी  के  सपने  साकार  होंगे  ।

 श्री  शिवराज  सिंह  चोहान  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  और

 संविधान  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  और  स्वागत  करता  हूं  लेकिन  इसके  साथ  ही  इस

 विधेयक  की  कुछ  कमियों  की  तरफ  मैं  आपके  माध्यम  से  ध्यान  आकर्षित  कराना  चाहता  हूं  ।  पंचायत

 की  व्यवस्था  हमारे  देश  में  कोई  नई  व्यवस्था  नहीं  सदियों  पहले  से  पंचायत  की  व्यवस्था  हमारे  देश

 में  चलती  रही  है  ओर  मैं  समझता  हूं  कि उस  समय  प्रचीन  भारत  में  पंचायतों  के  प्रमुख  कार्यों  में  से

 एक  काये  हुआ  करता  था  कि  गांवों  के  लोगों  को  युलभ  ओर  शीघ्र  न्याय  उपलब्ध  कराना  ।

 पंचायत  गांव  के  चोपाल  में  ही  पंच  बंठते  थे  और  गांव  के  लोग  छोटे-मोटे  भंगड़े  आपस  में  चर्चा
 के  द्वारा  निपटाया  करते  थे  और  पंच  बड़ी  सम्मान  की  दृष्टि  से  देखा  जाता  पंच  को  उस  समय

 परमेश्वर  कहा  जाता  लेकिन  आज  हम  देखते  हैं  कि  गांवों  के  छोटे-मोटे  झगड़े  छोटी-मोटी  बातों  को  लेकर

 के  अब  फंसले  गांव  में  नहीं  होते  अदालतों  में  होते  यह  जो  अदालत  की  अवधारणा  है  यह  भी  पश्चिम

 से  लो  गई  अवधारणा  यह  मैं  मानता  हूं  कि  गांवों  के  लोगों  को  छोटे-छोटे  भगड़ों  का  निपटारा

 करने  के  लिए  बार-बार  कोर्ट  के  चक्कर  लगाने  पड़ते  वकीलों  के  जाल  में  उलभना  पड़ता
 है  और

 इस  कारण  ऐसे  कई  मामले  जो  सरलता  से  गांव  में  हल  हो  सकते  हैं  उनके  लिए  कई  बार  जिन्दगी  भर

 तक  लोगों  को  इन्तजार  पड़ता  है  और  कई  बार  तो  जिन्दगी  भर  न्याय  नहीं  मिलता  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि  जो  मामले  बातचीत  करके

 हल  हो  सकते  मध्य  प्रदेश  में  ऐसा  प्रयोग  किया  लोक  अदालतों  के  माध्यम  सै  जो  मामले

 चीत  समभौते  करके  निपटाए  जा  सकते  हैं  वहां  निपटाने  का  प्रयास  हो  रहा  है  ओर  इसलिए

 इस  विधेयक  में  ऐसा  प्रावधान  किया  जाना  चाहिए  जिससे  गांव  के  छोटे-मोटे  भूंगड़े  पंचायतों  के  माध्यम

 से  ही  सुलक  निपट  सकें  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  सुलभ  ओर  शीघ्र  न्याय  ग्रामीणों  को

 मिल  गांव  की  जनता  को  मिल  सकेगा  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  एक  निवेदन  और  करना  चाहता  हूं  गांव  पंच  यतों  के  क्षेत्र  के

 निर्धारण  के  मामले  में  मैंने  देखा  है  और  अपने  अनुभव  के  कारण  से  आपसे  कह  रहा  हूं  कि  कई  बार

 ग्राम  पंचायतों  के  क्षेत्र  का  निर्धारण  जब  पंचायतों  में  होता  था  तो  प्रभावशाली  लोग  विशेषकर

 घारी  पार्टी  के  लोग  अपनी  जीत  की  संभावनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चार-चार  गांवों  को

 मिलाकर  एक  पंचायत  बनती  थी  तो  अगर  कोई  पंचायत  में  कोई  गांव  हमें  नुकसान  दे  सकता  बोटों

 की  दृष्टि  से  तो  उसको  दूसरी  पंचायत  में  मिला  दो  और  कई  गांव  बेचारे  एक  साल  इस  पंचायत

 दूसरे  साल  दूसरी  पंचायत  में  और  तीसरे  साल  तीसरी  पंचायत  उनका  कोई  ठिकाना  :
 नहीं  रहता  ।

 इसलिए  ग्राम  पंचायत  के  क्षेत्र  के  निर्धारण  का  भी  एक  स्पष्ट  कोई  मापदण्ड  होना

 कोई  आधार  होना  चाहिए  ।
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 माननीय  उपाध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  में  यह  प्रयोग  किया  गया  वहां  पटवारी  हलके को  ही
 इकाई  मान  लिया  गया  है  इसलिए  सत्ताशारी  लोग  भी  और  प्रभावशाली  लोग  भी  अपनी  विजय  क

 संभावनाओं  को  ब्ते  हुए  किसी  क्षेत्र  को  इधर  से  उधर  नहीं  कर  सकते  ।  इसलिए  इस

 विधेयक  में  भी  स्पष्ट  रूप  से  इस  बात  का  प्रावधान  होना  चाहिए  कि  अपने  राजनोतिक  हितों  को

 ध्यान  में  रख  करके  कोई  पंचायतों  के  क्षत्र  को  मनमाने  ढंग  से  परिवर्तन  न  कर  सके  ।  उपाध्यक्ष

 जहां  तक  प्रत्यक्ष  निर्वाचन  का  सवाल  है  सरपंच  का  या  पंचायत  के  अध्यक्ष  का  उसका  मैं

 स्वागत  करता  समर्थन  करता

 हमने  देखा  है  कि  जब  पंचों  के  माध्यम  से  सरपंच  का  चताव  होता  उस  समय  सरपंच  बनने

 के  लिए  हर  एक  हथकंडे  का  इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।  पंचों  की  खरोद-फरोख्त  होती  धन-बल  ओर

 बाहुबल  का  उपयोग  किया  जाता  कई  बार  तो  भावी  पंचों  को  चारो  धाम  को  यात्रा  करवा

 देते  प्रयाग  तोर्थ  की  यात्रा  करवा  देते  सब  जगह  घुमा  देते  एसो  आ  जा  इसालए

 सरपंच  का  सीधा  निर्वाचन  होगा  तों  इस  तरह  की  जो  विकृतियां  उदको  दूर  करने  में  मदद

 मिलेगी  ।

 एक  निवेदन  और  करना  चाहता  हूं  ।  जिसको  मध्यप्रदेश  में  जनपद  पंचायत  कहते

 जनपद  पंचायत  के  अध्यक्ष  और  जिला  पंचायत  के  अध्यक्ष  भी  प्रत्यक्ष  निर्वाचन  के  माध्यम  से  चुने

 जाएं  ।  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  अलग  से  जनपद  क्षेत्र  बनाए  अलग  से  जिला  परिषद  के  सदस्य

 चुने  जनथद  पंचायत  के  सदस्य  ओर  जिला  परिषद
 के

 सदस्य  अपने  में  से  किसी  को  अध्यक्ष

 इसकी  आवश्यकता  में  महसूस  नहीं  करता
 ।

 ग्राम  पंचायतें  जनपद  पंचायतों  से  जुड़ी  होती  हैं
 और

 जनपद  पंचायते  जिला  पंचायतों  से  जुड़ी  होती  हैं  ।  इसलिए  ग्राम  पंचायतों  के  अध्यक्ष  और

 जनपद  पंचायतों  के  पदेन  सदस्य  होने  चाहिए  ओर  जनपद  पंचायतों  के  अध्यक्ष  जिला  पंचायतों  के  पर्देन

 दस्य  होने  चाहिए  |  इसके  लिए  किसी  अलग  से  निर्वाचन  की  आवश्यकता  में  महसूस  नहीं

 जिला  पंचायत  के  अध्यक्ष  ओर  जनपद  पंचायत  के  अध्यक्ष  प्रत्यक्ष  निर्वाचन  द्वारा  चुने  जाने  चाहिए  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  ।  आरक्षण  के  मामले  में  243

 डी  (।)  में  कहा  गया  है  कि  अनुसूचित  जाति  ओर  जनजाति  के  संबंध  में  आरक्षण  इससे  में

 पूरी
 तरह  से  सहमत  लेकिन  यह  कहा  गया  है  कि  आरक्षित  पद  उन  पंचायतों  को  क्रमवार  आवंटित

 किएं  जाएंगे  ।  में  निवेदत  करना  चाहता  हूं  कि  ग्राम  पचायतों  के  वार्ड  बहुत  छोटे  होते  कई  बार  तो

 ऐसे  वार्ड  भी  होते  जिनमें  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  बंधु  निवास  ही  नहीं  करते  ।  इसमें

 जनसंख्या  की  दृष्टि  से  देखा  जा  सकता  है  जह्ढां  ऐसे  बंधुओं  की  जनसंख्या  ज्यादा  वहां  पर  आरक्षित

 स्थानों  को  आवंटित  किया  जा  सकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  एक  बात  और  कहना  चाहता  ग्राम  पंचायतों  के  जनपद  के

 जिला  पंचायत  के  इनके  लिये  भी  आरक्षण  की  व्यवस्था  की  जा  रही  इनमें  भी

 जनसंख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आरक्षित  पदों  को  आवंटित  किया  जन  स्थानों  पर  अनुसूचित
 जाति  और  जनजाति  की  संख्या  अधिक  वहां  पर  इन  पदों  को  आरक्षित  किया  जाना  चाहिए  ।

 एक  बात  ओर  हमने  अनुभव  की  है  कि  ग्राम  पंचायत  के  सरपंच  द्वारा  जो  कार्य  करवाया  जाता
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 उसका  मूल्यांकन  बी०डी०ओ०  सब  इंजीनियर  द्वारा  करवाता  मदि  सब  इंजीनियर  है  सरपंच
 की  हो  जाए  तो  10000  के  काम  को  भी  20  00  का  मृल्यांकित  कर  दिया  जाता  है  और  यदि
 सैटिंग  न  हो  तो  कितना  ही  अच्छा  काम  करवाया  गया  उसका  मूल्यांकन  नहीं  हो  पाता  ।  इस  तरह
 से  ईमानदार  सरपंच  मूल्यांकन  के  लिए  भटकते  रहते  परेशान  होते  रहते  मूल्यांकन  न  होने  से
 आगे  जो  राष्टि  उस्त  पंचायत  को  मिलनी  वह  समय  प२  नहों  पाती  ।  इसलिए  इस  पभ्रकार

 की  व्यवस्था  बनाई  जिसमें  इस  भ्रष्टाचार  पर  अंकुश  लगाया  जो  भ्रष्टाचार  हर  ग्राम

 पंचायत  में  मुझे  लगता  है  कि  भारी  पंमाने  पर  होता  है  ।

 इसी  तरह  से  ग्राम  पंचायतों  द्वारा  कई  बार  घटिया  स्तर  का  काम  करवा  दिया  जाता  भले

 ही  वे  निर्वाचित  प्रतिनिधि  क्‍यों  न  पंसा  बबाकर  काम  करने  का  किसी  को  अधिकार  नहीं  है  ।  हमने
 देखा  है  कि  085  से  लेकर  !085  तक  मध्यप्रदेश  की  कई  ग्राम  पंचायतों  में  इतने  घष्टिया  स्तर  का

 निर्माण  कार्य  करवाया  गया  है  कि  लात  मारें  तो  गिर  जाएं  ।  कई  स्कूल  ओर  पंचायत  भबत  उद्घाटन
 के  पूर्व  ही  गिर  गये  ।  रिक्रवरी  का  नोटिस  दिया  गया  तो  कोर्ट  से  सटे  ले  आये  और  ऐसे  केसेस  में  उस

 ग्राम  पंचायत  का  विकास  लगभग  ठप्प  हो  जाता  क्‍योंकि  नए  काम  नहीं  मिल  पते  में

 आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  सरपंचों  ओर  जनपद  जिला  पंचायत  के  जोकि  दी

 गई  राशि  का  दुरुपयोग  करते  के  खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  और  ऐसा  प्रावधान

 करना  जिससे  इनको  सजा  दिलवाई  जा  सफे  ।

 आपने  मुझे  बोलने  का  समय  इसके  लिए  धन्यवाद  देते  हुए  में  अपनी  बात  समाप्त  करता

 हूं  ।

 पहुका»

 3.00  झन्प०

 प्रपनिग्रोजन  नी  ति  को  समरोक्षा  के  बरे  में  )

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अपनिय्रोजन  नीति  की  समीक्षा  संबंधी  संकल्प  को  श्री

 रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  जिन्हें  भाषण  जारी  रखना  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  अटर्जो  :  उपाध्यक्ष  बह  दुःख  की  बात  है  कि  जब  हम  एक

 बहुत  महत्त्वपूर्ण  विषय  पर  विचार-विमश  कर  रहे  सही  माने  में  उपयुक्त  क्चिर-विमले
 के  लिए

 गंभीरता  दिखाई  गई  ।  मभे  श्री  रूपचन्द  पाल  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहिए  क्योंकि  उन्होंने  ऐसा  संकल्प

 प्रस्तुत  किया  जिसका  सम्बन्ध  एक  ऐसे  गम्भीर  मामले  से  है  जिसका  सामना  हमारी  अथं-व्यवस्था  कर

 रही  है  अर्थात  इस  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  अरपपानियोजन  संबंधी  नीति  ।

 इस  देदा  हम  मस्जिद  ओर  अन्य  मुद्दों  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  कई  घण्टे

 लगा  देते  परन्तु  जब  देश  एक  गम्भीर  आर्थिक  स्थिति  से  गुजर  रहक्ष  जब  इस  देश  की  नीति

 अनेकों  श्र्येगों  क ेपए्कत्‌  पंडित  जबाहर  भाल  नेहरु  और  उसके  सभर्थ  सहयोगियों  द्वारा  तय  की  गई
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 हमारी  ज्लाथिक  नीति  के  सन्दर्म  में  इसने  एक  नया  मोड़  ले  लिया  है  जो  पहले  की  नीति  से  बिलकुल
 विपरीत

 आज  यह  केवल  अथंहीन  मामला  नहीं  परन्तु  हम  यह  देखते  हैं  कि आज  हमारे

 देश  के  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  के  विचारों  की  अपेक्षा  कुछ  मुट्ठी  भर  लोग  जो  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष

 और  विश्व  बेक  के  प्रतिनिधि  के  विचारों  की  अधिक  महत्ता  है  ।  आज  संसद  द्वारा  देश  की  आधथिक

 मीति  का  निर्धारण  नहीं  किया  ज॑त्ता  क्‍योंकि  चर्चा  करने  के  लिए  ऐसा  अवसर  नहीं  दिया  जा  रहा

 हमे  कार्योत्तर  परिस्थितियों  का  भामना  कर  रहे  प्रामः  निर्णय  नॉय  ब्लाक  को  परिधियों  से  भी

 बाहर  लिए  गए  हैं  ।  निर्णय  कहीं  और  लिए  जा  रहे  हैं  और  देश  ने  कु्ठ  मिलियन  अथवा  बिलियन

 डालरों  के  लिए  अपनी  आशिक  सोचने  की  प्रक्रिया  का  सोदा  कर  लिया  है  ओर  अवश्य  ही

 मैं  नहीं  जानता  कि  कितना  ऋण  लिया  गया

 इस  बारे  में  गम्भीर  सोच  विचार  की  प्रक्रिता  जारी  है  ।  किसी  भी  बात  को  मात्र  हमारी  आर्थिक

 स्वतंत्रता  खतरे  में  है--जैसी  बातों  अथवा  कुछ  खोखले  नारों  की  वजह  जोकि  नाजकल  हम  सुन

 रहे  टाला  नहीं  जा  सकता  अथवा  उसकी  आलोचना  नहीं  की  जा  सकती  ।  हमारे  देश  की  आथिक

 नीति  को  कौन  निर्धारित  करेगा  ?  वर्तमान  सरकार  हमारे  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का

 निजीकरण  करना  चाहती  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रति  मूल  बचनबद्धता  को  भूल  भी  जाए

 तो  क्‍या  आत्मनिर्मरता  के  सिद्धांत  के  प्रति  अब  हमारी  आस्था  नही  रहीं  है  ?  मैं  आशा  करता  हूं  राष्ट्र

 विरोधी  गतिविधियों  में  भाग  लेकर  मंत्री  महीदय  ने  स्वयं  की  दृषित  नहीं  किया  उन्हें  सिर्फ  निर्णथों

 का  पालन  करना  और  मैं  यह  आरोप  लगाता  हूं  कि  यह  सरकार  राष्ट्र  विरोधी  गतिबिधियों  में

 शामिल  हो  रही  है  ।

 3.05  मण्प०

 तारा  सिह  पीठासीन  हुए  ]

 उम्होंने  इस  नीति  को  कुछ  सामन्तश्वादी  ऐजेन्सियों  के  अम्देश  के  रूप  में  स्वीकार  किया
 प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  हेम  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  अब  विश्वास  करते  हैं  ।  मैं  बहुत  ही

 जोर  दे  कर  यह  प्रश्न  करता  हूं  और  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  इसका  उत्तर  देने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 क्या  हम  अब  आत्म-निर्मेरता  के  सिद्धान्त  पर  बिश्वास  करते  हैं
 ?

 हम  विश्व  स्पर्धा  की  बात  करते

 मुझे  इस  बात  से  बहुत  ही  खशी  होगी  यदि  भारत  अपने  तरीके  से  बिश्व  अर्थव्यवस्था  और  विश्व
 व्यापार  में  मुकाबला  कर  सके  ।  क्या  हम  ऐसा  कर  सकते  हैं  ?  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  कह  रहा  हूं
 कि  वे  मुझे  इस  मुद्दे  के  बारे  में  बताये  ।  हमें  निर्यात  पर  विचार  करना  सरकार  निर्यात  पर

 बहुत  ही  अधिक  जोर  दे  रही  है  ।  निर्यात  के  किस  क्षेत्र  में  अथवा  किस  वस्तु  को  लेकर  हम  विश्व
 बाजार  की  प्रतिस्पर्धा  में  उतर  सकते  हैं  ?  हमें  यह  बताया  गया  था  कि  पटसन  ओर  चाय  के  मामले  में

 हमें  मूल  रूप  से  लाभ  मिला  है  परन्तु  इस  क्षेक्ष  में  भी  हमें  अत्यधिक  प्रतिस्पर्धा  का सामना  करना  पड़
 रहा  ओर  सिंथेटिक  कफड़े  वाजार  में  आ  गये  तथा  वे  पटसन  की  जगह  ले  रहे  चाय के  क्षेत्र  में
 भी  हणारे  प्रतियोगी  हैं  ।  विश्व  स्तर  पर  किस  क्षेत्र  में  हम  प्रतिस्पर्धा  कर  पा्येगे  ”?  हर  कीमत  पर
 निर्यात  की  यह  बाध्यता  आत्पा-निर्मभ रता  के  मौलिक  सिद्धान्त  को  भी  खतरा  भारत  एक  बहुत  ही
 बड़ा  बाजार  है  और  यह  एक  बहुत  ही  बड़ा  बाजार  प्रदान  कर  सकता  हम  अपने  करोड़ों  लोगों  को

 कुछ  क्रय  शक्ति  देने  की  व्यक्स्था  कर  सकते  यह  हम  कुछ  विदेशियों  के  साथ  क्यों  करें  ?  इसका
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 कोई  उत्तर  नहीं  मिला  सिर्फ  माननीय  वित्त  मंत्री  डा०  मनमोहन  सिंह  जी  को  विदेशी  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनियों  से  जवाब  मिलना  है  ।  यह  बात  वे  अपने  सपनों  में  देखते  हैं  |  हमें  वंगलोर  और  दिल्‍ली  आदि
 में  नये  प्रयोगों  के  बारे  में  हो  रही  वार्ता  को  दूरदर्शन  द्वारा  दिखाया  जा  रहा  मैं  सोचता  हं  कि  अनेक
 बार  मैंने  सुना  है  कि  डा  मनमोहन  सिंह  अपने  प्रथम  बजट  भाषण  से  दो  दिन  पूर्व  तक  समान  शब्दों  को
 सतत  रूप  से  दुहरा  रहे  हैं  ।  वे  एक  ही  बात  कहते  लेकिन  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  किस  क्षेत्र  में

 हम  प्रतिस्पर्धा  कर  सकते  हैं  और  किस  क्षेत्र  में  भारत  इस  प्रकार  का  बाजार  उपलब्ध  कर  रहा  है  ।  कुछ
 विदेशी  कम्पनियां  इसमें  रुचि  ले  रही  हैं  और  वे  उपभोक्ता  सामग्री  जैसे  पोट!टोचिप्स

 में  अधिक  रुचि  ले  रही  हैं  तथा  वे  कुछ  शीतल  साम्बर  पाउडर  आदि  बना  रहे
 उनकी  रुचि  सिर्फ  इसी  में  है  क्योंकि  वे  भारतीय  बाजार  का  उपयोग  करना  चाहते  शायद  वे  अपने

 उत्पाद  की  अपने  देश  में  या  अन्य  देशों  में  नहीं  बेच  सकते  भारत  के  औद्योगिक  आधार  को  सुदढ  ”

 बनाने  में  उनकी  रुचि  नहीं  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  यह  सरकार

 इस  बात  पर  विश्वास  करती  है  कि  विदेशी  निवेश  अथवा  विदेशी  निवेशकर्ता  भारत  के  ओद्योगिक

 आधार  को  सुद॒ढ  करने  अथवा  इस  देश  के  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करने  की  उनकी  इच्छा  से

 प्रेरित  होंगे  अथवा  अधिक  से  अधिक  मुनाफा  प्राप्त  करने  की  इच्छा  से  प्रेरित  अब  हमें
 दक्षिण  प॒व॑  एथियाई  देशों  ज॑ंज  इन्डोनेशिया  और  मलेशिया  द्वारा  अपनायी  गयी  उदार  नीति

 के  सम्बन्ध  में  बताया  जा  रहा  हमसे  कहा  गया  है  कि  जब  मलेशिया  उन्नति  कर  चुका  है  तो  भारत

 क्यों  नहीं  कर  सकता  ?  निश्चित  रूप  से  उन्होंने  अपनी  आशिक  प्रभुसत्ता  खो  दी  लेकिन

 विदेशी  निवेशकर्ता  इस  बात  पर  घ्यान  देंगे  कि  उन्हें  श्री  पुंगंन  या  डा०  मनमोहन  सिह  अथवा  थाईलेंड
 के  वित्त  मंत्री  के  कथनानुसार  उनके  देश  में  निवेश  करना  चाहिए  ।  वे  आपके  चेहरे  की  नहीं  देखेंगे

 अथवा  ताज  पैलेस  या  हैदराबाद  हाउत्त  में  रात्रि  भोज  से  आकर्षित  नहीं  होंगे  ।  व ेहिसाब  लगाएंगे  कि

 कहां  सर्वाधिक  मुनाफा  प्राप्त  होगा  ।  वे  सिर्फ  अपने  हितों  के  सम्बन्ध  में  ही  रुचि  दिखायेंगे  ।  एक
 भारतीय  होने  के  नाते  मुझे  इस  बात  का  दुख  है  कि  भारत  के  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  को  विदेशों  में

 इन  बड़े  देशों  में  उनसे  अनुरोध  करने  के  लिए  जाना  पड़ा  और  करीब-करीब  हाथ  जोड़  कर  उन्हें  भारत

 आने  का  और  यहां  निवेश  करने  का  आमंत्रण  देना  पड़ा  ।  वे  फ्रांस  और  जापान  गये  इन

 देशों  से  क्या  जवाब  आया  है  ?  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  क्‍योंकि  सावंजनिक  क्षेत्र  में  यह  अपनिवेशन  ही

 उनकी  आर्थिक  नीति  के  मुख्य  आधार  में  से  एक  है  ।  इससे  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  इन  विदेशी

 निवेशकर्ताओं  द्वारा  क्या  उत्तर  दिया  गया  आप  कितने  नये  उद्योग  लगा  पाए  आपने  उनको

 सभी  स॒विधाओं  और  लाभ  प्रदान  किया  इस  देश  के  ओऔद्योगिकरण  को  बात  कहां  गयी  ?  किस

 प्रकार  आप  अधिक  निर्यात  कर  सकते  हैं  ?  किस  क्षेत्र  में  आप  अधिक  निर्यात  करने  जा  न  हे  हैं  ?
 यह्‌

 कहा  गया  है  कि  ऐसा  किया  जाएगा  और  इस  बात  की  बहुत  ही  अच्छी  प्रतिक्रिया  हुई  दूसरे  दिन

 मैंने  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को  यही  बात  दूरदर्शन  पर  कहते  सुना  ।  मैंने  इसे  बन्द  कर  देना  चाहा

 लेकिन  मैं  बंगलौर  और  दिल्ली  के  नए  प्रयोगों  को  देखना  चाहता  था  और  मैं  यह  देखना  चाहता  था  कि

 किस  प्रकार  इसकी  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ।

 विगत  महीनों  से  यही  बात  बार-बार  कही  जा  रही  है  ।  वे  यह  कहते  रहे  हैं

 हम  ऐसा  ओर  यदि  हम  वसा  कर  तो  कुछ  होगा  और  सभी  कुछ  हो  जाएगा  ।”  मुझे  विश्वास  है  कि

 जब  अयोध्या  जंसे  मुद्दे  उठते  हैं
 तब

 यह  सरकार  कभी-कभी  बहुत  खुश  होती  है  ।  और  शायद  कभी-कभी

 ये  प्राकृतक  विपदाओं  को  भी  हल्के  तोर  पर  लेते  हैं  क्योंकि  इससे  लोगों  का  ध्यान  वास्तविक  समस्याओं

 से  हट  जाता  है  |  बेरोजगारी  अपनी  चरम  सीमा  पर  पहुंच  रही  भारत  के  युवाओं  का  क्‍या
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 अपराध  है  ?  उन्हें  किसी  दोष  के  जीविकोपाजंन  के  क्सी  स्रोत  के  बगेर  ही  समाज  पर  बोभ  बनकर
 बेरोजगार  ही  रहना  है  ।  उनका  दोप  यही  है  कि  उन्होंने  भारत  में  कांग्रेस  शासन  में  जन्म  लिया

 और  क्या  किया  जा  रहा  है
 ?  आप  छंटनी  वी०आर०  युक्तिकरण  आदि  की  प्रष्ांसा  कर

 रहे  किसके  लाभ  के  लिए  ?  क्‍या  इस  सरकार  का  इस  देश  के  युवाओं  के  प्रति  कोई  कतंव्य  नहीं  है  ?

 ये  युवा  कार्य  करना  चाहते  हैं  और  एक  अच्छा  जीवन  व्यतीत  करना  चाहते  वे  समाज  विरोधी  नहीं

 हैं  और  न  ही  उनमें  आपकी  नई  नीति  के  अन्तगंत  शहीद  होने  की  बाह  उनके  माता-पिता  का  एक
 सपना  है  कि  उनके  बच्चे  बड़े  होंगे  ओर  एक  अच्छी  जिन्दगी  व्यतीत  वे  जी  विकोपाजेन  करेंगे

 भ्रौर  एक  अपने  माता-पिता  का  ध्यान  रखेंगे  ।  हर  कोई  एक  महाराजा  या  केन्द्र  सरकार  में  मंत्री  बनना

 नहीं  चाहता  वे  एक  सम्य  तरीके  से  झ्ञान्त  जीवन  व्यतीत  करना  चाहते  क्या  यह  उनका  दोष
 है  यदि  वे  कोई  उन्हें  रोजगार  नहीं  मिलता  है  ?

 अब  लघ्‌  उद्योगों  को  सहायता  प्रदान  करने  की  बात  भी  त्याग  दी  गयी  दो  या  तीन  करोड़

 रुपए  निवेश  किए  गए  उद्योग  की  भी  लघु  उद्योग  समझा  जा  सकता  है  |  यह  एक  मजाक  है  ।  लघ्‌  उद्योग

 को  कुछ  सहायता  देने  के  नाम  पर  वह  व्यक्ति  जो  दो  या  तीन  करोड़  रुपए  निवेश  कर  सकता  है  लाभ
 उठा  लेगा  ।  इनकी  धनराशि  कितने  लोग  निवेश  कर  सकते  हैं  ?  हम  अनेक  लोगों  से  मिल  रहे  हैं  ।

 अनेक  तकनीशियन  विभिनन  क्षेत्रों  में  डिप्लोमाधारी  व्यक्ति  हमारे  निर्वाचन  क्षेत्र

 ओर  अन्य  जगहों  से  भी  हमारे  पास  आते  उनके  पास  एक  योजना  है  ।  वे  देश  के  लिए  कुछ
 दायक  कार्य  करना  चाहते  हैं  ।  वे  देश  के  लिए  संसाधन  जुटाना  चाहते  हैं  जिसके  लिए  वे  कुछ  ऋण  या

 कुछ  अग्रिम  राशि  की  सहायता  चाहते  लेकिन  कौन  उनका  ध्यान  रख  रहा  मैं  माननीय  मुख्य
 मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बंक  द्वारा  युवा  उद्यमियों  को  कितनी
 घनराशि  प्रदान  की  गयी  उन्होंने  किस  प्रकार  अपनी  धनराशि  निवेशित  उन्होंने  कितने  उद्योग

 लगाए  ओर  किस  प्रकार  के  लोग  लाभान्वित  हो  रहे  मुर्के  विश्वास  है  कि  आप  यह  बात  जानते  हैं
 कि  अनेक  बड़ी  इकाइयों  के  यहां  तक  कि  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  ने  भी  लघु  उद्योग  की  स्थापना  की  है  ।

 अब  खूले  सहयोग  की  भी  अनुमति  दी  गयी  मुझे  विश्वास  है  कि  25  प्रतिशत  शेयर  खुलेआम  दिए
 जा  रहे  पहले  यह  बिल्कुल  ही

 '  था  परन्तु  अब  वे  इसमें  भाग  ले  रहे  ये  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनियां  लघु  उद्योग  के  नाम  पर  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बेंक  की  सुविधाओं  का  लाभ  उठा

 रही  हैं  ।

 मुझे  एक  बार  उनसे  वात  करने  का  अवसर  प्राप्त  हुआ  आप  प्रतिभूति  बगैर  कोई  कार्य

 नहीं  कर  सकते  उनसे  पूछ  कर  देखिए  जो  प्रतिमूति  दे  सकते  वर्षों  से  हम  यहां  और  बाहर

 चिल्ला  रहे  हैं  लेकिन  वे  बढ़ते  ही  जा  रहे  हैं  ।  युवा  लोग  निराश  हो  रहे  यदि  वे  तकनीकी  शिक्षा
 का  उपयोग  ही  न  कर  पाएं  तो  वे  उसे  प्राप्त  ही  क्‍यों  यही  कारण  है  कि  यदि  वे  जा  सकते  हैं  तो  वे

 विदेश  जा  रहे  यदि  संभव  हुआ  तो  वे  पहली  उड़ान  से  ही  चले  जायेंगे  ।  यदि  देश  किस  दिद्ा  में  जा

 रहा  है  ?  यह  देश  किनके  फायदे  के  जिए  है  ?  क्‍या  आप  भूल  सकते  हैं  कि  लोग

 विद्यालयों  और  विश्वविद्यालयों  से  बड़ी-बड़ी  आशाएं  लेकर  निकलते  हैं  जोकि  चकनाचूर  हो  रहो  हैं  ?

 और  यदि  उन्हें  गलत  तरीकों  से  अपना  जीविकोपाजंन  करना  पड़ा  तो  आप  उन्हें  दोषी  नहीं  ठहरा

 सकते  हैं  ।

 इस  प्रकार  हम  यह  कह  रहे  हैं  कि  चुनावी  घोषणापत्र  में  आशायें  बांधघना  बहुत  आसान  है  परन्तु
 क्या  आपकी  नीति  द्वारा  इस  देश  के  विकास  में  देश  के  औद्योगिक  आधार  को  दृढ़ता  प्रदान  करने

 बेरोजगार  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करने  आदि  में  मदद  मिली  है  ?  ऐसा  नहीं  आज  आधिक
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 नीति  का  एक  आधार  निजीकरण  के  वास्तविक  उद्देश्य  से  सावंजनिक  क्षेत्र  में  अपनियोजन  जिसे  वे

 खुलकर  नहीं  कह  सकते  हैं  क्योंकि  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  ने  कहा  मैं  इसका  निजिक रण  करना
 नहीं  चाहता  ।”  मैं  नहीं  जानता  हूं  कि  इसका  उहृं  श्य  कया  है  ।

 ऐसा  कहा  गया  था  कि  राष्ट्रोय  म्युचुअल  फंड  निकायों  तथा  बड़े  सावंजनिक  निगमों  आदि
 को  ये  शेयर  बेचे  जाएंगे  ।  लेकिन  क्या  हुआ  ?  कुछ  बेकों  ने  इसे  खरीदा  ओर  शेयर  प्राप्त  होने  से  पूर्व
 ही  उन्होंने  आम  लोगों  को  इसके  मूल्य  के  बीस  गुणा  अधिक  मूल्य  पर  बेच  सावंजनिक

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  पैसा  प्राप्त  ही  नहीं  हुमा  ।  अब  बंकों  को  उनकी  ईमानदारी  दिखाती  अब

 दायित्व  बदल  गया  है  तथा  संयुक्त  संसदीय  समिति  धण्टों  इस  पर  विचार  कर  रही  मुर्भे  यह  बताया

 गया  है  कि  इस  घोटाले  के  आकार  के  कारण  उन्हें  और  चार  महीने  लगेंगे  ।

 श्री  थृंगग  यह  उनसे  यही  सहयोग  प्राप्त  हुआ  था|  भारत  को  सर्वाधिक  लाभ  प्राप्त  हुआ

 है  ।  हमने  बुक  आफ  रिकाडेंਂ  में  विश्व  के  किसी  भी  देश  में  होने  वाले  सबसे  बड़े  वित्तीय  घोटाले

 की  घटना  के  कारण  अपना  नाम  स्थायी  रूप  से  दर्ज  करा  लिया  है  ।  यही  हमारी  उपलब्धि  हम
 जानते  हैं  कि ओलमपिक  में  हमारा  प्रदर्शन  क्या  रहता  है  और  हमने  यह  उपलब्धि  हासिल  कर  ली  है  ।

 हमारा  आरोप  यह  है  कि  जब  हरादा  अधिक  से  अधिक  घनराश्षि  प्राप्त  करने  का  था

 तो  एक  गाने  के  लिए  भी  शेयर  जारी  करते  थे  ।  इनकी  प्रथम  बिक्री  में  जान  बूक  कर  जनता  को  छोड़

 दिया  गया  ऐसा  करने  का  कोई  अवसर  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  हमने  जानकीरमण  समिति  की  रिपोर्ट

 क्रा  अध्ययन  किया  है  ।  उन्होंने  सरकारी  आदेश  का  उल्लंघन  करके  ऐसा  किया

 निवेश  के  अन्तगंत  की  एक  व्यवस्था  भी  जिसमें  शेयर  का  एक  हिस्सा  बेचा  जाना  उन्हें

 किसी  प्राधिकार  के  स्टॉक  एक्सचेंज  दर्ज  किए  बिना  हो  बेच  दिया

 जहां  तक  बिक्री  के  दूसरे  का  संबंध  उन्होंने  कहा  कि  वे  अब  चाहते  हैं  कि आम

 लोग  इसमें  भाग  लें  ।  सरकार  ने  यही  कहा  उन्होंने  क्‍या  शर्तें  निर्षारित  की  थीं  ?  उन्होंने

 कहा  कि  कम-सें-कम  बोली  2  5  करोड़  रुपये  की  हो  ।  केवल  आपके  विशेष  मित्र  ही  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  विभाग  ओर  सरकारी  उपक्रम  में  राज्य  मंत्री

 पो०के०  थु  :  इसमें  कमी  कर  दी  गयी  है  ।

 श्री  सोमनाय  चटर्जो  :  थुगन  केवल  आपके  विशिष्ट  ओर  प्रिय  मित्र  ही  यह  घनराशि  दे

 सकते  साधारण  लोग  नहीं  ।  उनके  मुताबिक  2  5  करोड़  रुपए  साधारण  लोगों  के  लिए  हैं  जिसे

 निवेशक  अदा  नहीं  कर  सकते  ।

 हमें  बताया  गया  है  कि  व्यवस्था  विफल  रही  है--कम-से-कम  अंग्रेजी  भाषा  में  अनेक  त्रूटियां  ओर
 बचाव  के  तरीके  दिए  गए  उन्होंने  विफलताਂ  जेसे  बड़े  शब्दों  का  प्रयोग  किया  है  ।  घनराशि

 के  दुरुपयोग  हेतु  कहा  गया  है  कि  यह  व्यवस्था  की  विफलता  है  ।

 म॒झे  आशा  है  कि  संयुक्त  संसदीय  समिति  सच्चाई  का  पता  लगाएगी  ।  लेकिन  सरकारी

 क्षेत्र  के  उद्योगों  के  कुछ  चुने  हुए  लाभार्थियों  के  पक्ष  में  जानबूक  कर  किए  जा  र  हे  हैं  इस  प्रयास  का  मैं

 विरोध  करता  उन्हें  कुछ  विशेष  लाभ  देने  की  योजना  है  क्‍योंकि  केवल  उन्हीं  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों

 के  शेयर  वेचे  जाएंगे  जो  लाभ  में  घल  रहे  हैं  ।  कितने  प्रतिशत  शेयर  बेचे  जाएंगे  ?  अगर  ये  लोग  कुल

 शेयरों  पर  नियंत्रण  करने  में  सफल  हो  गए  तो  सरकारों  क्षेत्र  का  स्वरूप  और  दर्जा  ही  समाप्त  हो
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 जाएगा  ।  कुछ  दिन  पूर्व  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे  मुझे  नहीं  पता  कि  क्‍या  वहू  प्रयास  अब  छोड़
 दिया  गया  है  ।  बी०एच०ई०एल०  के  शेयर  ओर  पूरी  कम्पनी  हो  एक  विदेशी  कम्पनी  अधिग्रहीत  करने
 वाली  थी  ।  हमें  ऐसे  उद्योगों  पर  गर्व  था  ।  आजादी  के  बाद  जब  कोई  भी  भारतीय  उद्योगों  में  निवेश

 नहीं  कर  रहा  था  तब  इन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  क ेकारण  हमने  प्राकृतिक

 जहाजरानी  इत्यादि  क्षेत्र  में  महत्वपूर्ण  प्रगति  की  ।  इन  क्षेत्रों  में  निवेश  हेतु  कोई  भी  विदेशी

 बहुरा'द्रीय  भारतीय  उद्योगपति  आगे  नहीं  आए  ।  हम  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के

 कारण  ऐसा  कर  सके  हैं  ।  इसके  योगदान  को  पूर्णतया  मुला  दिया  गया  है  क्योंकि  वह  सरकार  स्वयं  ही
 बिकी  हुई  उन्होंने  इस  देश  को  त्रेच  दिया  है  ओर  हमें  बताया  गया  है  कि  अब  हम  भुगतान  संतुलन
 के  मामले  में  अच्छी  स्थिति  में  हम  इस  बारे  में  अच्छी  स्थिति  में  कैसे  हो  सकते  हैं  ?  क्या  ऐसा
 निर्यात  बढ़ने  के  करण  हुआ  है  ?

 निर्यात  में  वद्धि  हुई  मंत्री  महोदय  इससे  इन्कार  मूल्यों  में
 वद्धि  हुई  है  |  मैं  कहता  हूं  कि

 इस  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  गडबड़ी  की  गई  यह  मेरा  आरोप

 इलैक्ट्रानिक  प्रचार  माध्यमों  से  लोगों  को  यह  बताने  के  लिए  कि  मूल्य  कम  हुए  हैं  इस  श्रकार  की
 गड़बड़ी  की  गई  वह  खुदरा  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  इत्यादि  पर  ऐसा  नहीं  कह  पा  रहे  ।

 मुद्रास्फीति  की  दर  बढ़  रही  नौकरी  या  रोजगार  के  अवसर  नहीं  मिल  रहे  ।  भारतीय  उद्योग  का

 विस्तार  नहीं  हो  रहा  ।  कृषि  क्षेद्र  में  स्थिरता  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  में  स्थिरता  लधु  उद्योग  पहले
 संतोषजनक  तरीरे  से  बढ़  रहे  थे  लेकिन  इस  सरकार  की  नीतियों  के  कारण  उनके  विकास  में  भी

 गतिरोध  आया  है  ।

 आप  यह  पता  लगाने  में  बहुत  व्यस्त  हैं  कि आप  कब  पूर्ण  परिवर्तनीयता  लेकिन  जब
 तक  हम  पूर्ण  परिवर्तंनीयता  लाएंगे  और  वह  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  तथा  अन्य  मालिकों  से  शाबाशी

 लेंगे  तब  तक  तो  देश  औद्योगिक  रूप  से  समाप्त  हो  जाएगा  ।  अगर  विदेशी  निवेशक  यहां  आए  तो

 हमारा  उनके  तथा  बड़े  एकाधिकार  घरानों  द्वारा  शोषण  के  लिए  उपयोग  होगा  ।

 इसलिए  हमें  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  शेयर  अंधाघृुष  तरीके  से  उन  निकायों  या

 संगठनों  को  बेचने  पर  आपत्ति  है  जो  दिल  से  इस  देश  का  हित  नहीं  चाहते  ।  विदेक्षियों  का  हित  तो

 आय  आय  की  दर  या  मात्रा  में  ही  हो  सकता  है  ।  साधारण  लोगों  को  शेयर  खरीदने  का  कोई  अवसर

 नहीं  दिया  जा  रहा  ।  अगर  मैं  शेयर  खरीदना  चाहू  तो  मैं  इन  बड़े  उपक्रमों  में  से  किसी  के  भी  10  शेयर

 भी  नहीं  खरीद  सकः  ।  वे  कम  से  2.5  करोड़  रुपए  की  न्यूनतम  बोली  के  शेयर  बेच  रहे  उनकी

 पुनः  बिक्री  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 इस  सरकार  की  यह  राष्ट्र  विरोधी  का्यंवाही  मैं  पुरजोर  आग्रह  करता  हं
 कि  यह  सरकार

 आने  वाले  हालात  को  समझे  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  सत्ता  पक्ष  में  मेरे  कई  मित्र  यह  महसूस  कर  रहे  हैं

 उन्हें  जो  कुछ  हुआ  है  उक्ष  पर  उन्हें  क्षोभ  यह  देश  किस  दिशा  में  जा  रहा  है  ?  इस  देश  को  कौन

 चला  रहा  है  ?

 जब  हमने  यह  मामला  उठाया  तो
 प्रधान  मंत्री  ने  हां  मैं  इस  पर  धर्चा  के  लिए  तैयार  हूं  ।

 इसे  किसी  भी  तरह  कीजिए  ।  कुछ  दिन  पूर्व  वोट  क्लब  पर  दस  लाख  से  भी  अधिक  श्रमिक  एकत्र  हुए
 मैंने  प्रधानमंत्री  से  कहा  कि  क्या  आप  उनकी  भावनाओं  की  उपेक्षा  कर  रहे  हैं  या  क्या  आप  समभते

 हैं  कि  उन्हें  मी  कुछ  कहना  है  ?  वे  यहां  पर  क्‍या  एकत्र  हुए  हैं  ?  क्या  वे  यहां  पर  आमोद-प्रमोद  करने

 पूरे  देश  भर  लाख  से  भी  अधिक  श्रमिक  थे  ।  नि:सन्देह  हमें  यह  अपेक्षा  नही ंहै  कि
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 मंत्री  महोदय  वहां  जाएं  और  उन्हें  सम्बोधित  कम  से  कम  वह  उनके  प्रतिनिधियों  से  तो
 मिलें  ।  उनकी  क्‍या  भावनाएं  हैं  ?  केन्द्रीय  मजदूर  संधों  से  परामश  किए  बिना  ही  महत्वपूर्ण  नीतियां
 बनाई  जा  रही  हैं।वे  निजीकरण  में  व्यस्त  वे  बन्द  करने  निकास  नीति  लाग  करने  :  पं  व्यस्त  रु  |

 हमें  बताया  गया  है  कि  राष्ट्रीय  पुनर्निर्माण  कोष  उन्हें  प्रशिक्षण  देगा  और  पुनः  नौकरी
 देगा  ।  पी०के०  थुगन  आप  हमें  बताएं  कि  कितने  लोगों  को  पुनः  लगाया  गया  या  प्रशिक्षण

 दिया  गया  है  ओर  किस  क्षेत्र  में  ?  मान  लीलिए  कोई  व्यक्ति  एक  इलेक्ट्रानिक  फंक्ट्री  में  कार्यरत

 हम  बी०एच०ई०एल०  लेते  आप  उस  व्यक्ति  को  किस  क्षेत्र  के  लिए  पुनः  प्रशिक्षण  दे  रहे  हैं  ?  क्या

 आप  इस  व्यक्ति  को  प्रशिक्षण  देने  के  बाद  नौकरी  देंगे  ?

 श्री  पी०के०  थु  गन  :  यह  रुग्ण  नहीं  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  बी०एच८ई०एल०  रुग्ण  नहीं  है  ।  बहुत  दुख  हुआ  ।  बहुत  अफसोस  है  कि

 बी०एच०ई०एल०  अभी  रुग्ण  नहीं  हमने  यह  रु्ण्ता  देखी  हम  प्रधानमंत्री  से  हमें
 बताया  गया  कि  हमारे  प्रिय  मित्र  श्री  पो०ए०  संगमा  हमारे  साथ  बंठेंगे  और  इकाई-वार  चर्चा  करेंगे  ।

 हम  पाते  हैं  कि  कानून  बदल  गया  इन  सबको  एकमुश्त  बी०आई०एफ०आर०  के  पास  भेज

 दिया  गया  ।  फिर  बन्द  करने  की  सिफारिशें  आइं  और  इकाइ-वार  समीक्षा  समाप्त  हो  इसे  छोड़

 दिया  गया  ।  अब  वित्त  मंत्री  कहते  हैं  कि  बजट  में  से  किसी  भी  सरकीरी  क्षेत्र  के  उपक्रम  को  एक  पैसा

 भी  नहीं  दिया  जाएगा  ।

 मजदूरी  नहीं  दी  जा  वेतन  नहीं  दिया  जा  रहा  उनको  चलाने  के  लिए  कच्चा  माल

 खरीदने  के  लिए  भी  कोई  धनराशि  नहीं  राष्ट्रीय  पटसन  निर्माता  निगम  सबसे  बड़ा  उपक्रम

 उन्हें  नियमित  रूप  से  मजदूरी  नहीं  मिल  रही  वहां  कोई  काम  नहीं  हो  रहा  क्योंकि  पटसन  के  लिए

 कच्चा  माल  खरीदने  हेतु  कोई  धनराशि  नहीं  है  ।  अनेक  सरकारी  उपक्रमों  में  वेतन  नहीं  दिया

 जा  रहा  ।  तब  क्या  उद्देश्य  है  ?  क्या  आप  चाहते  हैं  कि  ये  उपक्रम  समाप्त  हो  जाएं  ?  क्या  आप  चाहते

 हैं  कि  लाभकारी  उपक्रमों  का  हस्तांतरण  हो  जाए  ?  कोई  भी  व्यक्ति  गेर  लाभकारी  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  के  शेयर  नहीं  खरीदेगा  ।

 वे  लाभकारी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  शेयर  खरीदेंगे  और  आप  इस  प्रक्रिया  द्वारा  यह
 याहते  है  कि  बी०आई०एफ०आर०  या  अन्य  तरीकों  से  ये  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  समाप्त  हो  जाएं  ।

 ताकि  इस  समस्या  का  समाधान  हो  इसके  बाद  आप  अन्य  लाभकारी  कम्पनियों  के  शेयर

 विदेशियों  और  वहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  को  सस्ते  में  देना  चाहते  हैं  ।

 हम  इस  पर  आपत्ति  करते  रहेंगे  ।  इस  देश  में  श्रमजीवी  वर्ग  इसे  स्वीकार  नहीं  करेंगे  ।  मैं  यहां
 पर  अपने  मित्रों  को  बताना  चाहता  हूं  कि  वे  आग  से  खेल  रहे  हैं  ।  अगर  वे  इसे  जारी  रखना  चाहते  हैं
 तो  लेकिन  हम  कभी  भी  इसे  स्वीकार  नहीं  करेंगे  ।  हम  इस  नीति  के  खिलाफ  सभा  के  अन्दर  और

 फक्ट्रियों  क ेअन्दर  और  बाहर  तथा  देश  की  गलियों  में  भी  इस  देश  के  श्रमजीवी  वर्ग
 और  आमलोग  जो  इस  देश  का  हित  चाहते  तब  तक  लड़ेंगे  जब  तक  कि  सरकार  हसे  समझ  न

 जाए  और  अपनी  राष्ट्र  विरोधी  नीति  को  बदल  दे  ।

 मैं  उन  पर  राष्ट्र  गतितिधियों  का  आरोप  लगाता  यह  खतरनाक  उन्हें
 इसे  रोकना  चाहिए  ।  वे  इस  मामले  पर  उचित  चर्चा  करें  और  प्रत्येक  को  विश्वास  में  लें  ।  जहां  तक

 देश  का  संबंध  वे  इस  नीति  को  लाएं  और  इन  खतरनाक  नीतियों  को  जारी  रखें  उहसे  पहले  संसद
 *

 विश्वास  में  लें  ।
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 प्रो०  प्रेम  छूमल  सभापति  हमारे  पब्लिक  संक्‍्टर  अंडरटेकिग्स  में  देश
 की  जो  पंजी  लगी  उस  पर  जितना  रिटने  मिलना  लाभ  मिलना  प्राइवेट  सैक्टर  की

 तुलना  में  वह  लाभ  बहुत  कम  है  और  अधिकतः  अंडरटेकिग्स  हानि  देने  वाली  हस  कारण  हमारी
 पार्टी  ऐसा  महसूस  करती  है  कि  जो  पब्लिक  संक्‍्टर  यूनिटस  ठीक  नहीं  चल  रहे  उनमें  सुधार  लाने  की

 दृष्टि  उनका  प्राइवेटाइजेशन  निजीकरण  करके  चलाया  जाए  ताकि  कुछ  लाभ  हमें  उस

 दिशा  में  चलना  लेकिन  आज  तक  समाचारपत्रों  के  माध्यम  से  जो  सूचनाएं  मिली  हैं  और

 ज॑स  अभी  मुझसे  माननीय  सोमनाथ  चटर्जी  कह  रहे  थे  कि  जितने  घाटे  में  चलने  वाले  यूनिटस
 सरकार  के  पास  या  तो  वे  बंद  हो  रहे  हैं  और  जो  लाभश्रद  जिनमें  लाभ  मिल  सकता  उनके

 शेयर  सरकार  बेचती  जा  रही  सचाचारपत्रों  में  ऐसे  कुछ  यूनिटस  के  नाम  भी  दिये  गए  जो

 शेयर  750  करोड़  रुपये  में  बिक  सकते  आपने  उनको  250  करोड़  रुपये  में  बेच  दिया  और  साधारण

 नागरिकों  को  उनके  शेयर  लेने  से  वंचित  रखा  ।  यदि  आप  ढाई  करोड़  की  कम  से  कम  राशि  सीमा

 निश्चित  करके  शेयर  बेचना  चाहते  हैं  तो  कौन  लोग  उन  शेयरों  को  कौन  लोग  मार्केट  में

 इसका  अन्दाजा  अपने  आप  लगा  सकत  हैं  ।

 ब्रास्तव  में  सरकार  ने  अपनी  आर्थिक  नीति  को  स्वदेशी  और  स्वावलम्बन  की  भावना  देनी

 चाहिए  थी  ।  भारतवर्ष  की  समस्याओं  का  हल  भारत  की  भूमि  भारत  के  लोगों  को  ही  ढूंढ़ना

 इस  बात  को  भूल  विदेशी  ऋणों  की  ओर  झुक  और  फिर  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  या  विश्व-बंक

 आपको  कुछ  उसके  अनुसार  ही  आप  कहें  कि  हम  इन  यूनिट्स  के  शेयरों  को  बेचना  चाहते  इसी

 कारण  से  यह  सारा  उलझाव  आया  है  ।  उनके  कहने  पर  अगर  आपने  पब्लिक  सेक्टर  अंडरटेकिग्स  का

 घन  कम  करना  उनके  शेयर  बेचने  थे  तो  उन  अंडरटेकिग्स  के  घाटे  में  जाने  के  कौन  से  मुख्य  कारण
 उनके  बारे  में  भी  तो  खोज  होनी  चाहिये  क्‍या  सरकार  ने  इस  ओर  ध्यान  दिया  कि  अधिकतर

 पब्लिक  सैक्टर  अंडरटेकिग्स  इस  कारण  घाटे  में  गए  जहां  पर  आपने  या  तो  हारे  हुए  राजनीतिज्ञों  को

 चेयरमन  बनाया  या  ऐसे  ब्यूरोक़  टस  को  उनमें  भेजा  जो  केवल  लाभ  उठाने  के  कुछ  पैसा  कमाने
 के  लिए  वहां  जब  ऐसे  लोगों  को  आपने  चेयरमेन  बना  दिया  )

 क्या  कहना  चाहते  हैं  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विशान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय

 तया  महासागर  विकास  में  राज्य  मंत्री  रंगराजन
 :  कुछ  नहीं  ।

 प्रो०  प्रेम  कूमल  :  आप  अर्जून  सिंह  जी  की  तरफ  से  बोल  रहे  हैं  या  नरसिंह  राव  जी  की  तरफ

 श्री  रंगराजन  कुमार  मंगलम  :  मैंने  कहा  कि  आप  किस  लाइन  पर  बोल  रहे  हैं  ।

 प्रो०  प्रेस  ध्मल  :  जिस  लाइन  पर  आप  सुन  रहे  हैं  ।  )
 रू

 आपकी  तरफ  दो  लाइने  हो  गई  )

 सभापति  जहां  मैनेजमेंट  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता  वह  प्रयत्न  नहीं  किया

 गया  ।  जो  दक्षता  किसी  उद्योग  को  चलाने  के  लिए  आवश्यक  होती  उस  प्रकार  के  व्यक्तियों  की
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 नियुक्ति  की  ओर  सरकार  ने  ध्यान  नहीं  दिया  ।  जब  प्रमुख  स्थानों  पर  नियुक्तियां  की  गईं  तो  इस  चीज

 को  नजरअंदाज  कर  दिया  गया  ।  जब  एक  ही  प्रकार  के  उद्योग  को  अगर  निजी  व्यक्ति  मुनाफे  में  चला

 रहा  तो  सरकार  के  उसी  उद्योग  में  घाटा  होने  का  प्रइन  कहां  उत्पन्न  होता  किन्तु  सरकार  ने  उस

 उद्योग  में  के  प्रबन्धन  में  कुशल  और  दक्ष  व्यक्तियों  की  नियुक्त  प्रमुख  स्थानों  पर  नहीं  की  बल्कि  ऐसे
 लोगों  की  नियुक्तियां  की  गईं  जिन्होंने  न  तो  अपनी  जिम्मेदारी  देश  के  प्रति  समझी  और  न  उद्योगों

 तथा  सरकार  के  प्रति  ।  सरकार  ने  प्रमुख  स्थानों  पर  नियुक्तियों  में  राजनीतिक  दृष्टि  अथवा  इसको  यों

 कहा  जा  सकता  है  कि  भ्रथ्टाचार  का  सहारा  लिया  जंसाकि  यहां  पर  कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  ।

 सभापति  भारत  हैवी  जो  भारत  के  सार्वजनिक  उपक्रमों  में  एक  अच्छा

 उद्योग  था  जिसको  देश  से  ही  नहीं  बल्कि  विदेशों  से  माल  सप्लाई  करने  के  आर्डर  मिल  रहे  उसकी

 हालत  आज  सरकार  की  नीतियों  के  चलते  ऐसी  हो  गई  है  कि  विदेशी  लोग  तो  क्या  देश  के  लोग  और

 सरकार
 भी  अब  उसे  आडंर  देने  और  माल  लेने  में  कतराती  यह  चर्चा  भी  सुनने  में  आ  रही  है  कि

 उसके  शेयर  भी  बेचने  की  कोशिश  की  जा  रही  मेरा  इस  सम्बन्ध  में  पूछना  यह  है  कि  आखिर

 विदेशी  विदेशी  सहायता  और*  विदेशी  सहयोग  से  आप  इस  देश  को  कहां  पहुंचाना  चाहते  हैं  ?

 सभापति  अभी  सुनने  में  आया  कि  सरकार  का  एक  राज्य  मंत्री  कलकत्ता  में  जाता  है
 और  वहां  घोषणा  करता  है  कि  3  करोड़  रुपये  की  लागत  वाले  उद्योग  को  लघ्‌  उद्योगों  की  श्रेणी  में

 गिना  जाएगा  और  उसको  लघु  उद्योग  की  सारी  सुविधाएं  मिलेंगी  ।  मेरा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  से
 निवेदन  यह  है  कि  जो  गरीब  नौजवान  बेरोजगार  है  और  अपना  उद्योग  कुछ  हजार  या  एक  लाख  रुपये
 से  शुरू  करने  वाला  उसके  उद्योग  को  लघु  उद्योग  की  सीमा  में  रखा  जाता  तो  समझ  में  आने
 वाली  बात  लेकिन  करोड़पति  जो  पहले  से  ही  करोड़पति  जिसके  पहले  से  ही  उद्योग  चल

 रहे  वही  इस  स्थिति  में  जो  3  करोड़  रुपये  की  लागत  का  उद्योग  और  उसको  भी
 यदि  लघु  उद्योग  की  सुविधाएं  दी  तो  वह  बेचारा  गरीब  जो  बेरोजगार  वह  बड़े

 उद्योग  की  तुलना  में  क्या  टिक  पाएगा  और  कंसे  मुकाबला  कर  पाएगा  ?  बल्कि  होगा  यह  कि  गरीब

 और  वेरोजगारों  को  जो  सुविधा  लघु  उद्योग  के  रूप  में  मिलनी  थी  वह  सुविधा  अब  इन  करोड़पतियों

 को  लघ्‌  उद्योग  के  नाम  पर  मिल  जाएगी  और  गरीब  बेचारा  नौजवान  देखता  ही  रह  जाएगा  ।

 सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  में  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  पार्टी  अपने  चुनाव
 घोषणापत्र  में  जनता  से  यह  वादा  करके  कि  हर  वर्ष  हम  एक  करोड़  नौजवानों  को  रोजगार  सरकार
 में  आई  है  और  जिन  नीतियों  को  आप  अपना  रहे  उन  नीतियों  से  ऐसा  प्रतीत  होता  हैं  कि  रोजगार
 तो  पैदा  नहीं  बल्कि  जो  छोटे-छोटे  उद्योग  लगे  हुए  हैं  और  उन  में  जो  लोग  काम  कर  रहे  वे

 बेरोजगार  हो  जाएंगे  ।  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  सारी  नीतियों  फिर  सेਂ  विचार  कीजिए  और
 जहां  दूसरे  के  धन  सहायता  की  और  निजीकरण  की  आवश्यकता  वहां  तो  आप  उन  उद्योगों
 को  निजी  क्षेत्र  में  निजी  लोगों  कोइन्बेरट  करने  लेकिन  जो  अच्छे  उद्योग  चल  रहे  जो  आपको

 मुनाफा  कमा  कर
 दे  रहे  उनको  आप  मत  बेचिए  ।  यदि  आप  उन  उद्योगों  को  बेच  तो  जो  सिक

 यूनिट  जंसाकि  आज  प्रशइनकाल  में  भी  जवाब  दिया  गया  कि  5-6  यूनिट्स  को  बन्द  कर  दिया  गया

 है  और  वूनिटों  को  बन्द  करने  वाले  हैं  क्योंकि  उनको  आप  चला  ही.नहीं  तो  ऐसे  यूनिटों  को  आप
 निजी  लोगों  को  दें  या  उनमें  विशेषज्ञों

 की
 सलाह  लें  जिससे  वे  यूनिट  देश  को  लाभ  यूनिट  के

 लोगों  को  लाभ  देश  के  बेरोजगार  नौजवानों  को  रोजगार  मिलेगा
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 सभापति  यह  सरकार  तो  वजाय  बीमार  उद्योगों  को  निजी  लोगों  के  हाथ  में  देने  के

 जो  अच्छे  उद्योग  चल  रहे
 हैं  जिनसे  देश  को  लाभ  हो  रहा  जो  मुनाफे  में  चल  र  हैं  उनके  शेयर

 उनका  निजीकरण  करके  एक  बड़ी  विचित्र  स्थिति  देश  में  पैदा  कर  रही  जिसके  कारण  देश
 में  बेरोजगारी  महंगाई  बढ़ेगी  और  देश  अवनति  की  तरफ  जाएगा  ।  इसीलिए  मैं  कहना  चाहता

 हूँ  कि  यहां  सिलेक्टिव  एप्रोच  की  आवश्यकता  आप  उन  उद्योगों  को  चुनें  और  जहां  और  जिन

 उद्योगों  को  सहायता  देने  की  आवश्यकता  उनको  सहायता  दें  और  जो  अच्छे  चल  र
 है  उनको

 चलने  दीजिए  !

 सभापति  जो  मुख्य  उद्योग  जिन्होंने  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  में  सहयोग  दिया

 जिन्होंने
 देश  को  आगे  बढ़ने  में  सहयोग  दिया  है  और  जिनमें  प्रारम्भ  में  कोई  भी  इन्वेस्टर  इन्वेस्ट  करने

 के  लिए  तैयार  नहीं  तब  इनको  सरकार  के  हाथ  में  दिया  गया  और  लोक  उपक्रम  के  रूप  में  चलाया

 तो  अब  इन  उद्योगों  का  निजीकरण  करना  कतई  उचित  नहीं  इन  बातों  को  सरकार  को  नहीं

 भूलना  चाहिए  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  समापति  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करते  आपको  धन्यवाद  देता

 हूँ  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।

 ]
 श्री  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  इस  विषय  पर  अनेक  वक्ता  क्या  मैं  प्रस्ताव  कर

 सकता  हूं  कि  इस  संकल्प  के  लिए  अवधि  दो  घंटे  और  बढ़ा  दी  जाए  ?

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 सभापति  महोदय  ४  इसका  समय  दो  घंटे  और  बढ़ाया  जाता  है  ।  श्री  मोहन  सिंह  ।

 ]

 भ्ो  मोहन  सिंह  :  सभापति  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  और  साथ  ही  साथ

 उन  साथियों  को  भी  प्रन्यवाद  देना  चाहता  हूं  जिन्होंने  इस  तरह  का  प्रस्ताव  इसी  सदत  के  सामने

 सरकारी  प्रस्ताव  की  शक्ल  में  रखा  भारत  सरकार  की  जो  नई  नीति  चल  रही  है  सावंजनिक

 प्रतिष्ठानों  में  पंजी  निवेश  को  बन्द  करने  या  हतोत्साहित  करने  उसकी  हम  तीक्र  शब्दों  में  भत्सना

 करना  चाहते  हैं  |  भारत  में  आजादी  के  तत्काल  बाद  1956  की  औद्योगिक  नीति  निर्धारित  की

 कांग्रेस  के  अवाडी  सम्मेलन  के  बाद  जब  लोकतांत्रिक  समाजवाद  का  संकल्प  कांग्रं  स  पार्टी  ने  उस

 समय  नई  आजाद  भारत  की  औद्योगिक  नीति  का  संकल्प  इसी  सदन  में  पास  हुआ  था  |  उसके  तहत  जिन

 क्षेत्रों  में  निजी  क्षेत्र  क ेलोग  पूंजी  निवेश  करने  को  तैयार  नहीं  बहुत  ही  उचित  ढंग  से  भारत  सरकार

 ने  पूंजी  विनियोजन  का  कार्य  उसमें  प्रारम्भ  किया  ।  राउरकेला  और  दर्गापर  के  बड़े  इस्पात

 कारखाने  इसी  औद्योगिक  नीति  के  तहत  स्थापित  किए  गए  और  एक  नया  प्रयोग  लोकतलन्त्र  में  भी  अर्थ

 के  आर्थिक  ठन्त्र  के
 सोशल  कंट्रोल  या  कंट्रोल्ड  इकोनोमी  जिसको  कहते  दुनिया  के

 पैमाने  पर  शुरू  किया  गया  ।

 959  में  स्वतन्त्र  पार्टी  नाम  से  एक  पार्टी  स्थापित  हुई  थी  जिसका  लक्ष्य  इस  देश  में  स्वतन्त्र
 व्यापार  जिसका  उद्वं  श्य  था  कि  यहां  के  टाटा  और  बिरला.को  रेलवे  दे  दिया  जाना  भिलाई
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 अपनियोजन  नीति  की  के  आरे  में  संकल्व  मं  4  1992
 ना  न्लनीनलनोा  अना  अथ  अआओणथे  -&  नजाओ  अत  ऑऑजिओओ  लता  अनगटतटरऋ  ज«+

 और  दुर्गापुर  का  कारखाना  दे  दिया  जाना  चाहिए  ।  निजी  क्षेत्रों  में  ही  सव  कुछ  होना  सावंजनिक

 क्षेत्र  में  स्वर्गीय  राजगोपालाचारी  की  आत्मा  जहां  कहीं  भी  होगी  श्री  नरसिंह  राव  को  आशीर्वाद

 दें  रही  होगी  कि  जवाहरलालजी  की  बंशावली  में  नहीं  लेकिन  हमारी  वंशावली  में  एक  नया  प्रधानमन्त्री

 हुआ  जो  हमारी  सारी  विचारधारा  जिसको  हम  पूरा  करना  चाहते  नहीं  कर  कर  रहा  है  ।

 २ मैं  अपने  मित्र  और  जिनकी  परवरिश  समाजवादी  आन्दोलन  में  हुई  जिनमें  श्री  कल्पनाथ

 राय  जी  भी  हैं  और  यहां  बैठे  हुए  उन्होंने  विश्व  बक  के  अध्यक्ष  के  सामने  हाथ  जोड़कर  कहा  कि
 आपकी  सारी  आज्ञांझों  का  पालन  हमारे  विभाग  ने  कर  दिया  और  जो  दिशा-निर्देश  और

 निर्धारण  आपने  हमको  बताया  उसको  पूरा-पूरा  हबहू  हमने  लागू  कर  दिया  ऐसा  समाचारपत्रों  में

 पढ़ने  को  मिला  है  ।  उन्होंने  कहा  कि  यदि  कोई  कमी  हो  तो  उसे  आगे  भी  हम  प्रा  करने  को

 तैयार  हैं  )

 विद्युत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :  मैं  अपने  मित्र  श्री  मोहन  सिंह  क्रो  कहना

 चाहता  हूं  कि  मैंने  ऐसी  कोई  बात  नहीं  कही  ।  मैंने  यह  कहा  कि  जो  विश्व  बेक  ने  कंडीशनीलीटीज  रखी

 है  वह  कंडीशनीलीटीज  तो  हमारी  होनी  चाहिएं  ।  उनका  क्‍या  है  जो  कंडीशैनीलीटीज  की  बात  कर  रहे
 जैसे  वे  कहते  हैं  कि  उन  स्टेट्स  में  और  प्लांट  नहीं  लगेगा

 जो
 घाटे  में  हैं  ।  यह  तो  हमारी

 शैनीलीटीज  है  कि  जो  घाटे  में  होंगे  वहां  पर  हम  नया  प्रोजेक्ट  नहीं  लगायेगे  ।  इसको  अगर  कोई  अखबार

 उल्टा  छापे  तो  आप  ऐसा  मत  मानिए  ।  हम  आपके  विचारों  से  सहमत  हैं  ।

 क्री  मोहन  सिह  :  धन्यवाद  ।  मैंने  इसी  सफाई  के  लिए  इस  बात  को  छेड़ा  क्‍योंकि  मुझे  अन्दर  से

 विश्वास  था  कि  आप  जैसे  समाजवादी  व्यक्ति  बिश्व  बेंक  के  अध्यक्ष  से  ऐसी  बात  कह  ही  नहीं  सकते  ।

 समाचारों  ने  उसको  मिसकोट  कर  दिया  ।  आपने  इसकी  सफाई  दे  दी  इससे  आपके  व्यक्तित्व  की  रक्षा

 हो  गई

 इसरी  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  श्रीमती  मार्गरेट  थेचर  ने  एक  नया  सिद्धान्त  दुनिया

 खासतौर  से  ब्रिटेन  में  प्रतिपादित  किया  ।  उनके  सिद्धान्त  का  ही  मानक  बनाकर  विश्व  बंक  ने  समूची

 दुनिया
 में  उसको  फैलाया  ।  लेकिन  आज  ब्रिटेन  की  स्थिति  क्‍या  हो  रही  है  ।  अभी  वहां  के  ट्र॑जरी  के

 चांसलर  लैमंट  ने  प्री-ऑटम  डिक्लेरेशन  किया  और  उसमें  उन्होंने  कहा  कि  ब्रिटेन  की  व्कफोर्स  का

 ग्यारह  फीसदी  आज  बेकार  हो  चार  फीसदी  मुद्रास्फीति  उनके  देश  में  हो  गई  ।  जिस  देश  में

 सबसे  पहले  औद्योगिक  क्रांति  श्रीमती  थैचर  के  इस  सिद्धांत  के  आने  के  वहां  का  असथंतंत्र

 इतना  चुरमरा  गया  कि  सारे  कल-कारख  ने  उनके  बंद  हो  रहे  अभी  ब्रिटिश  कन्‍्फडरेशन  ऑफ

 इंडस्टियलिस्टस  की  जो  कान्फ्रेंस  हुई  उसमें  उन्होंने  प्रस्ताव  पास  करके  कहा  हैं  कि  ब्रिटेन  की  सरकार

 वेज  फ्रीज  करे  वरना  हम  अपने  कारखाने  चलाने  की  स्थि  ति  में  नहीं  आज  यूरोपियन  कामन  नाकिट

 के  देश  ब्रिटेन  के  ऊपर  इल्जाम  लगा  रहे  हैं  कि  ब्रिटेन  के  साझा  बाजार  के  जो  विकास  के  मद  उसका

 अकेले  ब्रिटेन  40  फीसदी  खर्च  करता  चला  जा  रहा  यह  ब्रिटेन  के  ऊपर  यूरोपीय  साझा  बाजार  के

 अन्य  देशों  का  आरोप  स्वयं  ब्रिटेन  अपने  आर्थिक  जंजाल  में  श्रीमती  थंचर  की  नीतियों  के  बलते

 इतना  फंस  गया  है  कि  उसका  आश्थिक  विकास  निरन्तर  रुकता  जा  रहा  30  लाख  लोग  वहां  आज

 बेकार  हैं  ।  नवम्बर  में  ब्रिटेन  की  सरकार  के  लेबर  विभाग  की  घोषित  नीति  और  घोषित  आंकड़ों  में  इन

 सबका  उल्लेख  है|  स्वयं  जो  देश  अपनी  नीतियों  से  परेशान  होकर  अपने  ही  दबाव  में  मारा  जा  रहा

 उसके  बारे  में  सारे  देश  स्वीकार  कर  ः  नें  और  खासतौर  से  ऐसे  देश  जो  अभी  औद्योगिक  दृष्टि  से
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 /3  19.14  दीति  को  श्रर्रीला  के  में  संकल्प

 विकासमान  जहां  विकास  की  अधिकतम  सम्भावनायें  मैं  ऐसा  समझता  हं  कि  यह  बहत  उचित

 दृष्टि  नहीं  है  ।  ब्रिटेन  की  अपने  देश  में  जो  सारी  ग्रोजनायें  समझ्ज्िक  सुस्क्षा  अनएम्पलायमेंट
 डोल  वहां  पर  सोशल  सिक्‍योरिटी  डोल  बुजुर्ग  लोगों  को  मिलने  वाली  सहायता  ये  सारी
 उपनिवेशिक  लूट  के  आधार  पर

 स्थापित
 चीजें  धीरे-धीरे  जब  उनका  उपनिवेशवाद  खत्म  हो  ग्रया

 तो  एक  नई  विचारधारा  दुनिया  में  पललवित  हो  रही  थी  कि  अब  सेना  के  दुनिया  के  किसी  देश

 पर  कब्जा  वहां  राज  स्थापित  करना  और  उसको  लटना  असम्भव  हो  रहा  इसलिए  एक

 आथिक  उपनिवेश  कायम  करके  नई  नीति  का  प्रतिस्थापन  दुनिया  के  समृद्ध  देश  कर  रहे  लेकिन

 हमारी  विडम्बना  क्या  आज  बुश  की  सरका*  बदल  गई  ।  उसके  पीछे  कारण  थे  ।  अमेरिका  में  बढ़ता

 हुआ  आर्थिक  दवाव  और  तनाव  ।  इस  देश  में  भी  इनफ्लेशन  बढ़  रहां  है  ।  ब्रिटेन  में  चार  परसेंट  है  और

 उनके  यहां  साढ़े  तीन  परसेंट  ।  उनके  लिए  शायद  तीन  परसेंट  काफी  है  और  हमारे  देश  में  11  परसेंट

 से  9  परसेंट  हो  जाता  है  तो  वित्त  मंत्री  कहते  हैं  कि  सिगल  डिजिट  में  इनफ्लेशन  हो  गया  ।  दुनिया
 वे

 बहत  से  इटली  को  एक  और  छोटे  से  देश  को  छोड़  किसी  भी  देश  में  सिंगल  डिजिट

 से  नीचे  -  परसेंट  तीन  परसेंट  इनफ्लेशन  होने  पर  बहां  की  जनता  ससकारें  मिरा  बेती  हैं  और

 यहां  ।!  से  9  हो  जाता  है  तो  सरकार  कहती  है  कि  हमारे  औद्योगिक  और  आर्थिक  नीतियां  खराब

 नहीं  हमने  अपने  देश  में  इनफ्लेशन  को  साढ़े  नौ  फीसदी  कर  विया  ।  इम्नलिए  मैं  यह  कहना  चाहता

 हूं  कि  भारत  कभी  तर  क्की  नहीं  कर  सकता  भारत  दुनिया  से  उधार  लिए  हुए  आशिक  तंत्र  के  ऊपर

 कभी  तरक्की  नहीं  कर  सकता  अपने  देश  के  नौजवानों  को  कभी  रोजगार  मुहैय्या  नहीं  कर  सकता

 है  ।  आयातित  विचाश्धारा  के  आधार  अपनी  विचारधारा  के  आधार  पर  इस  देश  के  विकास  की

 बात  को  सोचना

 सार्वजनिक  प्रतिष्ठानों  में  पंजी  निवेश  को  हतोत्साहित  करने  की  बात  सरकार  करती  है  तो  मैं

 ऐसा  प्रमझता  हंं  कि  सरकार  के  विचार  शुभ  नहीं  हैं  क्योंकि  सरकार  ने  स्वथं  ऐसे  उद्योगों  को  साव्रेजनिक

 प्रतिष्ठानों  में लाने  का  काम  किया  जो  पहले  से  ही  बीमार  थे  ।  नेशनल  टक्सटाइल  कारपोरेशन  की  मिलें

 कौन  सी  हैं  ।  80-85  साल  पहले  निजी  क्षेत्र  में  चलने  वाली  कताई  की  मिलें  जब  स्वयं  बीमार

 उद्योगपति  उनको  चलाने  की  स्थिति  में  नहीं  उससखें  नग्रा  आधुनिकीकरण  का  कोई  कार्यक्रम  उन्होंने

 नहीं  चलाया  उनकी  सारी  मशीनें  पुरानी  उनको  सरकार  ने  लिया  |  सामाजिक  उद्देश्य  सरकारों

 का  होता  है  ।  एक  तरफ  सार्वजनिक  प्रतिष्ठानों  का  काम  देश  में  अधिक  से  अधिक  उत्पादन  बढ़ाने  का

 होता  है  ।  वहां  दूसरी  तरफ  जो  हमारा  सामाजिक  उद्देश्य  इस  देश  के  नौजवानों  को  रोजगार  देना

 और  सामाजिक  परिवर्तन  में  अपना  योगदान  उम्र  योगदान  को  सावंजनिक़॒  प्रतिष्ठानों  ने  इस  देश

 में  सबसे  अधिक  दिया  है  ।  सामाजिक  परिवतंन  की  इस  देश  को  आवश्यकता  थी  ।  उसमें  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  न ेसबसे  बड़ा  योगदान  किया  ।  ग्रेकिंस  आपने  80-8  5  साल  पुरानी  मिलों  को  सरकार

 के  हाथ  में  लिया  |  चीनी  मिलों  को  सरकार  के  हाथ  में  पुराने  उद्योगफ्तियों  की  मिलें  1905  5

 की  बनी  हई  मिल  सरकार  ने  अपने  हाथ  में  ली  1965  में  और  उम्तमें  कोई  नया  क़रार्यक्रम  किए  बिना

 कार  स्वयं  आलोचना  करती  है  कि  यह  सांवेजनिक  क्षेत्र  के  उद्योग  तो  फतित  हो  गए  भ्रष्ट  हो

 गए  इनमें  उत्पादन  नहीं  हो  रहा  ये  बीमार  हैं  ग्रब  इसको  हम  नये  क्षेत्र  में  करेंगे  ।

 डीइन्वेस्टमेंट  प्रोग्राम  चलाया  |  डीइन्वेस्टमेंट  का  मतलब  इन्होंने  बक्रया  कि  20  परस्ट  से  लेकर  30

 परसेंट  तक  पूंजी  निवेश  सपर्वंजनिक  प्रतिष्ठानों  में  से  हम  कम  क्रर  निजी  हाथें  में  दे  यह
 सा्वंजनिक  फ़्तिष्ठान  अपने  आप  ही  बन्द  हो  जपबेंगे  ।  लेकिन  मैं  आपसे  कहना  चाहता  भेज़  हमारे
 देश  का  प्रतिष्ठान  उसकी  क्रितनी-श्रतिष्ठा  थी  ।  हमारे  देश  की  रेलब्रे  ने  छोटे-छोटे  देशों  में  जाकर

 337



 अपनियोजन  नीति  की  समीक्षा  के  बारे  में  संकल्प  4  1992

 रेल  का  विस्तार  करने  का  काम  किया
 ।

 हमारे  देश
 के

 सेतु  निर्माण  निगम  निर्माण  निगम  ने  सारे

 अरब  देशों  में  जाकर  अच्छे  से  अच्छे  सेतु  और  अच्छे  से  अच्छे  भवन  बनाने  उस  पर  उन

 देशों  के  लोगों  ने  उन्हें
 पुरस्कृत  किया  लेकिन  आप  यहां  बंठकर  केवल  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  और

 सार्वजनिक  प्रतिष्ठानों  को  कोसते  हैं  और  भला  बुरा  कहने  का  काम  करते  यह  शोभनीय  बात  नहीं

 एच  ०एम०टी०  का  कितना  बड़ा  महत्वपूर्ण  योगदान  अभी  तीन  दिन  थृंगन  साहब  यहां
 बंठे  इन्होंने  भारत  के  महामहिम  राष्ट्रपति  को  एच०एम०टी०  की  बनी  हुई  घड़ी  मेंट  की  और  उसे

 दूरदर्शन  में  दिखला  रहे  हैं  ।  अच्छा  काम  एच०एम०टी०  करे  तो  उसको  दूरदर्शन  में  दिखलाते  हैं  लेकिन

 फिर  जब  उसको  पंजी  देकर  उसके  विस्तार  की  बात  आती  अभी  बजट  में  इन्होंने  प्रावधान
 एन०्टी०्सी०  की  मिलों  का  |  हमने  अपने  बजट  में  इस  बात  का  प्रावधान  किया  कि

 जूट  मैन्युफंक्चरिंग  कारपोरेशन  के  लिए  26.50  करोड़  रुपये  इस  बजट  में  दिए  जायेंगे  लेकिन  अभी  तक

 केवल  2.30  करोड़  रुपया  इन्होंने  6-7  महीने  में  नेशनल  जट  मंन्युफंक्चारिंग  कारपोरेशन  को  दिए  हैं  ।

 आपने  फैसला  हमने  बजट  में  आपको  अधिकार  जट  कारपोरेशन  के  उस  48  करोड़
 रुपये  का  जिससे  जितनी  हमारी  जट  मिलें  बीमार  होकर  जो  बर्बाद  हो  रही  हजारों  मजदूर  सड़कों

 पर  आने  वाले  उनकी  सामाजिक  सुरक्षा  के  लिए  48  करोड़  रुपया  इस  वाधिक  बजट  में  इस  सदन  ने

 इस  सरकार  को  दिया  लेकिन  अभी  तक  8  महीनों  में  इन  मिलों  के  उद्धार  के  जार्णोद्धार  और

 नवीनीकरण
 के

 लिए  एक  नया  पैसा  भी  वित्त  मंत्रालय  ने  जूट  कारपोरेशन  को  नहीं  दिया  यह  मेरा

 कहना  हे  ।

 इसी  तरह  54  करोड़  रुपया  नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  की  मिलों  का  आधुनिककीकरण

 करने  के  लिए  बजट  में  प्रावधान  किया  गया  और  यह  कहा  गया  कि  जो  80  हजार  से  अधिक  नेशनल

 टैक्सटाइल  कारपोरेशन  का  कपड़ा  मिलों  में  काम  करने  वाले  मजदूर  उनकी  जिन्दगी  अरक्षित  न

 इन  मिलों  का  आधुनिकीकरण  इसके  लिए  54  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  इस  बजट  में  किया  गया  है
 लेकिन  आज  की  तारीख  में  एक  नया  पंसा  भी  वित्त  मंत्रालय  ने  इन  मिलों  के  आघुनिकीकरण  के  लिए

 इस  सदन  से  पूरा  विश्वास  लेने  और  प्राप्त  करने  के  बावजूद  भी  देने  का  काम  नहीं  किया  ।  6  और  8

 महीने  में  कानपुर  की  नेशनल  टैक्‍्सटाइल  कारपोरेशन  की  6  मिलें  बन्द  केवल  वेतन  देने  का  काम  हो

 रहा  है  लेकिन  उन  मिलों  को  चलाने  के  लिए  वित्तीय  समर्थन  देने  के  नाम  पर  वित्त  मंत्रालय  और  भारत

 सरकार  ने  बजट  में  हमसे  पैसा  उंस  पंसे  को  भी  नहीं  दिया  ।

 गोरखपुर  फटिलाइजर  कारपोरेशन  की  गोरखपुर  का  खाद  का  कारखाना  बन्द  है  और

 पिछले  दो  साल  से  बन्द  है  ।  पूरा  उत्पादन  बन्द  50  लाख  रुपया  माहवार  केवल  वेतन  में  दिया  ज

 रहा  दो  वर्ष  से  लेकिन  उसका  उत्पादन  फिर  से  शुरू  हो  इसके  लिए  वित्तीय  समर्थन  देने  की

 आवश्यकता  वित्त  मंत्रालय  उसको  देने  को  तैयार  नहीं  हमारे  तमाम  कारखाने  केवल  वित्तीय

 ससर्थन  के  अभाव  में  इस  सदन  से  मिले  हुए  पैसे  को  भी  भारत  सरकार  और  वित्त  मंत्रालय  इन

 कारखानों  को  देने  को  तैयार  नहीं  हैं  और  ये  कारखाने  आज  बन्द  होने  की  स्थिति  में  हो  गए  उत्पादन

 ठप्प  हो  रहा  इस  देश  सोमनाथ  चटर्जी  जी  ने  ठीक  कहा  कि  निर्यात  भी  बन्द  हो  रहा  30

 फौसदी  पिछले  वर्ष  के  मुकाबले  इस  वर्ष  चाय  का  निर्यात  इस  देश  में  कम  हो  इस्पात  का  निर्यात

 बन्द  हो  स्टील  का  निर्यात  कम  होता  चला  जा  रहा  लेदर  गुड्स  का  निर्यात  22  फीसदी  कम
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 हुआ  इस  राज्य  सभा  में  वाणिज्य  मंत्री  ने  जवाब  दिया  है  कि  148  ऐसे  लाइसेंस
 जिनको  लाइसेंस  दिए  गए

 थे  इस  बात  के  लिए  कि  वह  निर्यात  करें  दुनिया  के  बाजार  में  निर्यात  के

 लिए  उन्हें  कोई  देश  नहीं  मिल  रहा  है  इसलिए  वह  कोई  काम  नहीं  कर  रहे  उनके  खिलाफ  कारंबाई
 करने  पर  वाणिज्य  मंत्रालय  विचार  कर  रहा  आपका  निर्यात  निरन्तर  बन्द  हो  रहा

 आपने  सोचा  था  कि  याहर  को  पूंजी  हम  दुनिया  के  लिए  दरवाजे  खोल  बाहर  के
 लोग  यहां  कारखाने  खोलेंगे  ।  काफी  तामझाम  के  साथ  उड़ीसा  के  हमारे  ही  मुख्य  मंत्री  ने  एक

 इस्पात  का*२खाने  का  शिलान्यास  एक  बहुत  स्वनामघन्य  स्वराज  पाल  एन  ०आर  ०आई०  से  करवाया  ।

 उनका  नाम  रह  रहकर  आठा  हिन्दुल्तान  में  5-7  साल  के  बाद  जो  भी  सरकार  आती  उसके

 मन  पर  उनका  एक  विशेष  प्रभाव  पंदा  होता  है  और  उनको  बुलाकर  यहां  शिलान्यास  कराया  जाता

 उसका  शिलान्यास  कराने  के  बाद  4  महीने  हो  एक  नए  पैसे  की  भी  पूजी  उस  इस्पात  के  कारखाने

 को  लगाने  के  लिए  नहीं  लगी  ।  उड़ीसा  के  गरीब  किसानों  की  जमीन  लेकर  उड़ीसा  सरकार  ने  मुहैया
 कराई  ओऔर  वह  कारखाना  लगाने  की  स्थिति  में  नहीं  यहां  लगाने  के  लिए  तंयार  नहीं  है  ।  हमारी
 हालत  दुनियां  के  पेमाने  पर  कमजोर  हो  रही  है  ।

 स्वयं  अमेरिका  के  ऊपर  ब्रिटेन  मोहताज  है  और  ब्रिटेन  में  अभी  जाकर  रूस
 के  राष्ट्रपति

 येल्तसिन  अपने  देश  का  विकासਂ  योजनाओं  के  लिए  उससे  पैसा  मांग  रहे  हैं  ।  ब्रिटेन  की  सरकार  उन्हें  देने

 की  स्थिति  में  नहीं  है  ।  वहां  के  €टॉक  एक्सचेंज  में  स्वयं  येल्तसिन  गए  और  उन्होंने  कहा  कि  हमारे  देश

 में  आजकल  कंगाली  की  स्थिति  आप  लोग  हमारे  देश  में  आकर  कलकारखाने  लगाइए  ।  वहां  के

 स्टॉक  एक्सचेंज  के  उद्योगपतियों  ने  उनकी  साफ  तौर  पर  कहा  कि  हम  अपने  ही  देश  में  अपने  उद्योगों

 को  चलाने  की  स्थिति  में  नहीं  आपके  देश  में  आकर  हम  अपने  उद्योग  और  कारखाने  लगाने  के
 लिए

 कतई  तैयार  नहीं  हैं  अभी  स्थिति  कया  है  ?  ब्रिटेन  अमेरिका  से  भीख  मांग  रहा  रूस  ब्रिटेन  से  भीख

 मांग  रहा  है  और  हिन्दुस्तान  उस  रूस  भीख  मांग  रहा  2500  करोड़  रुपये  का  अभी  भारत

 सरकार  ने  रूस  से  अनुबन्ध  किया  वहां  से  आणविक  और  आयुध  सामग्रियां  मंगाने  के  लिए  |  दुनिया
 के  दरिद्र  देशों  में  भी  और  दुनिया  के  भिखमंगों  में  भी  भिखमंगों  की  गिनती  हमारे  देश  की  होती  चली

 जा  रही  है  ।

 हमारे  देश  के  प्रधान  मंत्री  ने  लाल  किले  पर  से  बहुत  अच्छी  बात  15  अगस्त  को  कहा
 कि  दुनिया  हमारी  तारीफ  कर  है  ।  किस  बात  की  तारीफ  कर  रही  आपके  यहां  औद्योगिक

 तरक्की  हो  इस  बात  की  आपके  यहां  आथिक  विकास  हो  इस  बात  की  दुनिया

 हमारी  तारीफ  कर  रही  है  कि  हिन्दुस्तान  ही  एक  ऐसा  भिखमंगा  देश  है  जो  कर्ज  लेने  के  बाद  समय  से

 अदा  कर  रहा  है  ।  क्‍या  हमारे  देश  के  लिए  कोई  प्रशंसा  की  बात  है  ?  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 यदि  अपने  देश  के  अर्थ  तंत्र  को  सही  ढंग  से  सुधारना  हूँ  तो  सार्वजनिक  प्रतिष्ठानों  में  पूंजी  निवेश  को

 हतोत्साहित  करने  की  नीति  और  जो  भावना  इसको  छोड़ना  होगा  और  इस  देश  के  सावंजनिक  क्षेत्र

 को  मजबूत  और  पुर्ता  बनाना  होगा  तभी  हम  इस  देश  में  सामाजिक  परिवतंन  का  आर्थिक

 तरक्की  का  काम  और  इस  देश  में  जो  बेकारी  फैल  रही  उसको  रोकने  का  काम  कर  सकंगे  ।

 इन्हीं  चन्द  सुझावों  के  साथ  मैं  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  और  मैं  सरकार  से  अपेक्षा
 करता  हूं  कि  अपने  डेढ़  वर्ष  के  अनुभव  के  बाद  अपनी  इस  नीति  में  परिवर्तन  का  कोई  संकेत  दे  तमी  मैं

 समझता  हूं  कि  इस  बहस  का  और  इस  सम्पूर्ण  तक॑  वितर्क  का  एक  अर्थ  निकलेगा  ।

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  मापने  समय  दिया  ।

 339



 अपनियोजन  नौंति  की  समीक्षा  के  बारे  में  संकल्क  4  1992

 श्री  तेजनारायण  सिह  )  :  माननीय  सभार्प॑ति  मैं  इस  गैर-सरकारी  बिल  का
 समर्थन  करता  हूं  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  बहुत  सी  योजनाएं  बनाई  यह  योजनाएं  बनने  के  बाद  भारत
 सरकार  के  मंत्रियों  ने  बहुत  जगह  पर  शिलान्यास  आम  जनता  में  रुपए  की  घोषणा  की  कि  इतने
 रुपए  का  मैं  बिजली  का  पावर  हाउस  बनवाऊंगा  लेकिन  मैं  देखता  हं  कि  इस  देश  में  पता  नहीं  कितनी

 जगहों  पर  शिलान्यास  हुआ  लेकिन  आज  तक  उसमें  रुपया  खर्च  नहीं  हुआ  ।

 मेरे  संसदीय  क्षेत्र  में  |989  में  भारत  सरकार  के  मंत्री  के  द्वारा  4.85,35,000  रुपये  का

 बिजली  का  पावर  ग्रिड  बेठाने  का  एलान  शिलान्यास  भी  6  लाख  रुपया  भी  गया  लेकिन

 और  कुछ  नहीं  हुआ  ।  आज  तक  मैंने  कई  बार  377  भारत  सरकार  से  कई  बार  इस  बात  के
 लिए  पत्राचार  भी  किया  लेकिन  आज  तक  भारत  सरकार  4  करोड़  85  लाख  35  हजार  रुपया  नहीं
 भेज  रही  है  ।  इसका  मतलब  यह  नहीं  कि  भारत  सरकार  के  पास  रुपया  महीं  भारत  सरकार  के  पास

 रुपया  है  लेकिन  भारत  सरकार  का  रुपया  बिजली  का  पावर  हाऊस  बनवाने  के  लिए  नहीं  है  ।  भारत

 सरकार  का  रुपया  बेकार  नौजवानों  को  काम  देने  के  फंक्ट्री  खोलने  के  लिए  नहीं  भारत

 सरकार  का  रुपया  खाद  पैदा  करने  वाली  फंक्ट्री  को  चलाने  के  लिए  नहीं  है  ।  मैं  समझता  भारत

 सरकार  का  रुपया  उन  लोगों  के  लिए  जो  लोग  उससे  अपना  ०यक्तिगत  व्यापार  करते  हैं  ।

 4.00  म०  प०

 इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  भारत  सरकार  को  चाहिए  कि  उसने  जो  वायदा  किया  उसे

 पूरा  करना  चाहिए  ।  भारत  सरकार  को  चाहिए  कि  देश  में  जो  बंकारी  उस  बकारी  को  दूर  करने

 के  लिए  जितनी  भी  फैक्ट्रियां  हमारे  यहां  बीमार  पड़ी  उन  तमाम  फंक्ट्रियों  को  खोलने  का

 काम  करे  ।  सरकार  इस  काम  को  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  है  क्‍योंकि  सरकार  यह  चाहती

 है  कि  देश  में  बेकारी  बरकरार  अगर  बेकांर  नौजवान  रहेंगे  तो  सरकार  को  चुनाव  में

 कई  बहाने  करने  को  मिल  जायेंगे  और  कुछ  प्रैशर  भी  देने  को  मिलिगा  कि  हमारी  सरकार  बनेगी  तो

 हम  बेकार  नौजवानों  को  काम  इसका  एलान  उसको  करने  को  इसलिए  मैं  आपके

 माध्यम  से  सरकार  को  कहना  चाहता  हूं  कि  बेकार  नौजवानों  को  काम  देने  के  लिए  वह  फंक्द्रियों  को

 सरकार  को  चाहिए  कि  जो  हमारी  बीमार  फंक्ट्रियां  उन  तमाम  फक्ट्रियों  को  चालू
 जिससे  देश  में  बेकारी  समाप्त  हो  सके  ।  साथ  ही  साथ  अगर  इस  देश  में  उत्पादन  तो  देश  की

 महंगाई  भी  घटेगी  ।  लेकिन  मैं  देखता  हुँ  कि  सरकार  उत्पादन  बढ़ाने  पर  विघार  कर  नहीं  रही  है  ।

 सरकार  बह  सोचती  है  कि  देश  में  उत्पादन  खेती  का  अधिक  उत्पादन  होगा  और  किसान  खेत

 में  अधिक  खाद  तो  किसानों  को  अंधिक  पेंदा  होगी  और  इससे  किसानों  की  आथिक  स्थिति

 सुदृढ़  हो  जाएगी  ।  सरकार  यह  चाहती  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  किसान  इस  देश  के  भिखमंगे  बने

 जिसके  चलते  हमारे  देश  के  किसान  मोहताज  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  सरकार  के  इस  तरह  के
 विचार  से  काम  चलने  वाला  नहीं  है  ।  45  वर्षों  की  आजादी  के  बाद  इस  देश  के  तमाम  लोगों  में

 कुछ  सोचने-समझने  की  ताकत  आ  गई  अगर  इस  तरह  से  आप  अधिक  दिनों  तक  करते

 तो  अब  तो  जनता  इस  बात  को  बर्दाश्त  करती  रही  लेकिन  आगे  आने  वाले  दिनों  में  देश की  जनता

 बर्दाध्त  नहीं  करेगी  ।  यहां  फय्ान  जरूर  का
 ज़रूर  उ

 और  उसका  नतीजा
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 13  1914  अचलिश्रील  न  मीरि  को  के  भरे  में  संकल्प

 यह  होगा  आप  की  संख्या  पहले  लोक  सभा  में  425  थी  और  अब  आप  किसी  तरह  से  बहुमत
 जुटाने  में  पड़े  हुए  हैं  और  आगे  यह  भी  स्थिति  नहीं  इसलिए  मैं  भारत  सरकार  से  कहना
 चाहता  हूं  कि  किसानों  के  लिए  जो  आपने  पैसा  देने  का  वायदा  किया  जो  पैसा  एलाट  किया  उस
 पे  को  जल्‍दी  जल्दी  जिससे  किसानों  की  स्थिति  सुदृढ़  हो  सके  ।  क्सानों  के  लिए  जो  पैसा
 आपने  एलाट  किया  उस  रुपए  को  जिससे  कल-कारखाने  चलाए  जा  पावर-ग्रिड  के

 लिए  जो  रुपया  एलाट  किया  उस  पावर  ग्रिड  के  लिए  रुपया  जिससे  बिजली  का  उत्पादन

 हो  सके  ।
 एक  समल्‍्या  यह  भी  होती  है

 कि  शहर  में  तो  बिजली  का  दुरुपयोग  करने  के  लिए  बिजली
 मिल  जाती  लेकिन  देहात  में  बिजली  आंख  से  भी  देखने  को  मिल  नहीं  पाती  है  ।  बिहार  सबसे  बड़ा
 पिछड़ा  हुआ  इलाका  है  ।  बिहार  में  बिजली  भारत  सरकार  की  गलत  नीतियों  के  चलते  बिजली
 चार  दिनों  तक  ही  मिलती  इसलिए  मैं  भारत  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं

 कि  बिजली  का  उत्पादन
 तो  देश  का  विकास  होगा  ।  इसलिए  बिहार  के  लिए  जो  भी  रुपया  आपने  बिजली  देने  के  लिए

 एलाट  किया  उस  रुपए  को  जल्दी  से  जल्दी  जिससे  बिहार  में  विजली  का  विकास  हो  सके  ।

 अंत  मैं  यह  कहना  चाहता  हं  कि  सरकार  ने  जो  भी  रुपया  पब्लिक  सेक्टर  में  खर्च  करने

 के  लिए  एलान  किया  उस  रुपए  को  जल्दी  रो  जल्दी  भिजवाया  जिससे  वहां  पब्लिक  सैक्टर

 को  बाहुलय  हो  सके  ।  एक  ऐसी  परम्परा  सी  बन  गई  है  कि  पब्लिक  सैक्‍्टर  बीमार  हो  गया  तो

 उसको  प्राइवेट  सैक्टर  में  बदल  दिया  मैं  यह  समझता  हूं  कि  अगर  कोई  आदमी  बीमार  हो
 जाता  तो  उसको  दवा  कराई  जाती  है  ।  यह  इस  देश  की  परम्परा  भी  रही  अगर  कोई  बीमार

 होता  तो  उसकी  दवा  कराई  जाती  है  ।  अब  स्थिति  यह  हो  रही  है  कि  अगर  कोई  बीमार  पड़े  तो

 उसको  बन्द  कर  दिया  जाए  ।  सरकार  का  नियम  यह  हो  गया  है  ।  इसलिए  मैं  सरकार  से  कहना  चाहता

 हूं  कि  अगर  कोई  पब्लिक  संव्टर  आपके  दिमाग  में  खेल  करता  है  और  उसमें  कोई  डिफंक्टस  तो

 उसमें  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  यह  चाहता  कि  उसको  किसी  के  हवाले  सत  कोजिए  ।  यदि

 आप  इस  तरह  से  काम  तो  आपकी  सरकार  को  भी  किसी  दूसरे  के  हाथों  में  देना

 मैं  नहीं  जानता  हूं  !  इसलिए  मैं  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि
 आप  पब्लिक  संक्‍्टर  को  ठेके  पर  दे  रहे

 हैं  और  आप  बह  समझते  हैं  कि  बहुत  अच्छा  काम  कर  रहे  तो  इस  प्रकार  वह  दिन  भी  आ  सकता

 आप  की  सरकार  भी  कभी  न  कभी  ठेके  पर  चल  सकती  है  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जो

 भी  रुपया  आपने  एलाट  किया  जो  रुपए  का  प्रोग्राम  बना  उस  रुपए  को  पब्लिक  सैक्टर  में  खर्च

 करने  के  लिए  भेजें  ।

 शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  और  अपनी  बात  समाप्त  करता

 श्री  पीयूष  तीोरकी  :  सभापति  मैं  इस  रिजोल्यशन  के  संबंध  में  बोलना

 चाहता  हूं  ।
 अभी  जो  हमारो  सरकार  को  नीति  उसमें  जो  सवसे  पहले  हमारे  देश  की  गरिमा  वह

 लप्त  होती  जा  रही  है  ।  हम  लोग  एक  बहुत  बड़े'देश  के  नागरिक  इसलिए  इस  देश  क॑  सुविधा

 के  लिए  जनता  के  सोचने  और  समझने  के  बिचार  को  सम्मने  रखकर  ही  नीतियां  बनाई  जाती  हैं  ।

 इसमें  ऐसा  महसूस  हो  रहा  है  कि  हम  अपने  देश  को  अपमे-नुद्धि  से  नहीं  चला  सकते  हैं  ।  हम  लोग

 को  अपने  आर्थिक  उद्धार  के  लिए  विदेश  की  नीतियों  और  उनकी  बुद्धि  पर  ही  चलना  पड़ेगा  हमें  ऐसा

 महमृथ  हो  रहा  है  क्रि  प्रघान  मंत्री  से  लेकर  इम्तारे  जितने  भी  मंत्रिमंडल  उनकी  समक्ष  में  यह  नहीं
 भा  रहा  है  कि  हमारे  देश  की  आर्थिक  नीतिःकिस  तरफ  इसलिए  दूसरों  की  सलाह  लेनी

 16.05  भ०  प०

 पीटर  समरबिआगण  पोठासोन  जरूरी  हो  गई  हर  बात्त  में  हम  लोगों  को
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 अपनियोजन  नीति  की  समोक्षा  के  बारे  में  संकल्प  जारो  4  1992

 ताज्जुब  होता  है  कि  हम  बाहर  के  विचारों  पर  निर्मर  अब  तो  रजिस्ट्रेशन  भी  उठ  गया  कहीं
 कोई  रजिस्ट्रेशन  कराने  की  जरूरत  नहीं  जहां  जिस  को  जगह  यह  भी  अब  सरकार  के

 हाथ  में  नहीं  है  ।  जहां  जो  वे  वही  होगा  ।  ऐसी  स्थिति  में  इकोनोमिक  इम्बलेंस  हो  रहा  है  ।

 विदेशियों  मल्टिनेशनल्स  को  जहां  भी  चाहें  और  जिस  जगह  पर  भी  कल  कारखाने  खोलने

 की  पूरी  छूट  ऐसी  स्थिति  में  नतीजा  यह  हो  रहा  है  कि  मन  चाही  जगह  उनको  मिल  रही

 है  ओऔ  जस्थान  में  या  पहाड़ी  इलाकों  में  तो  जगह  नहीं  जहां  उनकी  सुविधा
 वहीं  पर  वे  जगह  चाहेंगे  । उनकी  हर  के  लिए  सरकार  काम  कर  रही  है  ।

 कन्डिशन  की  खाने-पीने  की  उनके  रहने  की  उनको  नाच  दिखाने  की  सुविधा
 तथा  सभी  चीजों  की  सुविधा  होगी  और  इनमें  हमारा  रुपया  खर्च  होगा  ।  इन  सबके  बावजूद  भी

 अगर  उनका  मन  चाहेगा  तो  वे  हमारे  आदमियों  की  छटाई  भी  यदि  उनका  मन  चाहेगा
 कि  वे  चलाना  चाहते  नहीं  तो  उसको  वे  चलायेंगे  भी  उनको  नष्ट  करने  का  भी

 पूरा  अधिकार  है  ।  यह  ऐसी  स्थिति  आजादी  से  पहले  जिस  प्रकार  अंग्रेज  हमारे  देश  में  आए
 और  हम  लोगों  को  दो  सौ  वर्षों  तक  गुलाम  रहना  उनकी  नीति  डिवाइड  एण्ड  रूल  की  थी  ।

 हम  लोगों  को  यह  याद  होना  चाहिए  कि  हमारे  देश  में  बहुत  विभेदों  में  एकता  है  और  विभेदों

 की  एकता  में  ही  हिन्दुस्तान  बंटा  हुआ  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  आप  यह  मत  सोचिए  कि

 ये  लोग  हमारे  देश  की  उन्‍नति  करने  के  लिए  यहां  पर  कल-कारखाने  लगा  रहे  ये  लोग

 तो  अपने  खुद  के  लाभ  के  लिए  यहां  आ  रहे  हैं  ।  हमारे  विभेदों  में  साथ  देना  तो  बहुत  दूर  की  बात

 ये  हम  को  गुलामी  की  बेड़ियों  में  नहीं  इसका  भी  भरोसा  नहीं  हम  लोग  खज्र
 की  छाया  में  रहने  की  चेष्टा  कर  रहे  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  खजूर  की  छाया

 पर  विश्वास  रहीं  करना  चाहिए  ।  प्रतिदिन  खजूर  की  छांया  बदलती  है  और  आप  फिर  धूप  में  ही

 रहिएगा  ।  इसलिए  पहले  देश  की  गरिमा  इस  पालियामेंट  की  गरिमा  है  और  हमारा  देश  गरीब  हो
 सकता  लेकिन  हम  गरीव  देश  के  आदमी  नहीं  हमारे  पास  अभी-अभी  बहुत  सम्पत्ति  इस

 सम्पत्ति  को  एक्सप्लोर  करने  की  आवश्यकता  है  ।  ये  मल्टीनेशनल्स  हमारे  देश  में  किस  लिए  आ  रहे

 हैं  ?  हमारे  देश  में  ये लोग  इसलिए  आ  रहे  हैं  कि  हमारे  यहां  लेबर  सस्ती  है  और  इतनी  कम  मजदूरी

 देने  में  भी  इनको  तकलीफ  हो  रही  है  ।  यहां  पर  तो  बच्चे  बिकते  सेठ  लोग  और  बड़े-बड़े  मौलाओं

 के  लिए  औरतें  बिक  रही  बच्चे  बिक्री  हो  रहे  अभी  हमारी  सरकार  ने  पब्लिक  सैक्टर  में

 कारखाने  खोलने  के  खिए  शेयर  की  बिक्री  के  लिए  काम  किया  है  ।  ऐसी  शर्मनाक  स्थिति  है  और  हमारी
 सरकार  ने  जो  कदम  उठाए  जो  नीतियां  अपनाई  उनकी  निन्‍दा  करने  के  लिए  हमारे  पास  शब्द

 नहीं  हैं  ।  हमारे  देश  में  तीन  करोड़  से  ज्यादा  लोग  बेरोजगार  हैं  ।  फिर  भी  कहते  हैं  कि  मल्टीनेशनल्स

 को  मैं  पुछता  मल्टीनेशनल्स  को  किस  लिए  बला  रहे  उन  पर  यदि  भरोसा  होता  और

 यदि  वे  कहते  कि  यहां  पर  जितने  भी  बेकार  दो-तीन  वरस  में  सबको  एम्पलायमेंट  देंगे  और  दो

 तीन  बरस  की  वे  गारन्टी  तो  कुछ  बात  बन  सकती  तीन-चार  बरसों  में  हम  लोगों  के  ऋण
 को  सुधारने

 का  कोई  प्रोमिस  तो  दूसरी  बात  इन  लोगों  को  आप  सब  मानने  के

 लिए  तैयार  हैं  ।  रुपया  कमती  तो  रुपया  भी  कमती  कर  दिया  ।  कहिए  कि  अमरीकन  खाना  नहीं
 तो  वह  भी  खाना  ही  पड़ेगा  ।  इसलिए  इतना  ज्यादा  ये  लोग  हमारे  देश  के  गौरव  को  खत्म

 कर  रहे  हमारी  जनता  को  बिक्री  कर  रहे  हैं  और  हमारे  नौजवानों  का  जो  भविष्य  था  उसके  लिए
 क्या  कर  रहे  हैं--गांव-गांव  में  दारू  की  दुकान  लगा  रहे  हैं  ।  इसलिए  ये  अच्छे  तो  बनेंगे  खराब
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 रास्ते  में  जाएंगे  और  मल्टीनेशनल  बाहर  से  लोग  विलायत  लोग  आएंगे  और  वे
 लोग  लेक्चर  अंग्रेजी  बोलेंगे  तो  लाभ  किस  का  होगा  ?  यह  भी  कभी  आपने  सोचा  है  ।

 आज  जितने  बड़े-बड़े  लोग  हैं  इनकी  हालत  देखिए  |  आपको  मालूम  है  कि  कितना

 करोड़ों  रुपया  बाहर  चला  गया  यदि  कुछ  गोल-माल  हुआ  तो  कोई  इटेलियन  नागरिक

 कोई  अमेरिकन  नागरिक  कोई  कोई  जापानी  लेकिन  रहेंगे  तो आप  और  हम  ।
 इस  समय  तो  सब  कुछ  चला  गया  ।  आज  जितने  कमंचारी  हैं  उनकी  आज  अपने-अपने  घर

 समस्या  है  तो  क्‍या  ये  कमंचारी  आपके  घर  का  या  मैं  जाकर  के  इस  समस्या  को  सुधार  सकता

 न  खुद  आप  कुछ  क्या  एक  विलायती  आदमी  सुधार  करेगा  वह  तो  उल्टे  लूटकर  ले  जाएगा  तो
 इस  किस्म  से  सरकार  क्‍या  सोचती  है  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  रही  है  ।  एक  साधारण  आदमी
 भी  जो  एक  झग्गी-झोंपड़ी  में  रहता  है

 तो  उसे  दूसरा  कोई  आदमी  घर  की  हालत  सुधारने  के  लिए
 नहीं  देता  ह ैऔर  यदि  देगा  तो  उससे  कुछ  लेगा  तभी  तो  देगा  ।  यह  सरकार  इतनी  छोटी  सी  बात  को

 नहीं  समझती  है  ।  मुझे  बहुत  दुख  होता  है  एक  साधारण  आदमी  जो  समझता  है  उसको  सरकार  नहीं
 समझती  है  ।  इसलिए  मेरे  कहने  का  विचार  है  कि  आप  जल्दी  से  सब  पार्टी  के  दलों  के  नेताओं  को

 बुलाइए
 और  इसके  संबंघ  में  पूर्ण  विचार  करिए  ।  आज  जिस  कठिनाई  में  भी  हिन्दुस्तान  बाहर  निकला

 है  हिन्दुस्तान  इसमें  अपने  आप  सोच  सकता  अपनी  गाड़ी  खुद  चला  सकता  है  इसके  लिए  हिन्दुस्तान
 के  लोग  आपको  सहायता  देंगे  बाहर  का  आदमी  सहायता  नहीं  देगा  ।  आप  कभी  उन  पर  विश्वास  मत

 करिए  ।  ये  लटेरे  हैं  और  वे  जो  भी  है  उसको  भी  लूटकर  ले  जाएंगे  ।  इतना  ही  कहकर  मैं  अपनी  बात

 समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  पी०  के०  थुंगन  :  मैं  उन  माननीय  सदस्यों  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  इस  संकल्प  पर

 हुई  बहस  में  भाग  लिया  इस  बहस  में  लगभग  25  माननीय  सदस्यों  ने  भाग

 सबसे  पहले  मैं  उन  माननीय  सदस्यों  के  प्रति  अपना  आभार  प्रकट  करना  धाहता  हूं  जिन्होंने

 बहस  के  दौरान  अपना  मूल्यवान  सुझाव  दिया  है  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  के  विरुद्ध  जो  कुछ  आरोप  लगाये  गये

 हैं  वे  उचित  नहीं  उदाहरण  के  लिए  हमारे  प्रबुद्ध  माननीय  सदस्य  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  कहा  कि

 सरकार  देश  विरोधी  काय॑  कर  रही  मैं  इस  आरोप  का  बलपूर्वक  खण्डन  करता  हूं  ।

 हमने  नई  औद्योगिक  नीति  तैयार  की  है  जिस  पर  पहले  भी  बहस  हुई  है  तथा  मैं  इस  नई

 औद्योगिक  नीति  के  बारे  में  और  विस्तार  में  जाना  नहीं  चाहता  ।  चूंकि  यह  संकल्प  अपनिवेशन  नीति

 तक  ही  सीमित  मैं  केवल  अपनिवेशन  नीति  से  संबंधित  मुद्दों  पर  ही  ध्यान  देना  चाहूंगा  ।

 कुछ  माननीय  सदश्ष्यों
 ने  यह  आरोप  लगाया  है  कि  नई  औद्योगिक  नीति  सहायक  सिद्ध  नहीं

 होगी  तथा  इससे  बेरोजगारी  बढ़ंगी  ।  य ेआरोप  गलत  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  हमें  अपने  उद्योगों  की  स्थिति  में  सुधार  करना

 चाहिए  तथा  और  अधिक  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  करने  हमारी  नई  औद्योगिक  नीति  का

 भी  यही  आदर्श  एवं  उद्देश्य
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 वुःछ  सदरयीं  ने  यह  कहा  है  कि  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रेतिस्पर्धा  करमी  चाहिए  ।

 हमारी  नई  औद्योगिक  नीति  का  भी  यही  उद्देश्य  रहा  है  और  रहेगा  ।

 जहां  तक  इस  आरोप  का  संबंध  है  कि  हमने  आत्मनिर्मरता  की  नीति  छोड़  दी  मैं  यह  स्पष्ट

 वरना  चाहता  हूं  कि  राज्य  सभा  में  इसे  विषय  पर  एक  अल्पकालीन  बहस  हुई  यहां  मैंन  यह

 बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  है  तथा  मुझसे  पहले  हमारे  प्रधान  मंत्री  भी  यह  स्पष्ट  कर  चूके  हैं  कि  वे  हमारे
 देश  में  मिश्रित  अरव्यवस्था  जारी  यह  भी  रपष्ट  कर  दिया  गया  था  कि  रुग्ण  एवं  जीब्मक्षम

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  कम  बजट  सहायता  दी  जाएगी  ताकि  इनमें  और  सुधार  हो  सके  व  इनको
 फिर  से  चालू  किया  जा  सके  ।  वे  उद्योगों  को  फिर  से  चालू  कर  सकते  यह  बात  भी  स्पष्ट  रूप  से

 कही  गई  थी  कि  भविष्य  में  इन  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया  जाएगा  ।  इससे  यह  स्पष्ट  होता  है
 कि  इस  नई  औद्योगिक  सीति  के  निरूपण  से  पहले  --  हम  जिस  नीति  का  भी  अनुसरण  कर  रहे  थे--हमारे
 पास  एक  तरह  की  बंद  आर्थिक  नीति  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस

 तथ्य  को  दिमाग  में  रखें  कि  बंद  अर्थव्यवस्था  या  बंद  औद्योगिक  नीति  के  भूतपूर्व  सोवियत  संघ  में  क्या

 परिणाम  रहे  ।  हमारी  नीति  निरूपण  रे  यह  स्पष्ट  हुआ  है  कि  हम  सर्वप्रथम  आत्मनिर्मरता  पर

 ध्यान  वह  जो  पंडित  जवाहर  लाल  जंसे  हमारे  पूर्वजों  न ेआरम्भ  अथवा  निरूपण  की

 जारी  रहेगी  और  यह  नीति  हमारी  नई  औद्योगिक  नीति  के  मानदंडों  के  अन्तगंत  ..

 डा०  असीम  बाला  :  आपकी  अनुमति  से  में  एक  बात  जानना  चाहती  हूं  ।

 मंत्री  जी  ने  बंद  अर्थव्यवस्था  की  बात  की  थी  जिसे  मैं  समझ  नहीं  सकी  ।  क्या  मंत्री  जी  स्पष्ट  करेंगे  ?

 श्री  पी०  के०  थृंगन
 :

 हमने  अपनी  अर्थव्यवस्था  में  खुलापन  लाने  की  व्यवस्था  की  है  तथा  हम

 यह  चाहते  हैं  कि  इसका  सम्बन्ध  पूरे  बिश्व  से  हो  हमारी  अर्थव्यवस्था  को  सब  समझ  सके  तथा

 और  खुलापन  आ  सके  और  तब-हम  और  अधिक  धन  संसाधन  और  प्रौद्योगिकी  को  आमन्त्रित

 कर  सकेंगे  ।  यदि  द्वार  बंद  कर  दिए  जाएंगे  और  यदि  धनराशि  कें  बहाव  को  रोका  जाएगा  तब  स्पष्ट

 है  कि  वह॑  बंद  अर्थव्यवस्था  है  ।

 यदि  अपनिवेशन  की  बात  हमने  सरकारी  क्षेत्र  के  तीस  उपक्रमों  से  2500  करोड़  रुपयों  के

 बजट  के  बदले  में  १038  करोड़  रुपयों  तक  का  अपनिवेशन  क्रिया  ।  इस  सन्दर्भ  में  यह  प्रश्न  समय-समय

 पर  उछाला  गया  था  कि  यह  अपनिवेशन  बहुत  कम  मूल्य  पर  किया  गया  ।  श्री  रूपचन्द  पाल  ने  भी  एक
 सन्दर्म  में  ऐसा  भी  कहा  यदि  आपको  याद  है  यह  समाचारापत्रों  में  छापा  गधा  I  और  कहा  गया
 था  मानों  कि  जब  हमने  अपनी  प्रथम  अपनिवेशन  प्रक्रिया  को  श्‌रू  किया  था  तव  हम  वित्तीय  संस्थाओं
 और  अन्य  म्युच्वल  फंडों  को  और  अधिक  भूल्य  देने  के  लिए  मजब्र  कर  रहे  थे  ।  परन्तु  बाद  में

 जैसे  समय  बीनतता  गया  कुछ  वर्ग  के  लोगों  के  वित्ञार  बदलते  गये  ।  हम  पर  यह  आरोप  लगाया  मया  था
 कि  हमने  यह  अपनिवेशन  बहुत  कम  मूल्य  पर  किया  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  और  श्री  रूपचन्द  पाल
 ने  भी  ऐसा  ही  कहा  था  ।  वास्तव  उपलब्ध  समय  सीमा  तथा  देश  में  पहली  बार  शरू  किए  गए
 कार्य  की  अद्वितीयता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  समझता  हूं  कि  वर्ष  1991-92  के  अपनिवेशन  के

 रिकार्ड  को  विफल  या  त्रुटिपूर्ण  नहीं  माना  जाना  अब  हमने  एक  नया  तरीका  अपनाया  है
 जिसके  अन्तगेत  हम  म्यूच्चल  फंड  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  के  माध्येम  से  अपनिवेशन  का  काम  कर  रहे
 हैं  ।  ये काम  हम  पूंजी  निगम  नियंत्रक  आफ  केपिटल  कह  संस्था  जिसने  उस  सभ्य
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 भूमिका  निभायी  द्वारा  निर्धारित  मानदंडों  के  आधार  पर  कर  रहे  मैं  गत  वर्ष  के  मामले  की
 बात  कर  रहा  हूं  जब  पूंजी  निर्गम  नियंत्रक  सी०  आई०  )  अस्तित्व  में  थी  ।  हमने  कुछ

 दाता  भी  नियुक्त  किये  यह  सारा  काम  करने  के  पद्चात्‌  नबम्बर;दिसम्बर  199!  में  हमने  कुछ
 शेयर  बेचे  हैं  ।  जिसके  परिणामस्बरूप  हमें  प्रति  शेयर  पर  लगभग  27.65  रुपये  प्राप्त  हुए  ।  वह  प्रथम

 चरण  में  हुआ  था  ।  द्वितीय  चरण  में  जब  हमने  1992  में  अपनिबेशन  किया  तब  हमें  प्रति

 शेयर  पर  45.25  रुपये  प्राप्त  हुए  ।  हमें  जनता  के  पास  सीधे  नहीं  जाना  चाहिए  था  ।  यहां  पर  ध्यान
 देने  योग्य  दो  कारण  एक  तो  है  ऐसा  कार्य  करने  में  अधिक  सम  लगना  और  दूसरा  इसके

 स्वरूप  मूल्यों  को  नियंत्रण  करने  में  हमारी  असमर्भता  ।  हमने  म्युज्बल  फंड  तथा  कित्तीय  संस्थाओं  का

 मार्ग  इसलिए  अपनाया  क्योंकि  उनके  पास  शेबर  खरीदने  के  लिए  काफी  मात्रा  में  धन  उपलब्ध  वे
 शेयरों  को  अपने  पास  नहीं  रख  सकते  तथा  जब  उन्होंने  बाजार  में  इन  शेयरों  को  लाभ  पर  बिक्री  के
 लिए  प्रस्तुत  किया  तो  इस  प्रकार  का  लाभ  देश  की  उस  जनता  को  मिलेगा  जिन्होंने  म्यूच्यल  फंडों  एवं
 वित्तीय  संस्थाओं  में  अपना  धन  निवेश  किया  है  ।

 हमें  अनुभव  प्राप्त  होता  जा  रहा  है  तथा  हम  सुधार  के  प्रयास  कर  रहे  एक  सामान्य
 आवेदक  में  इतनी  क्षमता  नहीं  होती  कि  वह  अपने  धन  को  लम्बे  समय  तक  शेयरों  में  रोके  रखे  ।  वर्ष
 199  2-93  के  दौराध  अपनिवेशन  की  राशि  3500  करोड़े  रु०  रही  वर्ष  1992-93

 1991-92
 में

 किए  अपनिवेशन  से  प्राप्त  अनुमब  के  आधार  पर  हमने  एक  नया  तरीका  अपनाया

 हमने  उन  माननीय  सदस्यों  के  विचारों  को  भी  ध्यान  में  रखा  था  जो  इस  बात  के  इच्छक  थे  कि  सरकार
 यूच्वल  फंडों  एवं  बेकों  की  अपेक्षा  अपने  शेयरों  को  बिक्री  के  लिए  सीधे  प्रस्तुत  करे  ।  हमने

 पत्रों  में  शेयरों  की  बिक्री  के  लिए  निविदाओं  को  आमन्त्रित  करते  हुए  विज्ञापन  बक  संस्थाएं

 म्यूच्चल  पंजीकृत  दलाल  अथवा  वैधानिक  मान्यता  अथवा  वह  व्यक्ति  जो  अकले  अथवा  संयुक्त  रूप
 से  कार्य  कर  रहा  जिनको  भारत  में  शेयर  रखने  और  बेचने  की  अनुमति  दी  गई  उन्हें
 आठ  कम्पनियों  के  शेयरों  को  खरीदने  का  अधिकार  दिया  गया  है  ।  मैं  सदस्यों  से  इस  बात  को  ध्याम
 में  रखने  का  अनुरोध  करता  हूं  कि  हमने  दिए  गए  इस  काये  के  लिए  विशेषरूप  से  चुने  गंमे  प्राइवेट
 व्यक्तित्रों  की  सलाह  माती  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  वे  सलाहकार  कौन  हैं  ?

 भी  पी०  के०  युंगन
 :  वे  हैं  आई  ०सी  स्टेट  नेंके  तथा  अन्य  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  ये  सब  धोटाले  में  फंसे  हुए  ये  घोटाला  करने  वाले  आपके
 सलॉहकार

 श्री  पी०केः  थुंगन  :  हम  उन  मान्यतागप्राप्त  सलाइकारों  को  नियुक्त  कर  सकते  हैं  जिनको
 इसमें  अनुभव  यहां  पर  यह  वात  भी  उल्लेख  करने  की  आवश्यकता  है  कि  हमने  कुछ  कम्पनियों  के
 शैयरों  को  एकत्रित  करने  के  सिद्धान्त  का  अनुसरण  नहीं  जँंसाकि  1991-92  में  किया  गया

 यह  भी  याद  रखना  होगा  कि  इस  संकल्पंना  के  बारे  में  विभिन्‍न  मत  व्यक्त  किए  गए  उस
 नया  कार्य  होने  के  ऐसी  कारंबाई  आवश्यक  थी  ।  29  कम्पनियों  के  शेयर  पहले  ही
 किये  जा  चुके  कुछ  मामलों  में  व्यापार  भी  हुआ  है  ।  अबਂ  यह  समय  आ  गया  है  कि  कम्पनियों  के
 शेमर  अलग-भलग  बेचे  जायें  ।  अतः  हम  इनਂ  कम्पणियों  के  शेभर  अलग-अलग  बेचेंगे  ।  इस  खुले  किशापन
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 ~  —  जज  -  न्ययथयययययपय  ८

 के  उत्तर  जिसमें  बोली  लगाने  वालों  के  लिए  काफी  समय  दिया  गया  हमें  280  से  भी  अधिक

 बोलियां  प्राप्त  हुईं  |  इसमें  ये  वैध  मान्य  बोलियां  250  से  अधिक  थीं  ।  इस  इस  बार  निद्दिष्ट  मूल्य  का

 निर्धारण  --  सचिवों  के  प्रमुख  समूह  तीन  मर्चेन्ट  वे  सलाहकार  जिन्हें  हमने

 पहले  भी  नियुक्त  किया  इंडस्ट्रीयल  डेबलपमेंट  दी  इंडस्ट्रीयल  क्रेडिट  एण्ड  इन्वेस्टमेंट

 शन  तथा  एस०बी०ए०  कैपिटल  मार्कट्स  लि०  की  सिफारिशों  पर--किया  गया  अध्यक्षों  तथा

 प्रबन्ध  निवेशकों  एवं  मंत्रियों  के  विचारों  को  भी  ध्यान  में  रखा  गया  रेफरल  मूल्य  के  आधार  पर

 ४  कम्पनियों--यथा  भारत  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  स्टील

 अथारिटी  आफ  इण्डिया  एच०एभ०टी०  हिन्दुस्तान  जिक  नेयवेली  लिग्नाइट

 शन  नेशनल  अल्युमीनियम  कं०  तथा  राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड  फटिलाइजस  लि०  के  12.86

 करोड़  के  शेयर  बेचे  गये  थे  जिससे  हमें  681.95  करोड़  रु०  की  राशि  प्राप्त  हुई  इन  आठ

 कम्पनियों  को  मिलाकर  देखने  पर  औसत  मूल्य  प्रति  10  शेयरों  पर  53  रु०  होगा  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  अन्त  में  ये  शेयर  कौन  खरीदते  हैं  ?

 श्री  पी०के०  थुंगन  :  अन्त  में  शेयर  बाजार  में  जाता  है  ।

 मुझे  यह  बताते  हुए  प्रसन्‍नता  हो  रही  है  कि  बी०पी०सी०एल०  तथा  एच०पी०सी०एल०  के

 शेयरों  का  बिक्री  मूल्य  678  रु०  तथा  55.79  रु०  था  जो  बाजार  में  उस  समय  चल  रहे  मूल्य
 की  तुलना  में  अधिक  बाजार  मूल्य  के  आधार  पर  ही  सारा  निर्णय  नहीं  लिया  जा  यह
 विभिन्‍न  कारकों  के  आधार  पर  भारतीय  परिवेश  में  घटता  और  बढ़ता  रहता  आर०सी०एफ०एल०
 से  औसत  30.35  रु०  प्राप्त  हुए  जबकि  एस०ए०आई०एल०  से  40  रु०  तथा  एच०जेड०  एल०  से

 42.5  रु०  प्राप्त  मैं  यहां  पर  कुछ  उदाहरण  सिर्फ  यह  प्रमाणित  करने  के  लिए  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं
 कि  सदस्य  इस  बात  की  प्रशंसा  करेंगे  कि इन  ओसत  मूल्यों  की  प्रतिकूल  रूप  बाजार  में

 प्रचलित  मूल्य  से  नहीं  की  जा  सकती  ।  बाजार  में  प्रचलित  अधिकतम  मूल्य  को  लेकर  उसकी  तुलना
 रेफरल  मूल्य  से  करना  तथा  सरकार  को  होने  वाली  का  कल्पित  आंकड़ा  बना  लेना  उपयुक्त  नहीं

 जैसाकि  हमारे  एक  माननीय  सदस्य  ने  किया  था  ।  मैं  माननीय  सभा  के  समक्ष  यह  नम्न  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  कि  पत्र-पत्रिकाओं  में  इस  तरह  से  लिखने  से  न  तो  वास्तविक  स्थिति  में  कोई  सुधार

 होगा  और  न  ही  यह  आम  आदमी  के  हित  में  होगा  ।

 मैं  इस  माननीय  सभा  के  समक्ष  यह  अनुरोध  करना  चाहरट  हुं  कि  भारत  में  अपनिवेशन  एक
 अलग  प्रकार  का  है  ।  यह  एक  अनूठा  प्रयास  है  और  इसकी  तुलना  यूरोप  अथवा  अमेरिका  में  किए  गए
 प्रयासों  से  नहीं  करनी  चाहिए  क्‍योंकि  परिस्थितियां  भिन्‍न-भिन्‍न  हैं  ।  वर्गीकृत  अवस्थाओं  कों  अपनाना
 अनिवाय  भारी  मात्रा  में  बाजार  में  शेयरों  को  उतारने  से  मात्र  बाजार  संकट  ही  उत्पन्न  होगा  ।

 हाल  ही  में  28  नवम्बर  1992  में--दिए  गए  विज्ञापन  में  जोकि  1992-93  में  दूसरा  चरण

 हमने  न्यूनतम  बोली  को  घटाकर  10  लाख  रुपये  कर  दिया  आशा  है  कि  इससे  न  केवल
 बोली  लगाने  वालों  की  ही  संख्या  बढेगी  अपितु  बिक्री  मूल्य  में  श्री  वृद्धि  होगी  ।

 हमें  कुछ  समय  प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी  और  यह  देखना  होगा  कि  क्‍या  इसमें  कोई  वास्तग्किता

 है  ।  मैं  सदस्यों  से  केवल  यह  विनती  करूंगा  कि  वे  सरकार  के  साथ  इस  दिशा  में  किये  जा  रहे  प्रयासों
 में  सहयोग  इस  तरह  के  वक्तव्य  न  दें  जिनसे  विनिवेश  के  बेहृत्तर  नतीजों  को  नुकसान  पहुंचेगा  ।
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 इससे  पहले  कि  मैं  श्री  रूपचन्द  पाल  जी  से  अनुरोध  करूं  कि  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 विनिवेश  के  माध्यम  से  सावंजनिक  उद्यमों  पर  हमारा  व्यापक  स्वामित्व  होगा

 दूसरी  बात  यह  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  का  उत्तरदायित्व  बढ़  जाएगा  ।  तीसरी  बात

 यह  है  कि  यह  सावंजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  के  कार्य-निष्पादन  के  रोमीटरਂ  के  रूप  में  कार्य  करेगा  ।
 उनके  शेयर  स्टाक  एक्सचेंज  में  सचीब:्ध  होगे  और  उनके  शेयरों  का  स्टॉक  एक्सचेंज  में  व्यापार  होगा  ।
 और  स्टॉक  एक्सचेंज  में  उतार  चढ़ाव  आएगा  ।  जिन  कुछ  कम्पनियों  का  कार्य-निष्पादन  बेहत्तर  है  उनके

 बढ़ेगी  और  जो  कम्पनियां  अच्छी  तरह  से  काम  कर  पाने  में  असमर्थ  रही  हैं  उनके
 शेयरों  की  कीमतें  गिर  जाएंगी  ।  अतः  यह  सावंजनिक  क्षेत्र  की  इकाइयों  के  कार्य-निष्पादन  को  दर्ज  करने

 के  संबंध  में  के  रूप  में  कार्य  करेगा  ।

 इसी  तरह  के  बहुत  से  प्रश्न  उठाए  गए  थे  ज॑ंसे  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  विश्व  बेक  आदि  ने

 हम  पर  दबाव  डाला  है  आदि  ।  एक  माननीय  सदस्या  श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्य  ने  श्री  मनमोहन  सिंह
 के  पत्र  का  उल्लेख  किया  था  ।  मैं  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  बजट
 भाषण  के  थोडी

 देर  पहले  इस  सदन  में  उस  पत्र  के  बारे  में  हंगामा  हो  गया  था  और  वित्त  मंत्री  ने

 उसका  बहुत  स्पष्टता  से  खण्डन  क*  दिया  था  ।  मुझे  उसे  और  स्पष्ट  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 ऐस  भी  आरोप  लगाए  गए  थे  कि  हम  मजदूरों  का  ध्यान  नहीं  रख  रहे  मैं  इस
 नीय  सदन  को  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  हम  इस  संबंध  में  बहुत  चिन्तित  हैं  ।  हमें  केवल  चिन्ता  ही

 नहीं  है  बल्कि  किसी  समय  हमें  पीड़ा  भी  होती  है  क्योंकि  कुछ  रूग्ण  इकाइयों  में  हमारे  मजदरों  की  दशा

 अतः  मैं  यह  दोहराना  चाहता  हूं
 कि  हम  यह  नहीं  चाहते  हैं  कि  हमारा  एक  भी  कामगार  बेकार

 हो  जाए  ।  इस  उद्देश्य  के
 लिए  हमारे  पास  राष्ट्रीय  नवीकरण  कोष  है  ।  यह  आरोप  कि  हमें

 की  चिन्ता  नहीं  विलकुल  निशाधार  है  ।

 मैं  अन्त  में  इस  प्रस्ताव  के  माननीय  प्रस्तावक  श्री  रूपचन्दपाल  जी  से  अनु  रोध  करता  हु  कि

 वह  आपका  प्रस्ताव  वापस  ले  लें  क्योंकि  हमने  उनके  और  अन्य  माननीय  सदस्यों  के  विचारों  पर  पहले
 ही  विचार  कर  लिया  अनुवर्ती  विनिवेशों

 के
 समय  हम  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  प्रइनों  पर

 निश्चित  रूप  से  विचार  कर  गे  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  मंत्री  महोदय
 ने  अभी-अभी  स्वयं  ही  यह  कहा  है  कि  शेयरों  की  बिक्री  व्यापक  जन  भागीदारी  के  रूप  में  हुई  मैं

 यह  जानना  चाहता  हू  कि  जब  शेयरों  की  पहली  खेप  बेची  गई  थी  उस  समय  किस  तरह  की  जन

 भागीदारी  हुई  थी  ?  वह  इस  संबंध  में  जानकारी  दे  सकते  हैं  ।

 श्री  पी०  के०  थुंगन
 :  जब  शेयर  बाजार  में  जाते  तो

 उन्हे  लोगों  को  बेचा  जाता  उन्हें

 कम्पनी  विशेष  की  आम  सभा  की  बैठकों  में  भाग  लेने  की  अनुमति  दी  जाती  है  या  उनका  अधिकार

 होता  अतः  केवल  सरकारी  निदेशकों  के  बजाय  और  अधिक  लोग  शेयर  ले  सके  ।  आम  सभा  की

 वार्षिक  बैठकें  भी  होगी  ।  )
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 |... श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  भारत  पैट्रोलियम  के  शेयर  किसने

 इसमें  कितने  शेयर  धारक  हैं  ?
 )

 श्री  पो०  के०  थुंगन  .  यद्यपि  ये  शेयर  वित्तीय  संस्थाओं  और  म्यूच्वल  फंड  में  बेचे  गए  हैं  फिर

 भी  ये  स्टॉक  एक्‍्सचेंजों  में  जाएंगे  और  स्टॉक  एक्सचेंजों  के  माध्यस  से  ये  शेयर  लोगों  तक  पहुंचेंगे  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्णो  :  देश  में  पहले  भी  शेयर  घोटाला  हुआ  है  ।  उन  शेयरों  को  कौन  ले  रहा

 श्री  पी०  के०  थ्‌  गन  :  वित्तीय  संस्थाओं  और  म्यूच्चल  फंड  के  प्रतिनिधि  उनकी  आम  सभाओं

 की  वाधिक  बैठक  में  उपस्थित  रहेंगे  1  )''  संबंधित  महा  प्रबंधनिदेशक  को  इसका  उत्तर

 देना  होगा  ।

 श्री  सोमनाथ  छ्षटर्जो  :  यह  सदन  को  गरुभराह  करने  के  अतिरिक्त  कुछ  नहीं  है  )
 **“माननीय  मंत्री  ने  सदन  को  गुमराह  किया  है  ।'“'  हमें  ब्योरे  नहीं  दे  सकते
 wee  yore

 ही  पी०  के०  थ्‌  गन  :  इस  तरह  से  सावंजनिक  क्षेत्र  में  जन  भागीदारी  और  व्यापक  होगी  ।

 झो  सोमनाथ  चटर्जो  :  सेद्धान्तिक  रूप  से  ।

 भरी  रूपचन्द  पाल  :  मैं  उन  सभी  सदस्यों  का  धन्यवाद  करता  हूं  जिन्होंने
 मेरे  प्रस्ताव  के  समर्थन  में  इस  पर  हुए  वाद-बिवाद  मैं  भाग  लिया  ।  मुझे  इस  की  बहुत  प्रसन्नता  है  कि

 सभी  ने  यहां  तक  कि  कांग्रेस  के  बहुत  से  सदस्यों  ने  भी दलगत  भावनाओं  से  ऊपर  उठकर  सरकार

 की  इस  बात  पर  चिंता  प्रकट  की  कि  सरकार  साककंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  शेयरों  के  विनिवेश  के

 मामले  में  किस  प्रकार  काम  कर  रही  है  ।

 मैं  इस  केन्द्र  सरकार  के  साबंजनिक  क्षेत्र  के  शेयरों  के  विनिवेश  के  बारे  में  उठाए  गए  कदम

 के  अभिप्रेरण  के  बारे  में  काफी  विल्‍्ष्तार  से  बोल  चुका  यह  निजीकरण  की  प्रकिया  की

 शू  रूआत  यह  निजीकरण  की  दिशा  में  एक  कदम  वह  इस  काम  को  सीधे-सीध  नहीं  कर

 सकते  हैं  क्योंकि  ऐसा  करने  पर  उन्हें  जन  आलोचना  और  आक्रोश  का  सामना  करना

 इसका  विरोध  करने  वाले  लोगों  ने  हाल  ही  में  25  नवम्बर  को  इसके  खिलाफ  दिल्ली  की  सड़कों
 पर  प्रदर्शन  किया  ।  यह  उनके  लिए  एक  सबक  परन्तु  सरकार  जिस  राह  पर  आगे  बढ़  रही  थी

 वह  उससे  बाज  नहीं  मेरी  दूसरी  आलोचना  सरकार  द्वारा  अपनाई  पद्धति  के  बारे  में  थी  ।

 संयुक्त  संसदीय  सलाहकार  समिति  इस  घोटाले  की  जांच  कर  रही  है  और  हर  रोज  कई  बातें  सामने

 आ  रही  हैं  |  परन्तु  यदि  इस  बात  की  कोई  जांच  कराई  जाए  कि  इस  विनिबेश  के  मामले  में  क्या

 हुआ  है  तो  मुझे  पक्का  विश्वास  है  कि  बह  आगे  और  बड़ा  घोटाला  सिद्ध  होगा  ।

 मैं  बहुराष्ट्रीय  निगभों  के  बारे  में  जाबकीरमण  समिति  की  टिप्पणियों  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं
 जिसमें  यह  कहा  गया  हैँकि  बहुराष्ट्रीय  निगम  कंसे  हमारे  राष्ट्रीबकृत  बंकों  का  इकाइयों  के  रूप  में
 शेयर  खरीदने  के  लिए  अग्रणी  ऐजेंसियों  के  रूप  में  इस्तेमाल  कर  रहे  थे  ।  केवल  इतना  ही  नहीं  बल्कि
 शैयर  बहुत  कम  कीमतों  पर  उन्हें  दिएग  एथे  ।  ये  शेयर  उन्हें  तश्तरी  में  लगभग  मेंट  में  दिए  गए  हैं  ।

 मैंने  ब्सके  वुछ  उदाह-ण  दिए  हैं  ।  मैं  उन्हें  नहीं  दोहरा  रहा  हूं  ।  विक्रम  मूल्यों  के  पर  वेल्यूਂ  के
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 की शेमीका के  बार ेमें संकर

 से  विचार  किया  भारत  हैवी  इंसंक्ट्रीकल्स  लिसिटेड  की  बेल्यਂ  242  करोड़  रुप

 कक  हे  ।  परन्तु  इसकी  कुल  परिसिपत्तियां  30,000  करोड़  रुफए  से  कम  नहीं  हो  सकती

 यह  अभियांत्रिकी  क्षेत्र  मे ंएक  अग्रणी  कम्पनी  अब  सरकार  ने  उसे  सबसे  पहले  वाणिज्यिक  ऋण
 के  बतौर  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  झे  ऋण  लेने  के  लिए  मजबूर  क*के  कमजोर  किया  उसके  पास
 आड्डेरोंਂ  का  अभाव  है  ।

 बहां  तक  कि  केन्द्रीय  सरकार--सरकारी  उफक्रमों  ने  भरत  हैवी  इलेकट्रीकल्स  लिमिटेड  जंसे

 संगठनों  के  आड्डरों  को  रोक  लिया  इसस  की  संतुष्ट  न  होकर  उन्होंने  इसके  शेयरों  का  विनिवेश

 किया  ।  उन्होंने  इसके  शेयर  इस  एजेंसियों  के  पीछे  कार्यरत  कम्पनियों  को  इसके  शेयर  तश्तरी
 में  उपहार  के  बतोर  मेंट  कर  दिए  ।

 अब  स्थिति  की  विशम्बना  यह  है  कि  जिस  अयक्ति  को  इस  विनिवेश  की  जांच  करने  वाली
 समिति  का  अध्यक्ष  बनाया  गया  है  वही  व्यक्ति  इस  संदिग्ध  क्‍्लिंब  में  शामिल  आज  क्या  बात
 सामने  आई  है  ?  परसों  क्‍या  बात  सामने  आई  थी  ?  वह  जेरा  साबंजनिक  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  के  कार्यालयों  से  अथने  बेटों  की  कम्पनियों  क ेलिए  काम  कर  रहा  उसने  धन  लिया  है
 और  उसको  धन  बहुराष्ट्रीम  कम्पनियों  ने  दिया  उसके  बेटे  के  लिए  काम  कर  रहे  थे  जो
 कि  एच०  ई०  एल  से  प्रतिस्पर्षा  करना  चाहता  था  परन्तु  अब  वह  बी०  एच०  ई०  से

 प्रतिस्पर्धा  नहीं  कर  सकता  है  ।  वह  चाहते  थे  कि  एंग्लो-फच  जी०ई०सी०  एल्सथॉम  यहां  आये

 जो  इसे  अपने  नियंत्रण  में  लेने  की  प्रतीक्षा  कर  रहा  मंत्री  महोदय  अभी  की  सदन  को  आश्बासन

 दे  रहे  हैं  और  इस  और  इंस  आरोप  से  इन्कार  कर  रहे  हैं  कि  पुनःसंरचना  के  नाम  पर

 ऐसी  कोई  भी  बात  नहीं  मैं  समझता  हूं  कि  बी०  एच०  ई०  एल०  को  एंग्लों-फ़च  कम्पनी  को

 सौंपने  के  सभी  उन्‍्तजाम  कर  लिए  गए  नया  रूप  देने  के  नाम  पर  वह  तेल  एवं  प्राकृतिक

 गैस  आयोग  की  तीन  पृथक्‌  कम्पनियों  के  रूप  में  बांटने  का  बिचार  बसा  रही  हैं  और  उसका  एक  भाग

 निजी  और  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  सौंपने  पर  किया  जा  रहा  पुनर्गठन  के  नाम  पर

 यह  सब  किया  जा  रहा  है  ।  कह-सब  काम  हो  रहे  हम  शुरू  से  यह  देख  रहे  हैं  कि  यह  देश

 दोतरफ  आक्रमण  का  शिकार  हो  रहा  पहली  बात  यह  है  कि  कुछ  साम्प्रदायिक  ताकतें  एक

 सम्प्रदाय  विशेष  के  पूजा  स्थलों  को  तोड़ने  पर  आमादा  है  और  इधर  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  और

 विद्व  बंक  निर्देशानुसार  यह  सरकार  आधुनिक  भारत  के  भन्दिर  को  तोड़ने  पर  आमादा  है  ।  पंडित

 नेहरू  ने  एच०  ई०  एल०  जैसी  सावंजनिक  क्षेत्र  की  अन्य  इकाइयों  के  बारे  में  इस  भाषा  का

 इस्तेमाल  किया  था  |  हमें  मालम  नहीं  है  कि-बह  कितना  आगे  बड़ना  चाहती  है  ।  किसी  समय  वह

 कहती  है  कि  इस  पर  सरकार  का  नियंत्रण  होगा  और  यह  49  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होगा  ।  किसी

 क्षेत्र  की  इकाइयों  पर  5।  प्रतिशत  तक  प्रबंधकीय  नियंत्रण  जारी  साथ  ही  कुछ  विरोधाभाषी

 बातें  भी  सनने  में  आती  हैं  |  हमें  यह  आवष्वासन  दिए  पर  भी  कि  यह  सरकार  उससे  आगे  नहीं

 बढ़ेगी  जिसकी  घोषणा  की  जा  चुकी  इसके  बावजूद  भी  मासकर्ेय  वित्त-यंञी  जी  ने  किदव  आथिक

 मंच  के  समक्ष  अपना  भाषण  देते  समय  यह  धोषणा  की  कि  सावंजनिक  क्षंत्र  की  इकाइयों  के  1.2

 बिलियन  डालर  मूल्य  के  शेयरों  का  विनिवेश  किया  जाएगा  ।  जबकि  हमारी  संसद  का  अधिवेशन  चल

 रहा  था  उन्होंने  यह  घोषणा  उससे  बाहर  की  ।  हम  जानते  .  हैं  सरकार  ऐसा  क्‍यों  कर  रही  है  ।  ऐसा
 बित्तीय  घाटे  को  कुछ  हद  तक  पांच  प्रतिशत  या  उससे  बी  कम  करने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  जैसा
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 अपमियोजनःनीति  की  समीक्षा  के  संकल्प  ons  5.  4  1992

 कि  अन्तर्राष्ट्रीम  मुद्राकोष  या  घिश्व  बक  ने  हिंदायतें  दी  हैं  सरकार  ऐसा  कर  रही  है  और  ऐसा  करते

 के  दौरान  तबाही  का  रास्ता  अपनाया  गया  है  और  कारण  पूरे  औद्योगिकरग  को  समाप्त

 किया  जा  रहा  है  ।  इस  देश  का  क्‍या  होगा  ?  जैसी  कि  हमारे  नेता  सोमनाथ  चटर्जी  ने  चिन्ता
 व्यक्त  की  है  कि  यदि  ये  सत्र  बातें  जारी  रहती  हैं  तो  इस  देश  का  सचमुच  क्‍या  होगा  ?  मंत्री  महोदय
 ने  उत्तर  दे  दिया  है  परन्तु  मैं  इस  उत्तर  से  संतुष्ट  नहीं  उन्होंने  कहा  है  कि  ग्रह  आरोप  डउचित
 नहीं  मैं  कहता  हूं  कि  सभी  उत्तर  ठीक  यह  स्वतंत्रता  संघर्ष  और  राष्ट्र  के  लिए  केवल

 बोखा  ही  नहीं  है  बल्कि  यह  सरकार  के  1991  के  चनाव  धोषणा-पत्र  के  लिए  भी  एक  धोखा  है  जिसमें

 उन्होंने  यह  वायदा  किया  था  कि  वह  असमानताओं  को  दूर  कर  सार्वजनिक  क्षंत्र  की  इकाइयों  को

 मजबूत  कर  देंगे  ओर  अधिक  रोजगार  उपलब्ध  करायेंगे  ।  परन्तु  संसद  से  परामर्श  किए  बंगर  और  देश

 क्री  जनता  को  विश्वास  में  लिए  बगैर  आप  चुपचाप  एक  षड़यंत्र  के  रूप  में  यह  सब  काम  कर  रहे  हैं  और

 जिन  लोगों  को  सलाहकार  के  रूप॑  में  नियुक्त  किया  जा  रहा  हे  वे  कृष्णमृर्ति  जैसे  लोग  मैं  फिर
 मांग  करता  हूं  कि  पैनलਂ  का  गठन  किया  जाए  और  उसे  विनिवेश  के  संबंध  में  जो  कुछ  हम

 है  उसकी  गहराई  से  जांच  करने  का  अधिकार  दिया  जाए  ।  यह  घोटाले  से  कम  नहीं  होगा  ।  ऐसा  भी

 हो  सकता  है  कि  यह  और  बड़ा  घोटाला  मैंने  जो  कुछ  पहले  कहा  मैं  उसको
 दोहराना  नहीं  चाहता  हूं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  से  संतुष्ट  नहीं  हूं  '  मैं  इस  बात  पर
 जोर  देता  हूं

 कि  सरकार  को  मेरा  प्रस्ताव  स्वीकारं  कंरना  चाहिए  और  जो  कुछ  हुआ  है  उसका  गहन
 अध्ययन  करने  के  लिए  संसदीय  समित्ति  का  गठन  करके  उसकी  समीक्षा  करनी  चाहिए  तथा  गैर

 ग्ौद्योगीक  रण  के  राफ्ते  को  छोड़  देना  चाहिए  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  विपक्ष  से  भी  अनुरोध  करता
 हूं  कि  वह  मेरे  इस  प्रस्ताव  का  संमर्थन  करे  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  रूपचन्द  क्या  आप  अपना  संकल्प  वापस ले  रहे  हैं  !

 श्रो  रूपचमस्द  पाल  :  महोदय  ।

 क्री  पो०के०  थुंगन
 :  मैंने  पहले  ही  माननीय  सदस्य  को  अपना  संकल्प  वापस  लेने  का  निवेदन

 किया  है  क्योंकि  उनके  द्वारा  उठाये  गए  सभी  मुद्दे  सरकार  के  ध्यान  में  हैं  )

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  सरंकार  अपनी  नीति  पर  पुनविचार  नहीं  कर  रही  हम  संकल्प  वापस

 नहीं  लेंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइए  ।

 श्री  सोमनाथ  चटजों  :  मैं  इस  सभा  का  सदस्य  मु  ।  मेरी  भी  अपनी  कुछ  आवाज

 )
 *

 सभापति  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  होगा  ।

 )
 औ  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्‍यों  ?

 सभापति  महोदय  :  आप  बार-बार  मन्‍्त्री  मह्ठोदय  की  बात  में  टोका-टोकी  कर  रहे  आप  एक
 काफी  वरिष्ठ  सदस्य  हैं'**  े

 कार्यवाही  वत्तान्त  से  निकान  दिया  कक्षा  |:
 ::
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 13  1914  )  अपनियोजन  नीति  को  समीक्षा  के  बारे  में  संकल्प

 ओर  सोमनाथ  ्वटर्जो  :
 इसीलिए  मैं  यह  कहता  हूं  कि  मुझे  अपने  विचार  अभिव्यक्त  करने  का

 अधिकार  है  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  श्री  रूपचन्द  पाल  से  बातचीत  कर  रहा  हूं  ।

 भी  सोमनाथ  चटर्जो
 :

 मैं  इस  सभा  का  सदस्य  हूं  और  अपने  दल  का  नेता  हूं  ।  मैं  उन  पर  संकल्प
 वापस  न  लेने  के  लिए  दबाव  डाल  सकता  हूं  ।

 न  न  ++  35

 थ्रो  संयद  मसूदल  हुसेन  :  आप  हमारे  नेता  को  बोलने  की  अनुमति  नहीं
 दे  रहे  इसके  लिए  हमें  विरोध  स्वरूप  सभा  से  बहिगमन  करना  पड़ेगा  ।

 सभापति  महोदय  :  मैंने  संकल्प  के  प्रस्तावकर्ता  श्री  रूपचन्द  पाल  से  इसके  लिए  कहा
 फहमी  में  मत  रहिए  ।  पीठासीन  अधिकारी  को  धमकाने  की  चेष्टा  मत  कीजिए  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  धमकाने  की  बात  नहीं  है  ।

 श्री  रूपचन्द  पाल  :  मैं  अपना  संकल्प  वापस  नहीं  ले  रहा  हूं  ।

 सभापति  महोदय  अब  मैं  श्री  रूपचन्द  पाल  द्वारा  प्रस्तुतःकि  ये  गए  संकल्प  को  सभा  के  समक्ष
 मतदान  के  लिए  रखता  हूं

 प्रइन  यह  है

 यह  सभा  सरकार  से  आग्रह  करती  है  कि  वह  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  सम्बन्ध  में
 सरकार  की  अपनिवेशन  नीति  की  तुरन्त  व्यापक  समीक्षा  करे  ।”

 सभापति  महोदय  :  जो  सदस्य  इस  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  हैं  वे  कहें  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  हां  ।

 सभापति  महोदय  :  जो  सदस्य  इस  प्रस्ताव  के  विपक्ष  में  वे  कहें  ।

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  नहीं  ।

 सभापति  महोदय  :  मेरे  विचार  में  इस  प्रस्ताव  के  विपक्ष  में  बहुमत  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चट्जो  :  इस  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  बहुमत  मैं  मत  विभाजन  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  दीर्घा  में  खाली  कर  दी  जायें  ।

 सभापति  महोदय  :  दीर्घा  में  खाली  कर  दी  गईं  क्योंकि  सभा  में  गणपूर्ति  नहीं  इसलिए

 सभा  सोमवार  तक  के  लिए  स्थगित  की  जाती  है  ।
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 चौहान  प्रिन्टिग
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